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- दो शब्द - 
यह पुस्तक वत्तमान भारतीय राजनीति की प्रम्मख प्रदृत्तियों के एक वैज्ञानिक 
विश्लेषण के रूप में पाठक के सामने आ रही है, पर इसका आरम्म इतने बड़े 
डीलडोल के साथ नहीं हुआ था । फरवरी १६४५ में कुछ अंग्र ज मित्रों ने मुझे 
एक विशुद्ध अंग्रेजी सभा में भारतवर्ष और अंग्रेजी साम्राज्य” पर एक भाषण देने 
के लिए निमंत्रित किया । उस शाम को एक घण्टे के अभिभाषण और दो घंटे 
की हार्दिक बातचीत में इस पुस्तक की नींव पड़ी । उसके बाद दीवार चिनी जाने 
आर इमारत का शेष काम समाप्त होने के साधन अपने आप निकलते आये । 
फरवरी के अंत में मेरठ कालेज की अध्यापक-समित्ति में 'राजनेतिक गत्यावरोध 
केसे मिटे १? पर एक प्रबंध पढ़ना पड़ा, ओर, उन्हीं दिनों, कुछ परिवर्तन-परिवर्धन 
के साथ स्थानीय स्टूडेट्स-कांग्रेस की कार्य-समिति के सामने, बातचीत के रूप में, 
उसी विषय का विवेचन करना पक़ा । सार्च में, राजनीति के एम० ए० के अपने 
विद्यार्थियों के साथ प्रजातनन्‍्त्र, विभाजन और संघ-शासन, इन दीनों विषयों पर 
लंबी चर्चा करने का मौक़ा निकल आया, ओर इसके कुछ ही दिन के बाद 
इण्डियन अफेयर्स फ़ोरम? के उत्साही मन्त्री, बरी, के आग्रह पर फिर अंग्रेज्ञों की 
एक बड़ी सभा में 'भारतव् और प्रजातन्त्र” पर एक भाषण देने के लिए तैयार 
होना पड़ा । 
उन्हीं दिनों जब कि में मारतीय राजनीति संबंधी विषयों के अध्ययन-मनन- 
अध्यापन आदि में लगा हुआ था, विद्याभवन, उदयपुर, से भाई केसरीलालजी 
बोर्डिया का आदेश-पत्र मिला कि मुझे उदयपुर पहुंचकर कई व्याख्यान देने 
होंगे । मेंने 'भारतवर्ष और प्रजातन्त्र” विषय चुना, और उस पर विद्याभवन के 
खस्थ शैक्षिक वातावरण में वेशानिक ढंग से खूब चर्चा रही । इस पुस्तक की 
वाह्य रेखाएं उदयपुर के उन चार भाषणों में ही स्पष्ट हो चली थीं। प्रत्येक भाषण 
के बाद प्रश्नोत्तर की गंजाइश रखी गई थी, ओर प्रायः प्रत्येक दिन, भाषण के 
बाद, शाम के लम्बे भ्रमण में, जिनमे मुसलमान साथी मी शामिल होते थे, इन 
विषयों पर खुल कर चर्चा होती थी । 
उदयपुर से माषण देकर लोटा भी नहीं था कि नवयुग-साहित्य-सदन, 
इन्दौर के उत्साही संचालक भाई गोकुलदास धूत का पत्र आ पहुँचा कि इन 
भाषणों को पुस्तक का रूप दिया जाना चाहिए। श्री वेजनाथजी महोदय आदि 
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अन्य मित्रों की ओर से मी उन्हें मुझपर दबाव डालने का आदेश मिला | ऐसी 
परिस्थिति में, सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं था कि मैं बैदूं और पुस्तक को 
लिख डालूं | फिर भी निश्चिन्तता से बैठकर काम करने के अवसर कम ही मिले। 
एक बड़े व्यस्त ओर बहुधन्धी कार्यक्रम के बीच इस पुस्तक को लिखने का काम 
चलता रहा है | और बाद के दिनों में तो यह हुआ है कि में लिखता रहा हूं , 
और पुस्तक छुपती रही है, ओर कई बार तो प्रेस का काम 5का भी है| 

पुस्तक की छुपाई और प्रकाशन आदि के निरीक्षण का भार भाई मार्तण्ड 
उपाध्याय पर रहा | उसके आंतरिक विषय और उसकी व्यवस्था आदि के संबंध 
में भी मैं प्रायः उनकी सलाह लेता रहा हूं | पुस्तक के लिखने में सभी मित्रों की 
ओर से मुझे लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा है। इस प्रकार एक बड़े खस्थ, सहा- 
नुभूतिपूर्ण, ओर सौहाद्र-पूर्ण वातावरण में उसकी रचना हुई है, ओर वैसे ही 
बातावरण में उसका प्रकाशन भी हो रहा है। फिर भी पुस्तक में मेरे अपने व्यक्तित्व 
की अपूर्णता की प्रतीक, अनेकों ग़लतियां अवश्य रह गईं होंगी । उनका संपूर्ण 
दायित्व मुझपर है, और उनके लिए पाठक के सामने में सविनय क्षमाप्रार्थी हूं । 
मरे 
२० दिसम्बर ?४५ शान्तिप्रसाद बमो 
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हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन विश्व की आज की प्रमुख प्रइत्तियों में से 
एक है--उसकी तुलना रूस की सामाजिक क्रान्ति ओर चीन के राष्ट्रीय 
आन्दोलन से की जा सकती है। इस आन्दोलन की जड़ें देश के उस सांस्क- 
,तिक पुनरुत्थान में हैं जिसका आरम्भ, लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहिले, भारत 
की आध्यात्मिकता पर पाश्चात्य'भौतिकवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था । 
इस सांस्कृतिक पुनरोत्थान का आधार अपने प्राचीन धर्म और संस्कृति में हमारे 
आपत्म-विश्वास का जागरण था । इस विचार-धारा के आदि-प्रवत्तंक राममोहन 
राय अन्य समकालीन युवकों की प्रद्नत्ति के विरुद्ध पश्चिसी सभ्यता के प्रवाह में 
बह जाने से अपने आपको रोक सके । उनके सासने उपनिषदों का महान तत्त्व- 
ज्ञान था। पश्चिमी सभ्यता के गुणों को समझते हुए भी वह अपनी प्राचीन 
संस्कृति के गोरब को भूले नथे। धार्मिक सुधार की यह प्रद्मत्त बाद में दो 
धाराओं में बंद गई । एक का आग्रह केवल धर्म के व्यक्तिगत पक्षु पर था, 
दूसरी समाज-सेवा के रास्ते ही घामिक जीवन की कल्पना कर सकतो थों--इनके 
प्रवत्तकों में देवेन्धनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन के नाम लिये जा सकते हैं । 
समाज-सेवा की यह धारा भी, जिसका पूर्ण विकास केशवचन्द्र सेन के प्रभाव में 
महाराष्ट्र में स्थापित प्रार्थना-समाज में हुआ था, वाद में दो भागों में बंठ गई। 
एक का आदर्श केवल समाज-सुधार मैं अपनी सारी शक्ति लगा देने का था,दूसरी 
का विश्वास हो चला था कि जब तक हमारी राजनैतिक दशा नहीं सुघरती, 
समाज का प्रगति की ओर अग्नतर होना अतंभव है--इन दो प्रद्दत्तियों की अभि- 
व्यक्ति हम रानाडे और गोखले के व्यक्तिल में पाते हैं । गोखले जिस प्रद्गत्ति के 
आचार्य थे, गांधी उसी की चरम-सीमा हैं | गांधी को यदि हम अपनी राजनें- 
तिक गति-विधि और राष्ट्रीय आकांक्ताओं करा मापदरड मान लें तो हमें 
यह समभने में देर न लगेगी कि किस प्रकार हमारा आज का राजनैतिक 
जीवन समाज-सुधार के रास्ते आने वाले धार्मिक ओर सांत्कृतिक पुनरोत्यान का ही 
विकसित रूप हैं। गांधी हिन्दुस्दान की आज़ादी के लिए प्रयलशील हैं, पर 
उनका मुख्य साधन समाज-सुघार है और इसके लिए उन्हें मूल-प्रेर्णा घर्म से 
प्राप्त होती है । 
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यह तो हुआ हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक पक्त--जो हमें प्राचीन धर्म और 
संस्कृति से संवद्ध करता है | हमारे राष्ट्रीय-जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है-- 
जिसका सम्बन्ध भावी विश्व-व्यवस्था से है। संसार की राजनीति में हम अपना खान 
पा लेने के लिए वैचेन हैं | हम आज़ाद होना चाइते हैं | गुलामी की जिन जंज़ीरों 
में जकड़े जाकर हम विश्व की राजनीति से दूर फेंक दिए गए हैं. उन्हें हम तोड़ 
फेंकना चाहते हैं| राष्ट्रीय आन्दोलन का यारम्म मध्यम श्रेणी के शिक्षित-वर्ग 
से हुआ, बाद में निम्न-मध्यम-श्रेणी की जनता ने उसमें प्रवेश किया ओऔर अब 
वह जन-साधारण--ग़रीब और पदलत्रस्त, किसान और मज़दूर--के दैनिक जीवन 
का विष्रय होगया है। ज्यों-ज्यों आन्दोलन व्यापक होता गया, हमारे मानसिक 
सितिज का विस्तार भी बढ़ता गया है। शुरू में हमारी दृष्टि ऊंची सरकारी 
नौकरियों व शासन में कुछ अधिकार पा लेने पर थी। बाद में 'खराज्य' का 
अस्पष्ट और धुन्धला रेखा-चित्र हमारे सामने आया, और तब पूर्ण ख्ा- 
धीनता के ध्येय की स्थापना हुई--अब घीरे-घीरे इस आदर्श की वाह्म रेखाएं. 
श्रभिक स्पष्ट होती जा रही हैं और उसके शजनैतिक, थआआर्थिक और सांस्कृतिक 
पक्षों पर प्रकाश डाला जाने लगा है । आन्दोलन की व्यापकता और आदशों के _ 
विस्तार के साथ-साथ प्रयत्नों की गम्मीरता मी बढ़ती गई है। १६२०-२१ के 
बाद से ही हमारी राजनीति का मुख्य आधार त्याग और कष्ट-सहन पर स्थापित 
किया जा चुका है। तब से हमारे देश की बड़ी से बड़ी विभूतियों के जीवन का 
अधिकांश समय अंग्रेज़ी शासन के जेलख़ानों में बीता है, ओर हज़ारों देशभक्त 
लाठी के आधातों, घोड़ों की ठापों और गोलियों के प्रह्मरों में अपने प्राणों की भेंट 
चढ़ाते रहे हैं। कई फांसी के तख्तों पर भूले हैं, और कई अपने जीवन के लंबे 
वर्ष जेलखानों की चह्ारदीवारी में बिताने पर विवश किये जा रहे हैं। इन्हीं के 
तप और साधना का परिणाम है कि हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन एक प्रबल शक्ति 
बन गया है | 

पर, देश की आज़ादी के लिए प्रयल करने वाली आत्माओ्रों ने सदा ही बड़ी 
ब्रेचैनी के साथ महसूस किया है कि जैसे हमारे इस सशक्त राष्ट्रीय आन्दोलन की 
जड़ें लगातार एक घातक ज़हर से सींची जाती रही हों, जैसे उसकी आकाशगामी 
शाखाएं किसी शाप से असित हों । राष्ट्रीयवा के विकास के साथ सांप्रदायिकता 
का जहर भी बढ़ता गया है--ओऔर जब कभी हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए हाथों को ऊचा किया है, उसने वस्वस उन्हें पीछे धकेल दिया है, और 
हमारी राष्ट्रीय-शक्ति को पैरों तले रोदती हुई वह खयं आगे बढ़ती चली गई है । 
१६२०-२१ के वे दिन आज केबल एक मीठी स्मृति के रूप में ही हमारे सामने 
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रह गए हैं, जब कांग्रेस और खिलाफ़त के विद्रोही-करण्डे एक साथ फहस उठे थे, ___ 
गांधी और अली भाइयों की जय एक साथ बोली जाती थी, ओर हिन्द और 
मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में, कन्घे-से-कन्धा भिड़ाकर, खड़े हुए थे। १६३० 
ओर ३२ के आन्दोलनों में भी. हज़ारों मुसलमान जेल गए, पर सांप्रदायिक 
शक्तियां दिन व दिन सशक्त बनती जा रहीं थीं) मुसलमान राष्ट्रीयता के प्रति 
सशंकित होते जा रहे थे। यट्ट्रीय विचारों के मुसलमान भी कांग्रेस में शरीक होने 
के स्थान पर अपनी अलग-अलग संस्थाएं बनाने लगे थे, यद्यपि कांग्रेस के 
आदशों के साथ इन संस्थाओं की पूरी सहानुभूति रही। १६३७ के प्रान्तीय 
चुनाव से एक बार फिर आशा बंधी । यह चुनाव देश भर में प्रगतिशील शक्तियों 
की विजय का प्रतीक था। अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस की जीत हुई। पह्ञाब 
में यूनियनिस्ट-दल व बंगाल में कृषक-प्रजा-दल के सामने प्रतिक्रियावादी 
मुस्लिम लीग टिक न सकी। युक्रप्रान्त में मुस्लिम लीग खय॑ एक प्रगतिशील 
संस्था थी--वह नवाब छुतवारी और उनके अन्य प्रतिक्रियावादी साथियों 
पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकी। सीमाप्रान्त में कांग्रेस जीती, और 
सिंध में भी लीग सफल न हो सकी | पर, कांग्रेसी मंत्रिमएडल बनते हीं 
सहयोग और प्रगतिशीलता की सारी प्रवृत्तियां न जाने कहां ख़त्म होगई, और 
प्रतिक्रियावार्दी शक्तियां, सांप्रदायिकता का जासमा पहिन कर, दिन व दिन अपने 
को सशक्त बनाती चली गई | अन्चराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कांग्रेस ने जब 
पद-त्याग किया, उठब सुस्लिस-लीग ने देश भर में 'मुक्ति-दिवस, मनाकर अपसे ह 
का प्रदर्शन किया । धीरे-धीरे वद पकिस्तान, और हिन्दुस्तान के बंग्वारे के, 
आदर्श की ओर बढ़ी । सन्‌ ४२ का, अपने आप उभर उठने वाला, महान 
जन-आन्दोलन भी मुस्लिम-जनता को अपनी राजनैतिक निष्कियता के राजमार्ग 
से डिगा न सका ) मुस्लिस जक्ता उसमें भाग लेने के लिए व्यग्र थी. पर नेताओं 
का आदेश उनकी इस सहज इच्छा के विरुद्ध था। अनुशासन का यह एक 
शानदार उदाहरण था, पर, आंधी के थम जाने पर लोगों के मन में यह सहज- 
स्वाभाविक प्रश्न उठा कि क्‍या इसमें देश के प्रति ग़द्दारी की भावना नहीं थी ? 
साम्प्रदायिकता की इस समस्या ने हमारी सजनीति की एक आअजीव उलकन 
में डाल दिया है। हमारी यजनीति आज एक विदेशी शासन के प्रति स्ीधी- 
सादी लड़ाई नहीं है । वह वो एक त्रिकोशात्मक संघर्ष (प:9708णॉ०7 ग870) 
है । हम विदेशी शासन से मुक्त होने का झितना ही अधिक ग्रयत्न करते हैं, अपने 
को सांप्रदायिकदा के दलदल में गहरा घंसते हुए पाते हैं। १६३७ में कांग्रेस के 
पद-अहण करने की नीति के पीछे दिदेशी शासन पर अधिकाधिक प्रभाव डाल 
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कर शासन-योजना को प्रजातंत्र के ढंग पर विकसित कर लेने का उद्देश्य था, पर 
कांग्रेस द्वारा पद-अहण के २७ महीनों में, मुस्लिम-लीग द्वारा प्रेरित, साम्प्रदायिक 
विरोध इतना वीब होगया कि क्रांग्रेस विदेशी शासन पर देश का संयुक्त-प्रमाव 
नहीं डाल सकी | कांग्रेस के पद-त्याग कर देने के बाद, मुस्लिम-समाज के 
नेतृत्व का दावा करने वाली संस्था, मुस्लिम-लीग, ने बार-बार शासन में हाथ 
बंठाने की अपनी तैयारी प्रगण की । कांग्रेस के विरोध में चले जाने से 
सरकार को विवश होकर मस्लिम-लीग करा समर्थन करना पड़ रहा था। अंग्रेजी 
सरकार ने केन्द्रीय-शासन पर तो मुस्लिम-लीग को हाथ मे रखने दिया, पर प्रांतों 
में अन्य मंत्रिमण्डलों को तोड़कर मुस्लिम-लीगी मंत्रिमण्डली की स्थापना में 
खुली सहायता पहुँचाई । सिंध और बच्नाल के बड़े मंत्रियों--अल्लाबखश और 
फ़ज़लुलहक़ को जिन परिस्थितियों में अलहृदा किया गया--श्रीर उनके स्थान 
पर हिदायतुल्ला और सर नज़ीमुद्दीन को बिठाया गया--चह प्रांतीय स्वशासन के 
इतिद्दास का एक लज्जाजनक अध्याय है। उधर देश में असन्तोष बढ़ रहा था-। 
गांधी जी उसकी अभिव्यक्ति स्वनात्मक ग्रवृत्तियों में करमे की चेश्टा करते रहे, 
पर तीन साल की अ्रवज्ञा और उत्तीड़न के बाद जब भार्च '४२ में क्रिप्स-प्रस्तावों 
के रूप में भारतीय राष्ट्रीयवा का अपमान किया गया तब उसका रोक सकना 
असम्भव होगया । गांधी जी जानते थे कि मुसलमान राष्ट्रीय-आन्दोलन के साथ 
नहीं हैं, पर यह यह भी जानते थे कि जब तक विदेशी शासन से हम छुटकारा 
नहीं पा जाते, सांप्रदायिक समस्या का कोई सन्तोष-प्रद हल निकालना मी अस्सं- 
भव ही है,--दो वर्ष के बाद सितम्बर १६४४ में मि० जिन्‍ना से २१ दिन तक 
बातचीत करने के बाद भी गांधी जी इसी परिणाम पर पहुँचे । 

इसी बीच पाकिस्तान की मांग सामने आई | भावंप्रवणता के स्तर से उठ- 
कर उसने हिन्दुस्तान के एक बहुत बड़े तबक़ की क्रोमी मांग का रूप ले लिया । 
मुस्लिम-लीग द्वारा अपनाये जाते ही पाकिस्तान मुस्लिम जनता का इन्क्रिलाबी 
नारा बन गया। हज़ारों मुसलमानों ने अनुभव किया कि उन्होंने अपनी आत्मा 
के अन्तरतम सत्य को पा लिया है। भारतीय मुसलमानों का अन्तिम लक्ष्य पाकि- 


'स्तान ही हो सकता है | पर, यह तो मिराश-हृदय की. एक चीज़ थी | यह परि- 


स्थितियों की कठोर वास्तविकता: से भाग निकलने का एक आकर्षक मार्ग था--- 
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जिसका अन्त होता था विद्वेष, अविवेक और आत्महत्या की एक री गुफ़ा 


में। अंग्रेजी सरकार, परिस्थितियों के वश मुस्लिमं-लीगका समर्थन कर रही थी | 
इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर लीग के कुशल सर्वे-सर्वा मि० .जिन्‍ना ने 
पाकिस्तान की मांस को एक बड़ा व्यापक रूप दे दिया । पर सम्बन्ध-विज्छेद की 


विषय-प्रवेश 


ज मिस 
इस चरम मांग से एक अच्छा परिणाम भी मिकला | एक ओर तो यह प्रगर्ट 
हो गया कि एक अल्प-संख्यक समुदाय की कट्टरता उसे क्रिस सीमा तक ले जा 
सकती है, दूसंरी ओर यह भी स्पष्ट होगया कि मुसलमानों के विरोध के पीछे एक 
तीखापन ओर तीवता भी है, ओर उसके कारणों का विश्लेषण कर लेने, ओर 
जहां तक हो सके उनकी उचित मांगों को स्वीकृत कर लेने और अन्य शिकायतों 
के सम्बंध में उचित वैधानिक आश्वासन देने की आवश्यकता है । 

प्रजातंत्र में तो पारंस्पेस्कि सहानुभूति और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को सम- 
भने की क्षमता का होना बड़ा आवश्यक है | हम पर, जो इस देश में प्रजातंत्र 
की स्थापना देखने के लिए उत्सुक हैं, यह वाध्यता है कि हम मुसलमानों की मांग 
से खीक उठने के बदले उसके मनोविज्ञान की गहराई में जायं। पाकिस्तान पके 
फोड़े की दरह एक ग़लत और संघातक चीज़ हो सकती है, पर हमारी राजनीति 
के अस्वास्थ्य में ही तो उसका जन्म हुआ है न ! पाकिस्तान के सम्बन्ध में क्‍यों 
मुसलमानों का इतना अधिक आग्रह है, ओर क्यों यह आग्रह प्रबलतर होता जा 
रहा है ? कौनसी शक्तियां हैं जो इस आग्रह के पीछे काम कर रही हैं, और 
उसे प्रेरणा और प्रोत्साहन पहुंचा रही हैं ? उन शक्तियों का जान लेना, यदि 
हम भारत की एकता के आधार पर एक प्रजातन्त्र की स्थापना करना चाहते हैं, 
नितान्त आवश्यक है । यह जानने के लिए हमें इतिहास की गहराई में जाना 
पड़ेगा । हिन्दू और मुसलमान समाज क्या हमेशा एक दूसरे से इसी तरह खिंचे 
रहे या कभी उनमें मेलजोल भी होगया था। यदि मेलजोल हुआ था तो बह 
किस सीमा तक पहुंचा था, ओर वह क्यों अपने को क्लायम न रख सका ! 
कौन से ऐसे कारण थे जिन्होंने दो महान्‌ संस्कृतियों को एक शानदार समन्वय से 
पथभ्रष्ट कर दिया १ उसमें विदेशी शासन को कूय्नीतिश्नता का प्रभाव कितना था 
और कितना था हमारी अपनी सामाजिक कमियों का उत्तरदायित्व ! मुसलमानों 
द्वारा पाकिस्तान की सांग ने इन सब प्रश्नों का वैज्ञनिक उत्तर दूंढ़ निकालसे पर 
हमें विवश कर दिया है | 

कुछ लोग मुसलमानों के इस रवैये से खीक कर उनते अपना राजनैतिक 
सहयोग ही खींच लेना चाहते हैं। वह राष्ट्रीय आन्दोलन को ही इतना 
सशक्त बनाना चाहते हैं. कि मुसलमानों के सहयोग के बिना, अथवा जरूरी 
हुआ तो असहयोग के साथ भी, अंग्रेजों के अनिच्छुक हाथों से शासन-सत्ता 
छीन ली जाय | यह विश्वास उस मनोझइत्ति से भो, जिसने पाकिस्तान को जन्‍म 
दिया, अधिक भयडुर है । पाकिस्तान यदि निशशा की पुकार है, तो 


नि 


धारणा एक बोखलाहट की अभिव्यक्ति है। हमारी राष्ट्रीवा के विकास 
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६ हमारी राजनेतिक समस्याएं, 


सब से बड़ी कमी यही रही है कि उसमें कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, 
जिनका विश्लेषण आगे के प्रप्ठों में मिलिगा, आरम्भ से ही मसल्मानों का सह- 
योग बहुत कम रहा | इस कारण उसका हिन्दू संस्कृति के रंग में रक्ष जाना 
स्वाभाविक होगया । बाद में एक ओर ते राष्ट्रीयवा की इस प्रद्धत्ति के लिए 
अपना सारा परिधान एक साथ बदल डालना कठिन होगया, दूसरी ओर मुस्लिम 
संस्कृति के जीणुद्धार में लगे हुए कद्दर धार्मिक व्यक्ति जब राष्ट्रीयता के कायक्षेत्र 
में आये तो उनसे आसानी से अपना ताल-मेल न जोड़ सके, पर हमें यह स्पष्टता 
से समझ लेना है कि भारतवर्ष की अनेकानेक भोगोलिक ओर ऐतिहासिक 
प्रदृत्तियों और सांस्कृतिक जीव्न-प्रवाहों को देखते हुए. इस देश में मुस्लिम- 
समाज के लिए यद संभव नहीं हे कि वह अपनी डफली अलग ले जाकर अपना 
कोई अलग राग छेड़ सके | इस प्रयत्न का फलया तो आत्म-हत्या होगा या 
लाख-लाख चेश करने पर भी उस डफली में से चिर-भारतीयता का वही राग 
निकलेगा जिससे चिढ़ कर मसल्मान अलहदगी के चक्कर में पड़ना चाह रहे हें | 
दूसरी ओर हम यह भी न भूलें कि मारतीय समाज के एक जीवित अंग, मुसलमानों 
को, जो पिछले हज़ार वर्षों में हमारे जीवन की धारा में घुलमिल गए हैं, काट 
फेंकना स्वयं हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकता | 

पाकिस्तान अ्रन्तरांष्ट्रीय प्रव्नत्तियों के ख़िलाफ़ जाता है। आज दुनियां 
छोटी होती जा रही है--देशों की सीमाएं ताश के पत्तों के महल की तरह गिर 
रही हैं। राष्ट्रीय सार्वभौमता आज राजनीति के शब्द-कोष में एक निरथ्थंक शब्द- 
मात्र रू गया है। आज की अन्तराष्ट्रीय प्रदृत्तियों में एक प्रमुख प्रवृत्ति यह है 
कि आसपास के देश मिलजुल कर अपने राजनैतिक, आर्थिक और संस्कृतिक 
पुनर्निर्माणु का काम अपने हाथ में ले रहे हैं । 

हमारी सशक्त राष्ट्रीयता भी विश्व के इस पुनर्निमाणु में श्रपना उचित स्थान 
पा लेने के लिए वेचेन है। उसकी भौगोलिक स्थिति, असीम साधनों और अदूट 
जन बल को देखते हुए विश्व की आने वाली राजनीति में उसके अनिवार्य नेतृत्व 
का चित्र हमारी आंखों के सामने घूम जाता है । ऐसी स्थिति में यदि हमारे देश 
को टुकड़ों में वांठ दिया गया, तो न केवल हमारी राष्ट्रीय महानता के इन स्वप्नों 
का अन्त होजायगा, बल्कि एशिया भर की प्रगति को एक गहरी टेस पहुंचेगी 
ओर क्ण-क्षण में संकुचित होनेवाले इस विश्व में एशिया के लिए जो अहितकर 
होगा अन्तराष्ट्रीय राजनीति पर उसका प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ सकता | 

राष्ट्रीय प्रश्नों की इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रष्ठभूमि को हम अपनी दृष्टि से ओमल 
तहीं कर सकते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अ्रन्तराष््रीय प्रवृत्तियों का बहाना 


विष्रय-प्रवेश ७ 


लेकर अथवा प्रजातंत्र के बहुसंख्यक शासन की आड़ में हम अपने यहां के अल्प- 
संख्यक दलों को कुचल दे । इस सम्बन्ध में तीन बातों पर हमें दृष्टि रखना है । 
पहिली वात तो यह है कि आन्तर्भासतीय प्रश्नों के समाधान में हमें वही नीति बर- 
तना है, जिसकी हम अपने राष्ट्र के लिए किसी अन्‍्तर्राष्ट्रीय-संघ से अपेक्षा करते 
हैं। राष्ट्र के लिए आज्ञादी का ध्येय सामने रखते हुए. हम अपने देश के किसी 
संगठित अंग को भी उतनी ही आज्ञादी का उपभोग करने से रोक नहीं सकते | 
सच तो यह है कि आ्राज विश्व में जहां एक ओर राष्ट्रीय सावंभीमता को अन्वर्रा- 
ट्रीय संगठन में मिला देने का प्रयत्न चल रहा है, दूसरी ओर राष्ट्र के भीतर के 
सांस्कृतिक विभिन्‍मता रखने वाले सभी संगठित वर्गों को अधिक से अधिक 
आंतरिक स्वशासन दिये जाने की प्रद्डत्ति भी जोर पकड़ रही है । दूसरी बात यह है 
कि प्रजातंत्र का सच्चा अर्थ यह कभी नहीं होता कि वहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक 
वर्ग या बगों की, अपनी संख्या के बल से, सदा के लिए दबाये रखे | प्रजातन्त्र 
का अर्थ, अब्राहम लिंकन के शब्दों में, जनता का शासन, जनता द्वारा शासन 
और जनता के लिए शासन है| अब्राहम लिकन ने बहुसंख्यक वर्ग के शासन की 
वात नहीं कही । किसी एक वर्ग या दूसरे दर्ग पर शासन चाहे किसी नाम से 
पुकारा जा सके, प्रजातन्त्र-शासन नहीं कहला सकता । प्रजावन्त्र-शासन तो समस्त 
प्रजा द्वारा समस्त प्रजा का ऐसा शासन है जिसमें प्रजा के हितों को दृष्टि में रखा 
गया हो ! तीसरी बात, जो हमें ध्यान में रखना है, यह है कि मुसलमानों को 
अल्पसंख्यक वर्ग के नाम से पुकारना राजनीति की वस्तु-स्थिति का उपहास करना 
है। मुसलमानों की आबादी ६ करोड़ से अधिक है--इंग्लेंड की श्रावादी से 
दूनी और कनाडा से ६ शुनी । उनकी अपनी सम्यता ओर संस्कृति, खान-पान 
और पहरावा, भाषा ओर आचार-विचार हैं। यदि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां 
ओर कुछ सेद्धान्तिक उलभने न होतीं तो उनके एक राष्ट्र मान लिये जाने में कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती थी। इतने बड़े समाज को सदा के लिए एक अल्प- 
संख्यक वर्ग में परिणव कर देना प्रजातन्त्र की भावना का खुला विरोध करना है । 
हमारी राजनैतिक समस्या निस्सन्देह एक गम्भीर समस्या है। पाकिस्तान की स्था- 
पना असम्भव है, पर यदि हम अपने देश के लिए एक स्थायी वैधानिक योजना 
चाहते हैं तो उसमें मुसलमानों को संपूर्ण सांस्कृतिक अधिकार और अधिक से 
अधिक आर्थिक सुविधाएं देनी होंगी, और साथ ही मुस्लिम प्रांतों को पूर्ण- ल्व- 
शासन ओर केन्द्रीय शासन में मुसलमानों को एक प्रमुख स्थान देना भी आव- 
श्यक होगा । 
पर, वैधानिक योजना उस समय तक सफल नहीं हो तकठी अंग्रेजी 


पर हमारी राजनैतिक समस्याएं 


सरकार भारतीय शासन पर से अपना निर्यत्रण हथ लेने के लिए तैयार न हो । में 
जानता हूं कि देश में एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि अंग्रेज़ हिन्दुस्तान को 
आजादी देने के लिए कभी तैयार न होंगे । आज़ादी, सचमुच, कमी किसी एक 
क्रौम ने दूसरी क्रीम को नहीं दी है। पर एक क्रोम दूसरी को सदा के लिए 
गुलाम भी कब रख सकी है ? स्पेन का समस्त बल हॉलिण्ड को आज़ाद होने से 
रोक नहीं सका, फ्रांस इंग्लैणड के आधिपत्य से निकल कर संसार के महान राष्ट्रों 
की श्रेणी में जा पहुंचा । इटली ओर जर्मनी आस्ट्रिया के प्राधान्य को ठुकरा कर 
खतन्‍त्र हो गए। पहिले महायुद्ध में टकीं और रूस के साम्राज्य टूटे | इस युद्ध 
में जर्मनी, इटली और जापान के साम्राज्यों की धजियां बिखर रही हैं। खतंत्रता 
अजीब चक्‍करदार रास्तों से होकर आती है | राजनैतिक परिस्थितियों का एक 
बवण्डर-सा उठ खड़ा होता है और तब, कल तक जो राष्ट्र गुलाम होते हैं. वह 
आंख मल कर उठ कर खड़े होते हैं कि वह आज आज़ाद हैं । इन परिस्थितियों 
में राष्ट्रीय शक्ति का विकास, अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियां और शासक-देश की आंतरिक 
दुर्बलता प्रमुख हैं | परिस्थितियों का दवाव आज हिन्दुस्तान के पक्त में पड़ रहा है, 
इसमें तो संदेह है ही नहीं | हिन्दुस्तान को अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रखा 
जा सकेगा | श्राज तो दूर क्षितिज पर खतंत्रता की रक्त-पताकाएं अस्पष्ट-सी 
चमक मी उठी हैं, और डर यह है कि खतंत्रता आये और कहीं हम अपने को 
तैयार न पाएं । यह पुस्तक ऐसी ही परिस्थिति के लिए हमारी तैयारी की दिशा में 
एक विनम्र प्रयक्ष है ।--ओऔर यदि ज्ितिज के ये रेखा-चित्र केवल काल्पनिक हों 
ओर आज़ादी के लिए हमारा एक और बड़े संत्र्ष के बीच से गुज़रना ज़रूरी 
होजाय तो भी, में आशा करता हूं, आज की राजनैतिक प्रवृत्तियों का यह 
विश्लेषण हमें आगे का मार्ग निश्चित करने में कुछ सहायता ही पहुंचाएगा | 


ः 
पी । 
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प्रार्थामक संपके 
मुसलमानों के संपर्क में आने के पहिले हिन्दू-सभ्यता विकास के एक 
ऊंचे शिखर तक पहुंच छुकी थी। धर्म और संस्कृति, कला और विज्ञान, 
साहित्य और सदाचार, सभी में उसने एक अद्वितीय महानता प्राप्त कर 
ली थी | उधर, अरब में, इस्लाम की स्थापना के साथ, एक ऐसी सभ्यता का 
जन्म हुआ जो अपने जीवन की प्राथमिक शताब्दियों में ही, कई शतप्राय संस्कृ- 
तियों को पुनर्जीबित करतीहुई और स्वयं अपने में नये-नये तत्वों का समावेश करती 
हुई स्पेन के पश्चिम से चीन के दक्षिण तक फैल गईं। इन दो महान्‌ संस्कृतियों का 
संपक, हमारे देश में, उत्तरी भारत की मुस्लिम-विजय से कई शताब्दियों पहले 
आरम्भ होचुका था । इस संपर्क का सूत्रपात दक्षिण-भारत में हुआ | दक्षिण- 
भारत से अरब वासियों के व्यापारिक संबंध शतान्दियों पहिले से चले आरहे थे । 
उनके इस्लाम-धमं स्वीकार कर लेने से इन संबंधों में किसी प्रकार की रुकावट 
नहीं पड़ी । दक्षिण भारत के हिन्दू-निवासी उसी प्रेम और आदर से अरब 
वालों का स्वागत करते रहे, जेसे वह पहिले किया करते थे। मुसलमानों के 
लिए स्थान-स्थान पर सस्जिदें बना दी गई ।' मलाबार के कई राजाओं ने 
इस नये धर्म में दीक्षा ले ली थी ।* दक्षिण के प्रायः सभी राज्यों में मुसलमान 
उच्च पदों पर नियुक्त किये जाने लगे थे ।* मालिक काफूर ने जब दक्तिण 
. $“मस॒दी ने, जो दसवौं शताब्दी के आरस्म में दक्षिण भारत में आ्राया 
था, मसलाबार के एक ही नगर में दस हज्ञार मुसलमानों को बसे हुए पाया | 
अबू दुलफ़ मुहाल्हिल, इब्न सईद व सारकों पोल्ो ने भी हसी प्रकार का वर्णान 
किया है । दृब्न बतूता ने चौदहवों शताबइदी स॑ समस्त सलाबार-प्रदेश को मसल- 
सानों से भरा हुआ पाया । उसने स्थान-स्थान पर उनकी बस्तियों व मस्जिरदों 
का जिक्र किया है | -इलियट और डॉसन, पहिला भाग | 
२-लोगन : सलाबार, पहिला भाग, प्ृ० सं० २४५ | «६ 
३-सुन्दर-पांड्च के शासन-काल में तक्कीउद्दीन को मन्त्रित्व का भार 
सौंपा गया और कई पीढ़ियों तक यह पद उसी के कुटम्व में रहा। उसके 
पुत्र सिराजुदुदीन व पीच्र निजामुद्दीन द्वारा शासन-संचालन के ऐतिहासिक 
प्रमाण मिलते हैं । -इलियट व डॉसन, दीसरा भाग । 
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भारत पर आक्रमण किया तो वीर बल्लाल की जिस सेना ने उसका मुकाबिला 
किया था, उसमें २०००० मुसलमान भी थे ।? इन संब्कों का प्रभाव दक्तिण- 
भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन पर पड़ना स्वाभाविक ही था । 
उत्तरी-मारत पर मुसलमानों ने ऋई शताव्दियों के बाद आक्रमण किया | 
तब तक इस्लाम की दुनियाँ बदल चुकी थी। इन नय्रे-नये आक्रमण-कारियों 
का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं था--वे तो उन शिक्षाओं को ठीक से 
समझ भी नहीं पाते थे, जो पैग्रम्बर ने अपने निकट के अनुयायियों को दी थीं | 
इस्लाम के उदय और उत्तरी भारत के मुस्लिम आक्रमण के बीच कई शता- 
बिदयां, जिन्होंने इस्लाम के इतिहास में कई उतार-चढ़ाव देखे थे, उमय्यद-काल 
की प्रचए्डता और अव्यासी-काल का वैभव, सभ्य ईरान की धार्मिक कदरता और 
बर्बर मंगोलों की पाशविक रक्त-पिपासा । ये आक्रमणकारी या तो लूटमार के 
उद्देश्य से हमारे देश में आये, या मध्य एशिया की आर्थिक और राजनैतिक 
परिस्थितियों से विवश होकर, आश्रय की खोज में । मुहम्मद ग़ज़नी का स्पष्ट 
उद्देश्य हमारे मंदिरों और तीर्थ-स्थानों में एकन्रित की गई अपार धन-राशि को 
लूट ले जाने का था । उससे वह ग़ज़नी की समृद्धि को बढ़ाना चाहता था, और 
साथ ही सफल आक्रमण से प्राप्त प्रतिष्ठा का उपयोग मध्य एशिया में अपनी 
राजनैतिक स्थिति की मज़बूत बनाने में लगाना चाहता था ।* मोहम्मद ग़ोरी 
ओर उसके साथियों के सामने यह आकांक्षा भी नहीं थी । मध्य-एशिया में उनके 
लिए कोई स्थान नहीं रह गया था | हिन्दुस्तान की राजनैतिक दुस्वस्था से लाभ 
उठा कर वह यहां अपने लिए छोटे-मोटे राज्यों की स्थापना कर लेना चाहते थे । 
विजय का उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो, पर उत्तरी भारत के मुस्लिम 
आक्रमणकारियों ने जिन उपायों का सहारा लिया वे बर्वर और नुशंसतापूर्ण 
थ्े--ओर इस कारण इस प्रदेश की जनता के मन में इस्लाम की जो कल्पना 
प्रविष्ठ कर सकी वह दक्षिण के अपने देशवासियों से बिल्कुल भिन्न थी । इस्लाम 
धर्म के मूल-तत्वों से अधिक उसके मानने वालों के वहशी कारनामे उनके सामने 
आए | ऐसी परिस्थिति में, यदि दोनों संस्क्ृतियों के बीच अविश्वास की भावना 
कुछ समय के लिए व्यवघान के रूप में आ खड़ी हुई, तो इसमें आश्चर्य ही क्या 
था ! हिन्दू अपने राजनैतिक संगठन की कमज़ोरी के कारण, मुसलमानों की 
विजय के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी न कर सके, पर उनकी बर्बरता और 
धार्मिक असहिष्णुता से खीक कर उन्होंने अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन 
१-इव्न चतूता ने इस घटना का जिक किया है । 
२-ओ० दृबीब ; (एप ० 08८73. 
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के चारों ओर एक मज़बूत क़िलेवन्दी कर ली । सुसल्मान तेज़ी से एक के वाद 
दूसरे प्रदेश को जीत सके, पर उनके निवासियों के सामाजिक जीवन में उनका 
प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध था। वह हमारे खान-पान और विवाह-सम्बन्धों से बहि- 
प्कृत थे। यह पहिला अवसर था जब हिन्दू-समाज ने अपने चारों ओर बहिष्कार 
और असहयोग की इतनी मज़बूत दीवारें खड़ी करली थीं | इसके पहिले सदा ही 
बाहर वालों के लिए उनके द्वार खुले रहा करते थे । दूसरी ओर भी यह पहिला 
ही अवसर था जब मुसलमान किसी देश में पहुंचे हों, वहां अपनी राजनैतिक 
सत्ता क्नायम कर सके हों, पर उस देश के सामाजिक जीवन से इस प्रकार 
अलहदा फेक दिये गए हों | असहयोग की जो मनोदवृत्ति एक बार बनी, वह काफ़ी 
दिनों तक सामाजिक संगठन की जड़ों को सींचती-पोसती रही । कुछ ऐतिहासिक 
परिस्थितियों ने, जो बहुत कम दिन टिक सकी, मुस्लिम-समाज में भी सामाजिक 
असहयोग की इस भावना को दृढ़ बनाया । मुसलमान बहुत थोड़ी संख्या में 
इस देश में आये थे, और थोड़े ही दिनों में आंधी की तरह चारों ओर फैल 
गए थे, और महासागर में फेले हुए द्वीपों के समान उन्होंने अपने छोटे-छोटे 
राज्य खड़े कर लिए थे। जनता के संगठित तिरस्कार के सामने उनके लिए भी 
यह ज़रूरी होगया कि वह मुस्लिम समाज के सभी तत््वॉ--उलमा, अमीर व जन- 
साधारण-को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करें। मुसलमानों का राज्य में एक विशिष्ट 
स्थान बन गया-हिन्दुओं के प्रति अविश्वास की भावना प्रमुख थी। भार में 
मुस्लिम राज्य की स्थापना के पहिले के कुछ वर्षो--शायद दशाब्दियों तक--हिंन्दू 
आर मुसत्मानों में जो आपसी संबंध रहे, दुर्भाग्यवश,कुछ स्वार्थी ओर गेरज़िम्मे 
दार इतिहासकारों ने उन्हें ही एक हज़ार बष के इतिहास में परिणत कर दिया है। 
रचनात्सक पवृत्तियां 
प्रारम्मिक-काल की अ्रविश्वास भर असहयोग की यह प्रद्त्ति सवथा 
अस्वाभाविक थी, और अधिक दिनोंवक टिक नहीं सकती थी। दो जीवित, 
जागृत, उनन्‍नविशील संस्कृतियां इतने निकठ संपर्क में रह कर अपने को एक- 
वूसरे के प्रभाव से बचा नहीं सकती थीं, और फिर मुसलमान ठो इतनी कम संख्या 
में इस देश में आये थे कि बिना जनता के सहयोग के वह किसी स्थायी राज्य 
की नींव डाल ही नहीं सकते थे । इसी कारण हम देखते हैं कि ईल्ठ॒त्मिश ने 
मुसलमानों के आंतरिक संगठन की जिस नीति को जन्म दिया था, ओर जो 
प्रारम्भ में मुस्लिम राज्य की स्थापना में सफल भी हुई थी, दह उसकी मृत्यु के 
बाद कुछ दिनों भी न चल सक्की । बलबन ने उसकी उपेक्षा की । अलाउद्रीन 
खिलजी ने धर्म और राजनीति के भेद को कुछ अधिक स्पष्ट किया । मुहम्मद 
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ठुग़लक ने एक विरोधी नीति को विकास की चरम सीमा तक पहुंचा दिया | 
ये स्वनात्मक प्रवृत्तियां राजनैतिक क्षेत्र में तो प्रगण हो ही रही थीं, परन्तु 
धार्मिक और संस्कृतिक तौर पर वे और भी अधिक सशक्त बनती जारही-थीं, 
इसका कारण था मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ ही साथ इस देश में प्रवेश- 
करने वाले मुसलमान संतों और सूफ़ियों की एक अनवरत श्रद्धला, ज़िसने हमें न 
क्रेवल बाहर के मुस्लिम देशों की विचार-घाराश्रों के संस्पर्श. में रखा, पर जो हमारी 
संस्कृति की जड़ों को अपनी आध्यात्मिकता से सींचती और पोसती भी रहीं | 
आज जो हम अपने देश की आबादी का २४ फ़ीसदी इस्लाम के अनु- 
यायियों का पाते हैं, उसके पीछे न तो मुसलमान शासकों की धर्मान्धता है, 
न मुसलमान प्रचारकों की ज़बर्दस्ती ।!' उसके पीछे तो हमारे समाज की 
आन्तरिक विप्रमता और इन सन्तों के व्यक्तित्व का प्रबल आकर्षण है। 
दसवीं शताब्दी में मंसुर अल हल्लाज, ग्यारहवीं में बाबा रीहान और उनके 
दर्वेशों का दल व शेख़ इस्माईल बुखारी, बारहवीं में फरीदुद्दीन. अत्तार और 
तज़ाकिस्त उल औलिया, तेरहवीं में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ओर शेख़ जलालु- 
द्वीन तबरेज़ी व सैयद जलालुद्दीन बुखारी और बाबा फ़रीद, चौदहवीं में अब्दुल 
करीम अलजीली--ओऔर इस सबके साथ असंख्य छोटे-मोटे प्रचारक--इन सब 
का एक तांता-सा बना रहा । उनके व्यक्तित्व और प्रचार का हिन्दू-समाज पर 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ।* मुसलमान और हिंन्दू समी सन्‍्तों को आदर की दृष्टि 
से देखते थे, ओर उनके प्रशंसकों व भक्तों में सांस्कृतिक भेद-माव अपने आप 
कम हो चले थे । आज भी हम उनकी दरगाहों पर लाखों की संख्या में हिन्दुओं 
को इकट्ठा होते हुए पाते हैं। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 
हर रोज़ तीन घण्टे नोबतख्नाना बजता है। .ुसेनी ब्राह्मण व मल्क्रान राजपूत भी 
हमारे बीच हैं, जो रमज़ान के दिनों में रोज़े भी उसी आस्था, से रखते हैं जिससे 
वह हिन्दू ब्रतों का पालन करते हैं। सिन्ध के मशहूर संत करीमशाह के संबंध 
में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक वेष्ण॒व साधु से ग्रोम? मंत्र की दीज्षा ली थी । 
उनकी जीवनी में लिखा है कि यह मंत्र उनके लिए. 'एक अंधेरे - कमरे में घूमते 
हुए दीपक के समान! बन गया था | इसी प्रकार भक्ष के प्रसिद्ध साधु बावा 
साहना के सम्बंध में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक मुस्लिम संत से दीज्षञा ली, 
ओर तब महरवाबा कहलाने लगे |३ इस प्रकार, दो महान संस्कृतियों की, 
3-7. 9५. 8-00 : 7र१॥८४ंजहु ए वडाब्वए,... 
२-वाराचन्द ; गगरीप९7१८९ ्ी [छु्म जा फिवावा (पाॉधपणट, 
३-चितिसोहन सेन : १/९०३४८ए० /४5४ं८ंड्ा. | 
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विभिन्‍न दीखने वाली दो विशाल-घाराएं हमारे देश के प्रयाग में, गंगा और 
यमुना के समान, एक दूसरे से जा मिलीं -एक भारतीय संस्कृति के निमांण में 
सतत आगे बढ़ते रहने के लिए 
सामाजिक सहयोग 
यहां हमें यह भी भूल नहीं जाना है कि इस देश में मुसलमानों की संख्या, 
जो लगातार बढ़ती गई उसका कारण यह नहीं था कि वे लोग बहुत बड़ी 
संख्या में बाहर से आये थे। बाहर से आनेवालों की संख्या नगण्यं थी। उनमें 
से अधिकांश, ६० या ६५ फ़ीसदी, ऐसे थे जो इस देश की प्राचीन 
संस्क्षति के प्रश्रय में पले थे। उन्होंने जब मुसलमान धर्म स्वीकार किया तब 
वह अपने समाज के वे सब आचार-विचार, जो वह सदियों से मानते आरहे थे, 
इस्लाम में ले गए | जो थोड़े से मुसलमान बाहर से आये भी थे वे उनके सामा- 
जिक आचार पर बहुत अधिक प्रभाव न डाल सके, क्योंकि स्त्रयं उनकी आत्माओं 
में इस्लाम का अवेश बहुत गहरा न था, वे तो मिन्‍न-मिन्‍्न फिरक्ों में बंटे हुए . 
साधारण व्यक्ति थे; जो एक अस्थायी लाभ की खोज में इस देश में चले आये 
थे। संत और सूफ़ी धर्म-प्रचारकों का उद्देश्य साधना के मार्ग पर लोगों को प्रदत्त 
करना था--सामाजिक संगठन की विभिन्‍नता को सुरक्षित रखने अथवा उनका 
निर्माण करने पर उनका आग्रह नहीं था । उनके प्रभाव में जिन लाखों व्यक्तियों 
ने इस्लाम की दीक्षा ली, वे उस समाज-व्यवस्था से वनिक भी परिचित न थे 
जिसका विकास मुसलमानों ने इस देश के बाहर किया था | 
ऐसी परिस्थिति में वही हुआ जो कि स्वाभाविक था। इस देश के उन 
असंख्य आदिम निवासियों ने, जिन्होंने इस्लाम धर्म में दीक्षा ले ली, नतो अपनी 
सदियों से चली आने वाली प्राचीन समाज-व्यवस्था को आधात पहुंचाने की 
चेश की, और न उसके मुकाबिले में किसी अन्य समाज-व्यवस्था का निर्माण 
किया।' मुसलमान धीरे-धीरे हिन्दू-संस्थाओं को ही अपनाते गए | इस प्रकार 
आदि-काल से चली आने वाली ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की छुत्र-छाया में एक 
नये समाज का निर्माण हुआ, जिसमें विविध धर्मोवलम्बी तो थे, पर जो एक ही 
समाज-व्यवस्था को मानते थे । शहरों में संगठन की दिशा कुछु मिन्‍न थी | प्र 
हां भी हिन्दू और मुसलमान सरकारी नौकरियों में श्रथवा वारिज्य ओर व्यापार 
के सूत्रों द्वार एक-दूसरे के निकट-संयर्क में आते गए। शासन-व्यवस्था में 
हिन्दू अधिकारियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई | चारों ओर सहयोग, साह- 
१-बी० के० सल्लिक : ठेसंतण गाते घोर (07ा0पफ : & 
5५0एवेरए जा फावाणशा (णागाद- 
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चर्य और सौहाद की भावना ने ज़ोर पकढ़ा | जो वर्बर विजेता के रूप में आये 
थे, वह हमारे सामाजिक जीवन के . एक अंग बन गए । केवल एक चीज़ व्यव- 
घान वन कर हमारे बीच खड़ी रह गई थी। वह थी धार्मिक विंभिन्नता--पर 
धर्म धीरे-धीरे व्यक्ति के निजी विश्वास ओर आचार की बत्तु बनता जारहा था ! 
हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के आचार ओर व्यवहार के प्रति सहिष्णु बनते 
गए, और सामाजिक धरातल पर उन्होंने एक-दूसरे के धार्मिक क्ृत्यों में मी उदा- 
रता से भाग लेना आरम्भ कर दिया | 
धार्मिक सहिषएुता 


सामाजिक सहयोग के साथ-साथ धामिक सहिष्णुता की मावना भी 
प्रबल होती चली | ऊपर से देखने से तो यह जान पड़ता है कि मू्ति-पुजक 
हिन्दू-धर्म और मूत्ति-भंजक इस्लाम में कहीं तादात्म्य है ही नहीं। पर 
कई शताव्दियों पहिले से बौद्ध-धर्म और, हिन्दू वेदान्त के प्रचारक उन देशों में फेले 
: हुए थे, जहां बाद में इस्लाम का प्रचार हुआ। सफ़ी मत के इतिहास के उत्तरी-काल 
में उनका प्रमाव बहुत स्पष्ट है--यद्यपि यह सच है कि सफ़ी रहस्यव्राद की बुनि- 
याद हमें क्ुरान-शरीफ़ की कुछ आयतों में ही मिल जाती है। फ़ना, वरीक्ा, 
भराक्तबा आदि सूकफ़ी-सिद्धांतों में निवोण, साधना, योग आदि की कल्पना स्पष्ट 
भलकती है। दूसरी ओर, इस्लाम के सिद्धांतों का भी बहुत बढ़ा प्रभाव हिंदू: 
दर्शन पर पड़ा । सुधार की नई धारा का प्रास्म दक्तिण भासतत से ही हुआ था, 
जहां हिंदू-दर्शन पहिली बार इस्लाम के सिद्धांतों के संपर्क में आया था। दक्तिण- 
भारत में बौद्ध और जैन धर्मों के रुखे अ्रध्यात्म की प्रतिक्रिया के रूप में शैव और 
वैष्णव पंथों का प्रारम्भ हुआ | इनका आग्रह जीवन के उपासना-पक्ष पर था ) 
उपासना के आधार के लिए सगुण ब्रह्म की श्रावश्यकता पड़ी। यह कहना 
कठिन है कि सगुण ब्रह्म की कल्पना के पीछे इस्लाम के नये सिद्धांतों का प्रभाव 
कितना था | पर शंकराचार्य के अध्यात्म-दर्शन पर इस्लाम का ग्रमाव, जो 
उनकी जन्मभूमि के आसपास पूरे ज़ोर पर था, बिल्कुल भी नहीं था, यह मानना 
भी कठिन है। मध्यकाल का दिंदू-दर्शन ज्यों-ज्यों विकास पाता गया, इस्लाम 
का प्रभाव उस पर अधिक स्पष्ट होता गया | शंकराचार्य के अद्वैतवाद ने धीरे- 
धीरे ग़मानुजाचार्य के विशिशद्धेत का रूप लिया, और तब वह वल्लभाचार्य के 
दैतवाद में विकसित हुआ | द्वेववाद की मनोरम कल्पना की कोमल भूमि पर, 
सफ़ी-सत के अधिक सीधे संपर्क के परिणाम स्वरूप, भक्ति की धारा का फूट 
निकलना तो सहज स्वाभाविक ही था | 
उत्तरी भारत में तेरदवीं, चोददवी ओर पन्द्रहर्वीं शवाब्दियों में जो सिद्धान्त 


हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि १५ 


फैले उन पर तो मुस्लिम-प्रभाव बहुत सीधा ही पड़ रहा था। रामानंद ने विष्यु 
की कल्पना को ओर भी सहज-सुलम बना कर रास का रूप दिया, उन्होंने भक्ति 
की दीक्षा चारों व्णों को दी--उनके अ्नुयायियों में से अधिकांश जुलाहे, चमार 
आदि ही थे। कबीर ने तो रीति-रिवाज ओर जात-पाँत की उठाकर एक ओर 
रख दिया, ओर रास और रहीम की एकता का संदेश जन-साधारणु तक पहुंचाया। 
उनके सिद्धान्तों पर रूमी, सादी और दूसरे सूफ़ी कवियों ओर सन्तों का प्रभाव 
बहुत स्पष्ट है। नानक और दादू की साखियों में हिन्दू ओर मुसलमान धर्मों के 
सामजञ्स्य के इस प्रयत्न को हम और भी बढ़ा हुआ पाते हैं । नानक सूफ़ी रंग 
में इतने रंग गए थे कि हिन्दू धर्म का उन पर कितना प्रभाव था, यह जानना 
कठिन है। वैदिक ओर पोराशणिक सिद्धान्तों की उन्हें कम ही जानकारी थी | 
दादू का भी यही हाल था। दो-तीन शताब्दियों तक समस्त देश भक्ति की उत्ताल 
तरंगों में, एक नई प्रेरणा से स्पंदित-विभोरित होकर ट्डबता-उतराता रहा। हिंदुओं 
में भक्ति-आन्दोलन अपने पूरे ज्ञोर पर था, और मुसलमानों में सूफ़ियों की नई 
नई जमातें--चिश्तिया, सुहरावर्दिया, नवशवन्दी आदि--प्रेम की पीरः का 
प्रचार कर रही थीं। भावना के इस व्यापक प्रदेश में हिन्दू और मुसलमानों का 
एक-दूसरे के समीप से समीपतर आते जाना स्वाभाविक ही था | 

उससे भी नीचे स्तर पर, जहां जनसाधारण के आचार-विचार, रीति- 
रिवाज और पूजा-मानता का सम्बन्ध था, हिन्दू ओर मुसलमानों का यह भाव 
प्रायः बिल्कुल ही मिट गया था । हुसेनी ब्राह्मणों ओर मल्कान राजपूतों को 
चर्चा ऊपर आच्चुकी है। मुस्लिम संतों के हिन्दू साधुओं से, और हिन्दू साधकों 
के मुसलमान फ़क्कीरों से आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करने व गुरु-दक्तिणा लेने के 
अनेकों उदाहरणों से मध्य-काल का इतिहास भरा पड़ा हैं) साधक हिन्दू अथवा 
मुसलमान कोई भी हो उसके अनुयायियों में दोनों ही समाजों के अनेक व्यक्ति 
रहा करते थे । आज भी उनकी शव-समाधियों पर जो वापिक मेले लगते ई£ 
उनमें हिन्दू और मुसलमान सभो इकट्ठा होते हैं। सिन्ध के प्रसिद्ध कवि-साधक 
शाह अब्दुल लतीफ़ की समाधि पर प्रत्येक वृहस्पतिवार की आज भी असंख्य 
हिन्दू और मुसलमान मिल कर कबीर, दादू, नानक और मीरयवाई के भजन गाते 
हैं। क्षेमानन्द के 'मानस-मंगल' में, जो सच्रहवीं शताब्दी में लिखा गया था, 
” बंगाल के एक राजा के कमरे में कुरान शरीफ़ के मौजूद होने का जिरू है। 'सर 
उल-सुताखरीन' में लिखा है कि नवाब मीरजाफ़र अपने सव शहरियों के साथ 
गंगा-पार होली खेलने जाया करते थे, और मरने के वक्त उन्होंने किरी- 
तेश्वरीदेवी की मूर्ति को जिस पानी से नहलाया धा, उसका आचमन किया 


श्र हमारी राजनैतिक समस्याएं, - 


था। बेहुला सुन्दरी' नाम की एक बंगला-कविता में लिखा है कि जो ब्राह्मण 
नायक की यात्रा के लिए, शुभ-दिन निश्चित करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन्होंने 
कुराम में 'फ़ाल' देख कर अपना निश्चय बनाया था | एक दूसरे काव्य-गन्थ में 
हम मुसलमान नायक का ससर्पियों से वरदान मांगने के लिए. पाताल जाने का 
वर्णन पाते हैं | सत्य-पीर नाम के देवता में तो समस्त बंगाल की जनता, हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों, का अखंड विश्वास था ।* 
राजनैतिक समभौता 

छुदय की इस एकता के आधार पर राजनैतिक समभोते की भावना का 
विकसित होना अनिवार्य था। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि मास्तीय इतिहास 
के समग्र मुस्लिम-काल में केबल दो मुसलमान शासक, फ़ीरोज़ तुगलक 
ओर ओऔरब्नजेब, ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने शासन-काल में धार्मिक असहिष्णुता 
की नीति का पालन किया, और वह मी थोड़े वर्षों के लिए. और विशेष 
राजनैतिक परिस्थितियों के कारण | अन्य शासकों ने, ओर इन दोनों शासकों ने भी 
अपने शासन-काल के शेष भाग में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का 
ही पालन किया | कुछ ने इस्लाम का पक्ष लिया, पर हिन्दू धर्म के साथ 
दुर्भावना नहीं रखी । अकबर के ब्रहुत पहिले काश्मीर का सुल्तान ज्ैनुल-आबिदीन 
अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए प्रसिद्ध था। उसने जज़िया हया दिया 
था, और संस्कृत के कई ग्रन्थों का फ़ारसी में अनुवाद किया । बंगाल में सुल्तान 
अलाउद्दीन हुसेनशाह ने भी इसी नीति का पालन किया | शेरशाह हिन्दू-जनता 
में बवफ़ा बाँठ करता था। सम्राट अकबर के शासन-काल में यह प्रद्ृत्ति अपनी 
चरम-सीमा तक जा पहुंची । मुग़ल-सम्रार्णे के समस्त शासन का संगठन जिन 
सिद्धान्तों पर किया गया था वे भारतीय पहिले थे, सैरेसेनिक, ईरानी या मुस्लिम 
बाद में | संस्थाओं में थोड़ा हेर-फेर हुआ, पर वह मूलतः वही रहीं जो सनातन- 
काल से चली आ रहीं थीं। धार्मिक-सहिष्णुता की नीति ने मारतवर्ष के मुस्लिम 
शासन में धर्म का स्थान ले लिया था । 

राजनेतिक सम्बन्धों के निर्धारण में धर्म का कभी कोई विश्वेष हाथ नहीं 
रहा | चोदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दियों में गुजरात, मेवाड़ और मालवा में 
ज़गातार संघर्ष रहा, पर इस संघर्ष में गुजरात के सुल्तान प्रायः उतनी ही बार 
मेवाड़ के राणा के पक्ष में, ओर मालवा के सुल्तान के खिलाफ़ लड़े जितनी बार” 

वह मालवा के सुल्तान के पक्त में ओर मेवाड़ के राणा के खिलाफ़ लड़े थे | बाबर 
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ओर हुमायूं ने, पठानों के खिलाफ़, राजपूतों का साथ दिया। मुगल साम्राज्य 
के पतन के बाद भी निज्ञाम मराठास्साम्राज्य के अन्तगंत था न कि मैसूर के सुल्तान 
के साथ, और राजपूतों की सहानुभूति मराठों के साथ कम और रुहेलों के साथ 
ज़्यादा रही । मुग़ल-साम्राज्य द्वारा स्वीकार की गई धामिक सहिष्णुता की नीति 
का ही यह परिणास था कि उसके पतन के डेढ़ सो वर्ष बाद भी, १८४७ के 
विद्रोह में, मुशल-वंश के किसी उत्तराधिकारी को ही समस्त देश का शासक 
बनाने का प्रयत्न किया गया। बीच में भी इस प्रकार के प्रयत्न चलते 
रहे थे | उत्तर-भारत में १७७२ से १७६४ ई« तक महादजी सिन्धिया का आधि- 
पत्य रहा, पर अपने शासन के लिए यथेष्ठ नेतिक बल प्राप्त करने की दृष्टि से उनके 
लिए. यह आवश्यक होगया कि वह मुग़ल-बंश के शाह आलम को अंग्रेज़ों की 
क़ैद से छुडा कर दिल्‍ली की गद्दी पर बिठाएं, ओर उसके नाम से शासन करें । 
किसी भी साम्राज्य के पतन के बाद उसके प्रति जनता की इतनी गहरी भक्ति का 
प्रदर्शन साम्राज्यों के इतिहास में एक अनहोनी-सी घटना है । 
सांस्कृतिक समन्वय 

राजनेतिक एकता का सहारा लेकर सांस्कृतिक समन्वय का विकास हुआ। 
इस प्रवृत्ति का आरसम्म तो एक सामान्य भाषा की उत्तत्ति के साथ ही हो चुका 
था। हिन्दी ब्रजभाषा और 'फ़ारसी के सम्मिश्रण का परिणाम थी। उसका 
शब्दकोष, वाक्य-विन्यास, व्याकरण, सभी दोनों भाषाओं की सामान्य देन हैं । हिन्दू 
आर मुसलमान दोनों ने इस भाषा को धनी बनाया। अमीर खुसरो हिन्दी भी 
उतनी धारा-प्रवाह लिख सकते थे जितनी फ़ारसी। अकबर ने उसे प्रोत्साहन दिया। 
ख़ानख़ाना, ससखान और जायसी हिन्दी-साहित्य के गोरव हैं। जायसी तो मध्य- 
कालीन हिन्दी के तीन सर्व-श्रेष्ठ लेखकों में हैं, ओर हृदयकी सूक्ष्मतम भावनाश्रों 
की अभिव्यक्ति में कई स्थलों पर तुलसी और सूर से भी बाज़ी ले गए हैं| अन्य 
प्रांतीय भाषाओं--सराठी, बंगला, गुजराती, सिंधी आदि--पर भी मुसलमानों 
का उतना ही गहरा प्रभाव पड़ा । मराठी बहमनी-चंश के संरक्षण में ही साहि- 
त्यिकता की सतह तक उठ सकी । बंगला का विकास भी सुस्लिम-शासन की स्था- 
पना के परिणाम-स्वरूप ही हुआ । ख« दिनेशचन्द्र सेन का मत है कि “यदि 
हिन्दू-शासक स्वाधीन बने रहते तो ( संस्कृत के प्रति उनका अधिक ध्यान होने के 
कारण ) बंगला को शाही दबोर तक पहुंचने का मोक़ा कभी नहीं मिलता |”! 
जायसी के अवधी-भाणा में लिखे हुए पद्मावत की फ़ारसी-लिपि की अनेक प्रतियां 
अराकान और चटयगांव के ग्रामीण मुसलमानों के पास से प्राप्त हुई हैं | पद्मावत का 

१-दिनेशचन्द्रसेन : 0 नरींडक्‍ए079 ० रिशाहवथी वैनप्टाशछार, 


श्८ः हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


बंगला अनुवाद भी एक मुसलमान कबि ने ही किया था । दाश-शिकोह ने हिंदुओं 
के उपनिपदों व अन्य धर्म-अन्थों का फ़ारसी में अनुवाद करिया---इसी के इठेलि- 
यन भाषा के अनुवाद ने पश्चिम के विद्वानों का ध्यान हिन्दुओं के धर्म-य्रन्थों की - 
ओर खींचा । फ़ैज़ी ने महाभारत का अनुवाद फ़ारसी में किया | हिन्दुओं और 
मुसलमानों के साहित्य की साधना में एक रूप हो जाने के अनेकों उदाहरण मध्य- 
कालीन भारत के इतिहास में मिलते है | 
सांस्कृतिक समन्वय की यह प्रद्नत्ति बास्तु-कला और चित्र-कला के. क्षेत्रों 

में अवनी चसम-सीमा तक पहुंची है। मुस्लिम वास्तु-कला का सर्वोच्च विक्रास 
इसी देश में हुआ । क्राहिरा की मस्जिदों में भी, फ्रेज़ पाशा के शब्दों में, “कला 
की सम्पूर्ण मनोरमता. नहीं है | सामझस्य, अभिव्यक्ति, सजावट, सभी में एक ऐसी 
अपूर्णता है --जो वस्बस अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है ।” ईरान की 
मुस्लिम-कला में मी हम यही बात--मव्य सजावट और वैज्ञानिक कोशल का 
अभाव --पाते हैं | ताजमहल हिन्दुस्तान में मुस्लिम वास्तु-कला का सर्वश्रेष्ठ,उदा- 
दस्णु है । परन्तु, वह संसार की अन्य इस्लामी इमारतों से बिलकुल भिन्न है। 
उसके निमाण में हिन्दू शिल्प-शास्त्रों के सिद्धान्तों का अधिक पालन किया गया 
है। ब्रीच के बड़े गुम्बद ओर उसके चारों ओर चार छोटे-छोटे गुम्बद पंचरल 
की कल्पना का स्मरण दिलाते हैं । गुम्बरद की जड़ों में कमल की खुलीः हुई पंख- 
ड़ियां हैं, जो मानों गुम्बद को धारण किए हुए हैं। शिखर के समीप्र कमल की 
उल्टी पंखड़ियां हैं। शिखर के ऊपर त्रिशुल है। हैवल ने ठीक ही लिखा है 
कि संट्याल का गिजी ओर वेस्ट मिस्टर एज़े अंग्रेज्ीकला के उतने सच्चे नमूने 
नहीं हैं, जितना ताज हिन्दुस्तानी कला का ।!' लेकिन हैवल .के इस कथन से में 

सहमत नहीं हूं कि हि-दुस्तान में मुस्लिम वास्तु-कला इस कारण ही महान्‌ हो सकी 
कि उसका विकास उन हिन्दू कारीगरों के हाथों हुआ जो हिन्दू-संस्क्ृति में इबे हुए 
श्रे। इस देश में आने के पहिले ही मुसलमान इस ज्षेत्र में बहुत महत्व-पूर्ण, सफ- 
लता प्राप्त कर चुके थे। मुस्लिम-काल की भारतीय वास्तु-कला के पीछे इस्लामी 
प्रेरणा भी उतनी ही प्रवल है, जितना हिन्दू प्रभाव। सर जॉन मार्शल का. मत 
है.क्रि पुरानी दिल्‍ली की क्रुब्बरतुल-इस्लाम मस्जिद और ताज के पवित्र और -भव्य 
मक़बरे की कल्पना मुस्लिम प्रभाव के बिना नहीं की. जा सकती ।* ; .भारत की 
मुस्लिम-कला की महानता इसी में है कि वह दो महान संस्कृतियों. के संम्मिश्रण 
का परिणाम है ! 
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चित्रकला के क्षेत्र में भी हम यही बात पाते हैं। मुगल चित्रकारों के 
सामने एक ओर तो अजन्ता की पद्धति थी, दूसरी ओर समरक्न्द और हिरात, 
इस्पहान ओर बग़दाद के चित्रकारों की कृतियां थीं। दोनों के समन्वय से मुग़ल- 
कलाका जन्म हुआ । अ्जन्ताकी कला में एक अभूत-पूर्व जीवनी-शक्ति थी, मध्य 
एशिया की कला में समन्वय, संतुलन ओर सामञ्जस्य की भावना प्रमुख थी | 
दोनों के मिश्रण से रंग का निखार और रेखा की संवेदनशीलता दोनों ने एक 
अद्भुत प्रगति की | शाहजहां के प्रमुख चित्रकारों में हमें एक ओर तो कल्याणदास, 
अनूप चतर और मनोहरके नाम मिलते हैं, और दूसरी ओर मोहम्मद नादिर समर- 
क़न्दी, मीर हाशिम और मोहम्मद फ़कीरुल्ता के | हिन्दू ओर मुसलमान कला- 
कारों ने मिलकर मुश़ल-चित्रकला का विकास किया: था ।' डॉ०कुमारस्वामी और 
कुछ अन्य लेखकों ने मुगल ओर राजपूत कलाओं में कुछ मूलभूत भेद बताने की 
चेश की है। पर गहराई से देखा जाए तो राजपृत-कला, एक विभिन्न वातावरण 
में, मुगल-कला के प्रयोग का ही एक उदाहरण है।* 
सत्रहचीं शत्ताव्दी : सतभेद के चिह्न 
हिन्दू और मुस्लिम संस्क्ृतियों के सहयोग और समन्वय की जो धारा 
शताब्दियों की सीमाओं को लांघती हुई दिन पर दिन प्रबल होती जा रही 
थी, सन्नहवीं शताब्दी में उसके प्रवाह में कुछु रुकावट पड़ी। इसका मूल-कारण 
राजनैतिक था, यद्यपि उसके पीछे कुछ सामाजिक प्रवृत्तियां भी काम कर रही 
थीं। देश में स्थान-स्थान पर हिन्दुओं ने अपने स्वतंत्र-राज्य स्थापित करने 
आरम्म कर दिए. थे । मराठें और बुन्देले, राजपूत और सिख, सभी एक नई 
राजनैतिक आकांज्षा से उद्देलित से हो उठे थे। राजनैतिक आकांक्षाओं को समाज- 
सुधार की उन प्रश्नत्तियों से बल मिला था जो हिन्दू-समाज में इन दिनों व्यापक होती 
जा रही थीं। कबीर, दादू और दूसरे स्वाधीन-चेता संतों द्वारा रूढिप्रियता और 
कट्रता पर जो आक्रमण किया जा रहा था और दूसरी ओर भक्ति के नाम पर 
जो उच्छुद्नलता फैलती जा रही थी उसका प्रभाव सामाजिक संगठन पर अच्छा 
नहीं पड़ रहा था.। इसी कारण महाराष्ट्र व उत्तरभारत के नए सुधारकों--तुका- 
राम, रामदास, तुलसीदास आदि--समाज को मर्यादाओं को निव्राहने पर अधिक 


ला 
पावनच्रता 


ज़ोर देने लगे थे। इस आग्रह से समाज में आचार की शुद्धता और पवित्रत 
का विक्नास हुआ । जोवन की इस नई उत्क्रांति का राजनैतिक स्तर पर आजाना 
अनिवार्य इसलिए भी होगया कि मुस्लिम-शासन उन उदार प्रदत्तियों के साथ, 

१-४. 870एश॥ : ावीशा शिवा थाई... २-ए० के०-कुमार-स्वामी: 
रिएफपए शेशाएी।ए, 


२० हमारी. राजनैतिक समस्याएं, 
जिनका विरोध किया जा रहा था, इतना अधिक सम्बद्ध होगया था ,कि उन्‍हें 
एक दूसरे से अलग नहीं क्रिया जा सकता था| इसो कारण हिन्दू-समाज की नई 
सुधार-प्रद्नत्तियां, जिनका आधार दृष्टिकोण की उदारता नहीं, मर्यादाओं का पालन 
था, मुग़ल-साप्राज्य से जा व्कराई । 
दूसरी प्रतिक्रिया यह हुई कि म॒ग़ल-शासन में भी मुसलमानों का एक 
ऐसा दल उठ खड़ा हुआ जिसने उसे कट्टर मुसलमानों की संस्था बनाने का प्रयत्न 
किया । इस विचार-घारा को शाहजहां के कमज़ोर शासन-काल में संगठित होने 
श्रौरज्ञज़ेंब ने इस दल का नेतृत्व अबने हाथों में ले लिया। ओ्रौरड्जज़ेब कब्र 
मुसलमान तो था ही, शासन के अनुभव और योग्यता में भी वह अपने सब 
भाइयों से अधिक बढ़ा-चढ़ा था। गद्दी पर बैठने के बाद कुछ वर्षों तक उसने, 
हिन्दू स्वच्यों का विरोध न करते हुए, इस्लाम के आद्शों पर शासन का पुनर्निर्माण 
करने की चेष्ठा को। ओरज्जजेब के वनारस वाले फ़रमान और अन्य आज्ञापत्र इस 
बात के साक्षी हैं, पर विचारों का बेंग, और उसके प्रभाव में घटनाओं का चक्र, 
इतना तेज़ी से चल रहा था कि ओरजइ्जेव इस कठिन सिद्धाग्त का पालन 
झधिक दिनों तक न कर सका। ज्यों-ज्यों समगठों और सिखों का संगठित विरोध 
अधिक तीत्र होता गया, उसे विवश होकर हिन्दू-विरेधी नीति का पालन करता 
पड़ा । जज़िया फिर से लगा दिया गया.। नये हिन्दू-मन्दरों के बनने का निषेध 
होगया.। परिस्थितियों, ओर कुछ व्यक्ति विशेषों ने, मुस्लिम शासन को फिर एक 
बार उसी स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसका प्रारम्म हुआ था | 
उसने फिंर एक कट्टर मुसलमानों की संस्था का रूप ले लिया । 
इस संबंध में कई बातें ध्यान में रखना ज़रूरी हैं। मुस्लिम-शासन को 
भारतीय जीवन-घारा से अलहदा क़र देने का यह प्रयत्न बहुत थोड़े मुसलमानों 
तक, ओर केवल राजनेतिक क्षेत्र तक, ही सीमित रहा, सांस्कृतिक जीवन का वह 
स्पर्श न कर सक्रा । इसका तो इससे अच्छा प्रमाण ओर क्या हो सकता है कि 
धर्मोन्धता के: सबसे, अंधकारमय युग में भी स्वयं ओरज्जज़ेब की लड़की हिंदी में 
कविता लिखती और हिंदू कवियों को आशिक सहायता पहुंचाती, रही १. शाज़- 
नैतिक क्षेत्र में मी यह प्रयत्न ग़लत था, इसमें तो शक्र है ही नहीं | , हिंदू अथवा 
मुसलमान किसी एक भी समाज के विरोध के आधार प्रर इस देश में कोई 
शासन स्थापित नहीं किया जा सकता | १७०७ में औरज्ज़ेंब की .मृत्यु के,साभ 
ही इस प्रयत्न का भी अंत होगया । भारतीय जीवन की दोनों प्रमुख घासएं फिर 
एक साथ बहने लगीं। ओऔरख्ज़ेब के उत्तराधिकारियों के लिए हिंदू जनता का 
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समर्थन प्राप्त कर लेना ज़रूरी होगया । शासन को फिर उदारता की नीति बर- 
तनी पड़ी । इसी बीच कुछ कारण ऐसे हुए जिनके परिणाम-स्वरूप मुस्लिम- 
समाज में पतनशीलता के चिह्न॑ स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। बाहर के मुस्लिम 
देशों से उनका संपर्क प्रायः समाप्त ही होता जा रहा था । ईरान के सफ़्वी-चंश 
के पतन के बाद भारतीय मुसलमानों के लिए प्रेरणा का एक सुख्य खोत बंद 
होगया था। इधर हिंदुओं की निम्न-शेणियों में से जिन असंख्य व्यक्तियों ने 
इस्लाम धंस स्वीकार किया था, वे भी अपने साथ बहुत ही निम्न-कोटि की 
सम्यता लाए थे, उसका भी बुरा असर पड़ रहा था। मुसलमानों में ग़रीबी ओर 
शिक्षा का अभाव दोनों बढ़ रहे थे। राजनैतिक सत्ता हाथों से जा रही थी | 
सम्भव है कि मुगल-साम्राज्य यदि फिर अपने प्राचीन बल ओर चैसव को प्रास 
कर पाता तो दोनों संस्कृतियों के समन्वय की धारा एक बार फिर अपने प्रबल 
वेग से बह निकलती, पर राजनैतिक परिस्थितियां प्रतिकूल थीं | जो तार एकबार 
टूटा वह फिर जुड़ न सका। पर यह सोचना कि धक्का बहुत गहरा अथवा 
सांघातिक लगा, इतिहास की सचाई को ठुकराना है। समाज के अन्तस्तल में 
शताब्दियों से जिस समन्वय की जड़ गहरी होती जा रही थी उसे आसानी से 
उखाड़ फेकना सम्भव नहीं था । डा» बेनीप्रसाद के शब्दों में “निकट भूतकाल 
के अनुभव भुलाए नहीं जा सके। हिंदू-मुस्लिम-संस्कृति का जो ढांचा पांच 
शवाब्दियों के शात अथवा अशात सहयोग-प्रयत्नी द्वारा बनाया गया था वह न 
सिर्फ़ क्रायम ही रहा, पर और मज़बूत बनता गया। वह कड़ी से कड़ी परीक्षा में 
खरा उतर चुका था, और देश की पू जी का अंग बन चुका था ।”* 
अंग्रेजी शासन का प्रभाव 

पतन और अनिश्चय की उस संक्रमण घड़ी में अंग्रेज़ इस देश में आए, 
एक नई, सशक्त सभ्यता की चकाचोंध के साथ। इस नई सभ्यता के प्रति हिंदू 
ओर मुस्लिम ससाजों की प्रतिक्रिया ने दो विभिन्न रूप धारण किए। हिंदुओं 
ने, विशेषकर बंगाल के नवयुवरक्तों ने, पश्चिमी-कला ओर चिज्ञान, सम्यत्ता 
ओर संस्कृति से अधिक से अधिक सीख लेने की प्रह्त्ति का प्रदर्शन किया। 
ईसाई-मिशनरियों द्वार खोले गए स्कूलों और छात्राबासों, कंपनी के नाकरों के लिए. 
चोले गए फ़ोर्ट-विलियम कालेज व शेलबनं, डेरोज़ियो आदि विदेशी शिक्षकों के 
संपर्क के परिणाम-स्वरूप, हिंदू-समाज में जीवन और जाग॒ते की एक नई चेतना- 
लटर उठी । अंग्रेज़ी तहज्ीब के प्रति मुसलमानों का दृष्तिकोश इससे दिलकुल 
मित्र था। सेकड़ों वर्षों के शासन के गोरब को दह झासानी से भुला नहीं सकते 

१-बेनीश्ूसाद : निञतेप हर्पश्याएत (3प०६४७०१६. 


र्र्‌ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


थे। राज्य के बढ़े-बढ़े ओहदे उनके हाथ से चले ही गए थे । जो कला-कौशल 
उनके हाथ में थे, ईस्ट-इण्डिया कम्पनी की भास्तीय उद्योग-धंर्धो को खत्म कर 
देने की नीति से उन पर बड़ा धक्का लगा। अंग्रेजी शासक भी उनके प्रति 
सशंक ही थे। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि काफ़ी लम्बे असे तक 
मुसलमान अंग्रेज़ी सम्यता से विमुख और अंग्रेजी शासन से खिंचे रहें । इसी 
कारण हम देखते हैं कि एक ओर हिन्दू समाज में जहां ब्रह्म समाज, प्रार्थना 
समाज आदि धार्मिक ओर सामाजिक प्रदृत्तियों ने जन्म लिया, जो पश्चिमी 
सभ्यता के अ्रच्छे गुण ले लेने के पक्ष में थीं, वहां मुस्लिम-समाज में फरैज्ञी ओर 
वहावी श्रांदोलन, जो मूलतः अंग्रेज़ी शासन के ख़िलाफ़ थे, फैले। मुसलमानों का 
अंग्रेज़ी शासन के प्रत क्‍या रुख़ था, इसका अच्छा परिचय हमें मिर्जा अबू- 
तालिब की अंग्रेज़ी अहृद में हिन्दुस्तानी तमददुन की तारीज़” में मिलता है ! 
नवयुग और प्राचीन का पुनर्निमोण 

नवीन जीवन की जो चेतना सास्तीय समाज में, चाहे वह हिन्दू हो अथवा 
मुसलमान, व्यापक होती जा रही थी, उसका मुख्य आधार प्राचीन का ममत्व 
'ओऔर उसकी छाया में नूतन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न था। प्राचीन संस्कृति में 
आत्म-विश्वास की भावना के साथ ही तो इस नवयुग का प्रारम्म छुआ था | 
हिंदू-समाज में जिन अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधार प्रव्ृत्तियों ने जन्म 
लिया, उनके पीछे प्राचीनता के पुनर्निमीण की यह भावना स्पष्ट ही है। राजा 
राममोहन राय द्वारा श्८र८ ६० में स्थापित ब्रह्म-समाज को मुख्य पेरणा मारतीय 
उपनिषदों की महानता में एक अमर-विश्वास से ही प्राप्त हुई थी | स्वामी दयानंद 
का वेदों की महानता में उतना ही अखण्ड विश्वास था--उन्होंने स्मृतियों और 
पुराणों को उस हृद तक अमान्य ठहराया जहां उनमें वेदों का विरोध पाया जाता 
था। ऑल्कॉठ की थियोसोफ़िकेल सोसाइटी ने आत्म-विश्वास की इस 
भावना को और भी पुष्ठ किया । उसकी दृष्टिमे हर वस्तु ओर हर बिचार, जिसका 
विकास इस देश में हुआ था, शुद्ध-बैशञानिक और चिरन्तन-सत्य था। यह 
भावना नवीन-वेंदान्तवाद का समर्थन करने वाली प्रगतिशील, ओर सनावन-घर्म 
महामण्डल आदि रूढ़िवादी, संस्थाओं द्वारा और भी दृढ़ बनाई गई। सब 
जगह प्राचीनता की ओर लौदने की पुकार थी--बीच के अन्धेरे युग को चीरते 
हुए प्राचीनता के स्वप्ठों को आत्मसात्‌ कर लेने की ललक ! 

भारतीय इस्लाम में भी, एक विभिन्न वातावरण के प्रभाव और एक 
विभिन्न नेतृत्व में इसी प्रकार के प्रतिक्रियावादी आन्दोलन खड़े हो रहे थे। 
उनका आधार भी प्राचीन की ओर लौट्ने--कुरान, पैग़म्बर और हदीस में ही 
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ल्‍्प्एं 


अपना विश्वास रखने--पर था। इन आनन्‍्दोलनों के नेताओं में से दिल्ली के 
शाह अब्दुल अज़ीज़ ने इस्लास को उन अन्ध-विश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त 
करने का प्रयत्न किया जो उसने हिन्दू-समाज से ली थीं और इस्लाम के पेगम्बर 
द्वार : निर्धारित सिद्धान्तों का प्रचार किया | बरेली के सैयद अहमदने 'तरीक़ए- 
मोहम्मदिया' की स्थापना की, जिसके अनुसार हिन्दुस्तान को 'दारुल हब! क़रार 
दिया गया था, जहां. मुसलमानों को जिहाद करते रहना आवश्यक था। जोनपुर 
के शाह करामत अली इतने उम्र विचारों के न थे, पर उन्होंने भी असंख्य 
मुसलमानों को शुद्ध इस्लामी जीवन की ओर प्रदत्त करने में बड़ी सहायता पहुंचाई। 
फ़रीदपुर के हाजी शरीयतुल्ला व उनके पुत्र दूधूमियाँ द्वार चलाये गए फरैज्ी 
आन्दोलन का उद्देश्य केवल धार्मिक शुद्धता का प्रचार ही नहीं था, उसने राज- 
नैतिक असंतोष को भी उकसाया । अहले हदीस और मिर्जा ग़ुलाम क्रादियानी 
के अनुयायियों में भी यही प्रवृत्ति काम कर रही थी ।'* 

प्राचीन के पुनर्निमोण की यह प्रद्गत्ति प्रयेक देश के नवयुग का एक 
मुख्य अंग है। यूरोप में भी पन्द्रहवीं शताब्दी में नये जीवन की जिस चेतना ने 
अपनी उत्ताल तरंगों के प्रबल आधघातों से मध्यकाल के ध्यंस-चिह्ों को नष्ट-भ्रषट 
'किया, उसके पीछे भी ईसा के पहिले की यूनानी सभ्यता के जी्ोद्धार का प्रेयल 
था। हिन्दुस्तान में भी इस प्रवृत्ति की उपस्थिति स्वाभाविक थी। जब कोई 
राष्ट्र निराशा के गढ़े में गिरा होता है, तब प्राचीन महानता की स्मृति ही उसे 
भविष्य की नई आशाओं व नये सपनों को जाण्त करने में सहायता पहुंचाती है। 
पर, हमारे देश में इस प्रद्नत्ति का परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो हिन्दुओं 
की दृष्टि अपनी उस प्राचोन संस्कृति की ओर गई जिसका विकास, गंगा ओर 
यमुना के किनारे, आर्य-ऋषियों के द्वार उन शताब्दियों में हुआ था जब भारत- 
वर्ष मुस्लिम-संपर्क से बिल्कुल अछूता था, दूसरी ओर मुसलमानों के मानसिक 
ज्ितिज पर उस सभ्यता का रंगीन चित्र खिंचा, जिसका विकास अ्रव के मस्स्थल 
में पैग़म्बर और उनके खलीफ़ा-साथियों द्वारा हुआ था, और जो झपनी चरम- 
सीमा-रेखा का स्पश, ओर उसे पार, कर चुकी थी हिन्दुस्तान के संपक् में आनेके 

१-ये सब पान्दोलन प्राय: वहावी शान्दोलन के नाम से शसिद्ध हैं, 
पर इनका मौलिक वहाबी” आन्दोलन से--जिसे सहस्मद इब्न अब्दुल वहाव 
( १७०७-८७ ) ने अरव में चलाया धा--कोई सम्बन्ध नहीं धा। इसमें से 
अधिकांश हनकी और शफ़ी क्वानूनों को सानते हैं, और 'तसब्दुफ़' की वहादी 
कल्पना का विरोध करते हैं। इन्हें 'कुरान की और लौोठो' घान्दोलन कहना 
अधिक उपयुक्त होगा। 
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रथ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


शताब्दियों पहिले। वें दोनों भूल गए--जैसे किसी दूर की वस्तु को देखने की 
तल्लीनता और तन्मयता में हम कभी-कभी पास की वस्तु को भूल जाते हैं--कि 
उन दोनों ने इस देश के सेंकड़ों वर्षों के सामान्य जीवन में और साथ में प्राप्त 
किये गए सुख ओर दुःख के सहल-सहल अनुभवों में, एक महान सामान्य सम्यता 
का निर्माण किया था, सामान्य सामाजिक संस्थाओं, सामान्य धर्म-सिद्धान्तों और 
कला और साहित्य की सामान्य पुंछभूमि पर, जिसके लिए वे उतना ही . गौरव 
अनुभव कर सकते थे, जितना किसी अन्य सम्यता के संबंध में | 

क्या यह एक आश्चर्य में डाल देने वाली बात नहीं थीं! क्यों हिंदू 
ओर मुसलमान दोनों अपने सेंकड़ों वर्षों के सामान्य जीवन और उसकी अद्भुत 
देन, एक सामान्य सम्यता, को भूल गए और क्यों उन्होंने अपने नये जीवन की 
नींव वूर-पार की दो विभिन्‍न संस्कृतियों के आधार पर डाली? इस प्रश्न का 
वैज्ञानिक उत्तर देना कठिन नहीं है। बात यह-हुई कि हमारे नये जीवन की- 
चेतना का आधार धर्म में था--उस एकाकी वस्तु में जो हिन्दू और मुसलमानों 
में भेद की रेखा बन कर खड़ी थी। सुधार की नई प्रज्नत्तियों का आरंभ धर्म से 
हुआ, और यहीं प्रद्धत्तियां, समाज-सुधार के रास्ते, राष्ट्रीयता में परिणत होगई । 
इसी कारण हमारे देश में हिन्दू व मुस्लिम समाजों में राजनैतिक जीवन का विकास 
भी दो विभिन्‍न रूपों में हुआ । जब तक यह ग्रद्नत्ति धर्म और समाज के सुधार 
तक सीमित रही, संघर्ध की गुजाइश नहीं थी । पर उसके राजनैतिक क्षेत्र में 
प्रवेश करते ही संघर्प का प्रारम्म होगया। किर भी वस्तु-स्थिति पर क्वाबू पाया 
जा सकता था यदि भूतकाल के सामान्य अनुभव और वर्तमान जीवन की सामान्य 
गुलामी और कड़वाहट की तीखी अनुभूति--एक शब्द में, राष्ट्रीयवा--अपने 
शुद्ध रूप में विकसित हो पाती। परन्तु, हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का 
विकास भी प्रतिक्रियावादी प्रद्दत्तियों का सहारा लेकर हुआ--इस कारण दोनों 
समाजों के वीच की खाई का बढ़ जाना स्वाभाविक ही था | 

राष्ट्रीयता का स्वरूप 

भारतीय राष्ट्रीयता की जड़ें.हिन्दू-धर्म और संस्कृति के पुनरोत्थान में निहित 
हैं। उसका आरम्मत्रह्मनसमाज और प्रार्थना-समाज के नेताओं से हुआ जिनमें 
राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशवर्चंद्र सेन, रानाडें, भंडारकर, चन्दावरकर 
जेंसे प्राचीन हिंदूसंस्क्ृति में ड्बे हुए. व्यक्ति थे। जिन विदेशी लेखकी की 
स्वनाओं से हमारे उस आत्मविश्वास को, जो राष्ट्रीयता का मूल आधार था, 
पुष्टि मिली, उन्होंने भी हिंवू संस्कृति के प्राचीन गुर्णों को ही हमारे -सामने रखा । 
देश भर में आर्य -संस्कृति की विजय-ध्वजा स्थापित कर देने का स्वप्स जिन दया- 


हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्ध : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्‌ 


ननन्‍्द की.आंखों में था, भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवत्तेकों में उनका बहुत बड़ा स्थान 
है। हिंदू समाज: के अन्य आंदोलनों ने भी, चाहे वे नव-बेदांत-वाद जैसे तर्क 
प्रधान रहे हों, चाहे सनातन धर्म महामण्डल जैसे रूढ़ि-पधान, राष्ट्रीयता की भावना 
को ही पुष्ट किया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक हमारी राष्ट्रीयता धर्म का जामा 
पहिन चुकी थी--या यों कहना चाहिए कि धर्म ने ही राष्ट्रीयवा का रूप ले लिया 
था।. इस धार्मिक राष्ट्रीयवा के आचार्य थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने 
आत्मविश्वास, आशा और शक्ति का एक नया संदेश हमारी नसों में फूंका। 
शिकागो की “बल कांफ्रेंस ऑफ रिलीजन्स” पर उनके व्यक्तिल का बहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा । पर विवेकानंद स्वयं अमरीका से पश्चिमी सभ्यता के लिए 
तिरस्‍्कार की भावना लेकर लौटे थे । “एक बार फिर”, उन्होंने अमरीका से 
लौटने पर कहा, “संसार पर भारतवर्ष की विजय होगी”””। “हमें विदेशों में 
जाना चाहिए. और संसार को अपने अध्यात्मवाद और तत्वज्ञान से जीतना 
चाहिए. हमारे लिए यही एक रास्ता है। हमें चाहिए कि हम इसी पर चलते 
हुए मर मि० | राष्ट्रीय जीवन, एक बार फिर सशक्त राष्ट्रीय जीवन, की एकमात्र 
शर्त यह है कि संसार पर भारतीय विचारों की विजय हो ।” विवेकानंद का यह 
संदेश तभी से भारतीय राष्ट्रीयता का मूल-मंत्र बना हुआ है । 
.. धार्मिकता की इस व्यापक-प्रग्गत्त को हम अपने बीसवीं सदी के आरम्भ 
के राजनैतिक जोवन की दोनों घाराओं--क्रांतिकारी व कांग्रेस के उम्रदल--पर 
बराबर हावी पाते हैं। इन आंदोलनों का नेतृत्व देश भर में फैले हुए जिन 
व्यक्तियों के हाथ में था--महाराष्ट्र में तिलक, बंगालमें अरविंद घोष ओर विपिन- 
चन्द्र पाल, पंजाब में लाजपतराय--उन सबका हिंदू धर्म में गहरा विश्वास था | 
क्रांतिदल के सदस्यों का तो मुख्य ग्रंथ गीता था, ओर उनके जीवन की मुख्य 
प्रेरणा श्रीकृष्ण का निष्कास कर्म का आदर्श। ऐसी परिस्थिति में ऋण्डे ओर 
गीत, प्रतीक और उद्घोष जितने भी निकले, वे यदि हिंदू विचारधारा और टिंदू 
तच्ज्ञान में डूबे हुए थे, तो आश्चर्य ही क्‍या था! मद्यरा्ट्र में तो आधुनिक 
राष्ट्रीयता उन प्रद्नत्तियों का ही पुनरोत्थान-मात्र थी, जो किसी समय मुस्लिम राज्य 
के विरोध में विकसित हुई थी। तिलक ने, जो जन-संपर्क में आने वाले पहिले 
राष्ट्रीय नेता थे, गों-बध निषेध समितियों, हिंदू अखाड़ों व गश॒पति ओर शिवाजी 
उत्सवों के द्वारा दक्षिण भारत में राष्ट्रीया की भावना का संगठन किया था। 
शिवाजी के अफ़ज़ल-बध का समथन करते हुए लो> ठिलक ने लिखा--+ स्हेच्छे 
को ईएवर ने ताम्र-पत्र पर हिंदुस्तान का पद्टा लिख कर नहीं दे दिया है। शिवाजं 
के जीवन का उद्देश्य यही था कि वह उन्हें अपनी जन्मभूमि से निकाल बाहर करें “१ 
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मुस्लिम समाज में राष्ट्रीयता की यह लहर काफ़ी लम्बे अस के बाद 
पहुँची--क्योंकि मुस्लिम समाज ने उन मंज़िलों की पार करने में अधिक देर 
लगा दी जिन पर होता हुआ. हिंदू समाज राष्ट्रीयता की चेतना तक पहुंचा था। 
अंग्रेजी शासन ओर सम्यतां'कें प्रति मुस्लिम समोज की प्रतिक्रिया का 'ज़िक्र 
ऊपर आचुका है, पर दोनों समाजों की प्रगति के मूल में, मनोवैज्ञानिक प्रति- 
क्रियाओं के अलावा, ठोस ऐतिहासिक कारण भी थे | हमें यह न भूलना चाहिए 
कि नवयुग की यह चेतना समस्त देश में एक साथ नहीं फेैली--बह, अंग्रेजी 
शासन के विघ्तार के साथ, एक ग्रांव से दूसरे प्रांत तक बढ़ती गई। हंमें यह 
बात भी भुला नहीं देना है कि मुस्लिम संस्कृति का प्रधान केन्द्र सदा से उत्तरी 
भारत के पंजाब, दिल्‍ली, युक्रप्रांत आदि प्रदेश रहे हं--इन तक पश्चिमी सभ्यता 
का प्रभाव पहुंचने में श्री शताब्दी से भी अधिक का समय लग गया | समुद्र 
ठट के प्रांतों में सुधार को प्रद्नत्तियां जब अपनी चरम-सीमा पर थीं, तब उत्तरी 
भारत में उनका आरभ्म हुआ | प्रधानतः हिंदुओं के हाथों विकसिंव होने के 
कारण राष्ट्रीयता पर हिंदू धर्म और हिंदू-संस्क्ृति का गहरा प्रभाव पड़ जाना स्वा- 
भाविक ही था--ओऔर तब मुसलमान उसके संपर्क में आये, और उनसे उसे 
अपनाने की अपील की गई । मुसलमानों में भी राष्ट्रीयागा की इस भावना के 
विकसित होने के पहिले धार्मिक ओर सामाजिक दोनों क्षेत्रों में प्रतिक्रियावादी 
प्रवृत्तियां वेसे ही अपने पूरे ज़ोर पर थीं जैसे हिंदू समाज में | इस्लाम धर्म और 
मुस्लिम-संस्क्ृति में डूबे हुए मुसलमान राष्ट्रीयता के इस हिंदू रूप को देखकर कुछ 
चेकि, कुछ मिमके, उनके इस्लास प्रेम और राष्ट्रीय की भावना के बींच 
एक संघर्ष -सा छिंड़ा, ओर उनमें से जो एक कदर मुस्लिम संस्कृति के पत्षपाती 
थ्रे, उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रीया को छोड़कर सांप्रदायिकता का पन्ना 

कड़ा । यहीं से हमारे राजनैतिक जीवन की एक बहुत बढ़ी समस्या--सांप्र 

दायिक समस्या--का सूत्रपात होता है । पर, उसे और भी अधिक स्पष्ट रूप में 
सममभने के लिए हमें मुस्लिम राजनीति के विकास की गहराई में जाना होगा, 
ओर उसके अनेक युर्गों पर पड़ने वाले आशिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और 
सबसे अधिक व्यक्तिगत प्रभावों को कुछ विस्तार के साथ समझना होगा | 


४ ३५ 
मुस्लिम राजनीति और साम्प्रदायिकता - 

मुस्लिम राजनीति के विकास के इतिहास को वीन भागों में बांधा जा 
सकता है | पहिले भाग का प्रारम्भ सर सैयद अहमद की उस नीति से होता है, 
जो उन्होंने भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस से अलहदा रखने के सम्बन्ध में धारण 
की थी। सर,सैयद अहमद अपने इस प्रयत्न में बहुत सफल न हो सके। 
उनकी आवाज़ एक छोटे तबके तक ही पहुंच सकी | उनके जीवन-काल में ही 
कुछ प्रगति-शील मुसलमान नेताओं ने उनकी नीति से श्रपना विरोध प्रगट 
करना प्रारम्भ कर दिया था| उनकी मृत्यु के बाद प्रमुख भारतीय मुसल्मान--- 
शिवली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अश्रबुलकलाम आज्ञाद, मुहम्मद अली 
और डा० इक़वाल--राष्ट्रीयाता की ओर आकर्षित हुए । मुसलमानों में राष्ट्रीयता 
की धारा हिन्दू-समाज के राष्ट्रीय आन्दोलन से स्वतंत्र थी । पहिले महायुद्ध, श्र 
कुछ अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों, ने दोनों धाराओं को एक दूसरे के बहुत नज़दीक 
ला दिया । १६२०-२१ में दोनों के सम्मिलित प्रयत्न से देश में विद्रोह की एक 
ऐसी श्रांधी उठो कि उसने श्रंग्रेजी-शासन की जड़ों को ही हिला दिया | पर 
उस आन्दोलन के शिथिल हो जाने के बाद सांग्रदायिकता ने ज्ञोर पकड़ा । इसी 
ब्रीच सांप्रदायिक चुनावों के विषेले परिणाम भी सामने आने लगे। लाला 
लाजपतराय, मौलाना शौकत श्रली और कुछ दूसरे राष्ट्रीय नेता भी सांप्रदाबि- 
कृता के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सके | पर इन दिनों भी कुछ प्रमुख 
मुसलमान नेता--हकीम अजमलखां, मौलाना मुहम्मदअली, डा० श्रन्सारी, 
मौलाना आज़ाद आदि--राष्ट्रीयता में अपना विश्वास अक्षुर्ण बनाये रख सके | 
३० ओर ३२ के सविनय-अ्रवज्ञा-आन्दोलनों मे भी मुसलमानों को सष्ट्रीय 
आन्दोलन की ओर खींचा, प्रगतिशील प्रवृत्तियां एक वार फिर सशक्त बनने 
लगी । १६३७ का चुनाव प्रतिक्रियात्मक प्रव्नत्तियों पर प्रगतिशील विचार-घाया की 
विजय का स्पष्ट योतक था | पर १६३७ के बाद ही, सांप्रदायिकता ने एक बार 
फिर ज्ञोर पकड़ा | आपसी मतभेद और वैमनस्थ एक बार फिर प्रबल हो उठे । 
पाकिस्तान की आवाज्ञ देश के कोने-कोने से उठी। पर ब्याज मुस्लिम 
राजनीति का यह तीसरा युग भी ढलाव पर है,पाकिस्तान की मांध भी अब मद्धिम 
पड़ती जा रही है, राष्ट्रीय का वेग अब फिर बाढ़ पर है। 

सरसेयद अहमदखां 

आधुनिक भारतीय मुस्लिम समाज के विकास में सर सैयद अहमद रपां 

का स्थान यदि हम निधोरिद करना चाहें तो शायद यह ऋहना झार्फ 


स्द्ध हमारी राजनैतिक समस्याएं 


होगा कि बह मुस्लिम समाज के राजा राममोहन राय हैं | सर सैयद दिल्‍लीके एक 
संश्रान्त सैयद परिवार में उत्तन्न हुए थे, ओर आरम्म से ही अध्ययन और विह्गत्ता 
की ओर उनकी रुचि थी। विज्ञान, धर्म, इतिहास, वास्तुकला आदि.-पर प्रायः 
बह लिखते रहते थे, दिल्‍ली के ध्यंसावशेषों ओर मक़बरों पर उनकी एक-मर्मस्पर्शी 
स्वना--असारे सनादियाल----का फ्रेंच में भी अनुवाद हुआ था। १प्य३७ 
के ग़दरः के बाद उन्होंने इस्लाम और ईसाई-घर्म दोनों पर तुलनात्मक दृष्टि से 
बहुत कुछ लिखा । ईसाई धर्म-प्रचारकों द्वारा इस्लाम-घर्म पर जो आक्रमण किया 
जा रहा था, सर सैयद उसका भी करारा जवाब देते रहे । राममोहन रायके समान 
शिक्षा-प्रचार, विशेष कर पश्चिमी कला और विज्ञान के प्रचार में, सर सैयद की 
विशेष रुचि थी | १८७७ ई० में अलीगढ़ में उन्होंने मुसलमानों के लिए एक 
कॉलेज की स्थापना की । मुसलमानों के लिए एक शिक्षा-परिषद्‌ का संगठन भी 
उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था | सर सैयद द्वारा स्थापित 'मोहम्मडन एंग्लो- 
ओरिएश्टल कॉलेज” ही आज प्रख्यात अलीगढ़ विश्व-विद्यालय के रूप में, सर. 
सैयद के शिक्षा-संम्बधी प्रयत्नों का अमर प्रतीक बनकर, हमारे सामने मौजूद है। 
शिक्षा-प्रचार के इस कार्य के पीछे सर सैयद अहमद का श्येय बिल्कुलं' 
स्पष्ट था | उनको विश्वास हो गया था कि अंग्रेजों से स्थायी संबन्ध बनाये 
रखने में भारतीय मुसलमानों का कल्याण है| ?५७ के विद्रोह में उन्होंने सरकार 
का साथ दिया, और इस कारण वह जनता में बहुत कुछ अ्रप्रिय भी बन गए. 
थे | १८४७ के बाद से ही वह इस प्रयत्न में लग गए कि एक ओर तो: अंग्रेज्ञों 
के मन से इस बात को निकाला जाय कि गदर” की घटनाओं में मुसलमानों का 
प्रमुख हाथ था, और दूसरी ओर मुसलमान अंग्रेज़ी शासन के फ़रायदों को 
समभने लगें। इसी ध्येय को अपने सामने रख कर सर सैयद अहमद ने १८४७ 
में असवाबे बग्रावते हिन्द! नाम की एक पुस्तक” लिखी और १८६०-६१ में 
“हिन्दुस्तान के राजमक्त मुसलमान शीरषक से धारावाही रूप से लिखते रहे ।' 
१८६६-७० की इज्जलेंडनयात्रा ने तो उन्हें अंग्रेज़ी सभ्यता का और मी कट्टर 
समर्थक बना दिया ।* उनके शिक्षा-प्रयक्षों के पीछे भी यही उद्देश्य काम कर 
रहा था | एम० ए० ओ० कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर, लॉर्ड 'लिय्न के 
सामने, सर सैयद ने कहा कि उक्त कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य “पूर्व की 
१-सर सैयद ने लन्दन पहुंच कर अपने एक पत्र में लिखा, “शिक्षा- 
प्रचार और चरित्र की दृष्टि से अच्छे से अच्छे हिन्दुस्तानी श्रेंग्रज़ों की तुलना में 


ऐसे ही हैं जैसे गन्दा जानवर किसी योग्य और सुन्दर मनुष्य की तुलना में |” 
'ोशीया) : 4० बाते छएणोर छा 37. 52०0१ वै्रणवत हवा, . 
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शिक्षा को पश्चिम 'के साहित्य और विज्ञान से संब्छिष्ट कर देना, भारतीय 
मुसलमानों को अंग्रेजी-राज्य के योग्य प्रजाजन बनाना व उनमें एक ऐसी राजभक्ति 
की भावना को विकसित क़रना था जिसका जन्म विदेशी शासन की गुलामी को 
आंख मींच कर स्वीकार कर लेने में नहीं, परन्तु एक अच्छे शासन की खूबियों 
को समर लेने में होता है ।” | 

इस बीच, हिन्दू समाज में धार्मिक-सुधार की प्रेरणा से नवयुग ( रि८085- 
८९7८८) की जिस घारा ने जन्म लिया था वह, समाज-सुधार के रास्ते होती 
हुई, राजनैतिक समस्याओं से टकराने लगी थी । सान-स्थान पर राजनैतिक दलों 
का संगठन होने लगा था । पहिले उनका कमं-क्षेत्र अपने-अपने प्रान्तों तक ही 
सोमित था। कलकत्ते का इश्डियन एसोसिएशन, मद्रास की महाजन समा, 
पून्ा की सावंजनिक सभा आदि संस्थाएं इसी कोटि की थीं। पढ़े-लिखे भार- 
तीयों की सिविल सर्विस में प्रविष्ट होने की आकांक्षा ने इन प्रान्तीय प्रवृत्तियों को 
अखिल भारतीय रूप दे दिया । श्य७७-७८ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने समस्त भारत 
में जो यात्रा क्री थी, उसका सुख्य उद्देश्य सिविल सर्विस की परीक्षाओं में भार- 
तीय विद्यार्थियों की असुविधाओं को दूर करने के सम्बन्ध में आन्दोलन करना 
था, पर उसका परिणाम यह निकला कि अबतक प्रान्तीय आधार पर जो राज- 
नेतिक कार्य किया जा रहा था उसे अखिल-मारतीय रूप मिल गया | राजनीति 
के अखिल-मारतीय रूप लेते ही एक अखिल-भारतीय राजनेतिक संस्था के निर्माण 
की दिशा में प्रयल होने लगा | इन प्रयत्रों के परिणाम-सखरूप श्य८थ इ० में 
कांग्रेस का जन्म हुआ | कांग्रेस बहुत शीघ्र ही पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियों की राज- 
मैतिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली एकमात्र संस्था बन गई | सब प्रान्तों 
ओर सब संमदायों में राजनैतिक प्रवृत्ति रखने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को उसने 
अपनी ओर आकर्षित किया । यद्यपि उसके निर्माण में ह्यूम और वेडरवर्न आदि 
अंग्रेज़ों का हथ भी था, ओर अनुमान तो यह भी है कि उसकी स्थापना # 
प्रेरणा उस समय के बड़े लाट डफ़्रिन से प्रा हुई थी, पर आरम्भ से ही एक 
निर्भीक रवैया इख्तियार करने के कारण कांग्रेस शीघ्र ही सरकार की क्ृपाहृप्रि से 
केवल हाथ ही न धो बैठी, उसकी आंखों में खटकने भी लगी | खबयं लॉरट्ट इफ़रेन 
अपने शासन के अन्तिम दिनों में उसके प्रति बहुत क्षुब्ध रहे ! 

कांग्रेस के प्रति सर सैयद अहमद का क्या रवैया होगा, यद जानने के लिए 
लोगबाग उन दिनों उत्सुक रह करते थे | भारतीय राष्ट्रीयता ओर भारतीय आाः 
क्ञाओं से सर सेयद को पूरी सहानुदूति थी। १८६० ई० से हो उन्होंने भारतायों 
आदाज 
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के धारा-सभाश्ों मे लिए जाने के संबंध में झऋपनी आादाज़ उदाई थी | 5८5६ 


३० हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


में ब्रिटिश इश्डियन एसोसिएशन की स्थापना के समय उन्होंने भय की बृत्ति को 
छोड़ देने और स्पष्टता ओर ईमानदारी से अपनी शिकायतें सरकार के सामने रख 
देने की सलाह दो थी | सर सैयद खय बड़े निर्मीक ओर: वेधड़क व्यक्ति थे | 
लॉर्ड लिय्न के पञ्ञाव यूनिवर्सिटी विल का उन्होंने बड़ा जोरदार विरोध किया था। 
आगरा-दर्बार से वह उठकर चले गए थे, क्योंकि वहां बैठने की व्यवस्था में हिन्दु- 
स्तानियों ओर अंग्रेजों के बीच भेदं-भमाव रखा गया था। श्य७७ में सुरेन्द्र- 
नाथ बनर्जी अपने सिविल सर्विस आन्दोलन के सम्बन्ध में अलीगढ़ में जिस सभा 
में बोले थे, सर सैयद ने ही उसका समापतित्व, किया था। १८८४ में, पञ्ञाव 
में एक सार्वजनिक भाषण देंते हुए, उन्होंने सभी संप्रदायों के सामान्य-हिंतों पर 
ज़ोर दिया, और सहयोग और संगठन की भावना से कार्य करने की अपील की | 
उन्होंने कहा, 'हम ( हिन्दू और मुसलमान ) एक दिल और एक आत्मा हैं; 
ओर हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए । इस प्रकार हम एक-दूसरे की बहुत 
अधिक सहायता कर सकेंगे । यदि हम एक न हो सके तो दोनों का ही पतन 
और सर्वनाश निश्चित है ।! सर सैयद प्रायः हिन्दू और मुसलमानों की एक 
खुबसूरत दुलहिन की दो आंखें” कहा करते थे। वह न केबल साम्पदायिक 
भावना से ही मुक्त थे, ग्रान्तीय विद्वेष भी उन्हें छू न गया था | बंगालियों को 


वह देश का गौरव मानते थे। वह कहा करते थे कि हमने स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता 
की भावना बंगाल से ही प्राप्त की है । न्‍ 


सर जैयद के सम्बन्ध में इन तथ्यों को जान लेना बड़ा ज़रूरी है। सांप्र- 
दायिक विद्ेष की भावना उनमें तनिक भी न थी। प्रांतीयता की संकुचितता से 
वह सर्वथा मुक्त थे। राष्ट्रीयगा की मावना से वह ओतनओत थे। निर्मकिता 
उनके चरित्र का मुख्य अज्ञ थी | चरित्र की ऊंचाई के साथ बुद्धि की प्रखरता 
भी उनमें थी । यह कददना उनके व्यक्तित्व का अ्रपमान करना है कि सांप्रदायिकता 
की और उनके क्ुकाव का कारण उन पर बैक, मॉरीसन आदि उन अंग्रेजों का 
प्रभाव था, जिन्हें उन्होंने समव-समय पर अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर 
नियुक्त किया था। भारतीय साम्पदायिकता जैसे व्यापक आन्दोलन की उत्पत्ति 
व्यक्तिगत कारणों में ढंढ़ना, इतिहास में विचारों का जो बवण्डर बड़े-से-बड़े 
व्यक्तियों को अपने साथ उड़ा ले जाता है, उसका निरादर करना है। सच तो 
यह है कि हम यदि भारतीय-साम्प्रदायिकवा के मूल-कारणों को जान लेना चाहते 
हैं हो हमें ऐतिहासिक घटनाओं की गहराई में कुछु अधिक प्रवेश करना होगा । 
वे कारण क्या थे जिन्होंने सर सैयंद अहमद जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति के सिर-सांप्रदा* 
बिकता के नेतृत्व का सेहरा बांध दिया १ क्यों सर सैयद अहमद ने यह निश्चय 


॥ 
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किया कि भारतीय राष्ट्रवाद की जिस प्रबल धारा ने कांग्रेस को जन्म दिया, वह 
भारतीय मुसलमानों को उससे अलहदा रहने की सलाह दें ! 
साम्प्रदायिकता का सूत्रपात 

इस बात को समझने के. लिए हमें एक ओर तो कांग्रेस के निर्माण को 
सनोइत्ति को जान लेना होगा और दूसरी ओर उन प्रद्गत्तियों से अवगत हो लेना 
होगा, जिन्होंने सर सैयद अहमद के व्यक्तित्व को बनाया था। कांग्रेस के 
सामने शुरू से ही राष्ट्रीयवा का वह विशद और प्रखर रूप नहीं था, जिससे 
हम आज परिचित हैं। राष्ट्रीयता कई युगों को चीरती हुई अपनी आज की स्थिति तक 
पहुंच सकी है। कांग्रेस का प्रारम्भ भारतीय समाज के एक वर्ग-विशेष के संगठन 
से हुआ | वह वर्ग था पश्चिम की विचार-धाराओं के संपर्क में आया हुआ 
हिन्दुस्तान का पढ़ा-लिखा समुदाय । पढ़े-लिखे लोगों में ही राजनैतिक विचारों ने 
जन्म लिया था। वे ही इस बात के लिए बेचेन थे कि उन्हें ऊंचे सरकारी 
ओहदे और शासन में अधिक-से-अधिक अधिकार मिल सके। पढ़ें-लिखों में 
संप्रदाय का भेद-भाव नहीं था, पर क्योंकि हिन्दू-समाज ने ही अंग्रेज़ी शिक्षा से 
सबसे अधिक लाम उठाया था, यह खाभाविक ही था कि कांग्रेस में आरम्भ से ही 
हिन्दुओं का बहुमत होता । यों तो, कांग्रेस के पहिले अधिवेशन में दो मुसलमान 
शामिल थे, दूसरे में उनकी संख्या ३३ और तीसरे में १५६ तक पहुँची । पारसी, 
सिख, हिन्दुस्तानी ईसाई और यूरोपियन मी उसके साथ थे, पर प्रधानता हिन्दुओं 
की ही थी। जहां तक मुस्लिम-समाज का संबंध था, शिक्षा के क्षेत्र में वह बहुत 
अधिक पिछुड़ा हुआ था । सर सैयद के सामने सबसे बड़ा ध्येय यह था कि वह 
उसे शिक्षा को दृष्टि से हिन्दुओं का समकक्ष बनादें | हिन्दुओं को तो ऊंची 
नोकरेयां और शासन में अधिकार मिलना आरम्भ हो गए थे, इसलिए वह ओर 
अधिक' के लिए आन्दोलन करने का साहसपूर्ण क़दम उठा सकते थे । मुस्लिम- 
समाज अभी उस स्थिति में नहों था । बड़े घीरज और बड़ी लगन से, बड़ो-बड़ी 
कठिनाइयों के मुक़ाबिले मे, सर सेयद अहमद मुस्लिम-समाज के प्रति शासकों 
के अविश्वास को हटा पाये थे, ओर खय मुसलमानों में सहयोग को दांत 
जन्म दे सके थे | कांग्रेस की स्थापना ने सर सैयद अहमद की एक कठिन पां 
ख्विति में ला खड़ा किया । यदि सर सेयद अहमद कांग्रेस का साथ देते ठो बह 
सहज हो मुसलमानों को शासकों के अविश्वास का पात्र बना लेते--ओर इस 
प्रकार अपने जीवन-व्यापी कार्य को अपने हाथों ही झत्म कर देते । इसी कारण 
कांग्रेस के आदशों से पूरी सहानुभूति रखते हुए भी सर सेयद ने मुसलमानों की 
उससे अलहदा रहने की सलाह दी । 


॥ 


) +॥ 


* .34 
दी । 


३२ हमारी राजनैतिक समस्याएं 


कांग्रेस के प्रति सर सैयद अहमद ने जिस नीति को अपनाया था, उसके 
पीछे राजनैतिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कारण थे, सांपदायिकता की - मलीनता 
नहीं थी। जैसा कि शिवली नोमानी ने लिखा, “प्रकृति ने उन्हें समस्त देश का 
नेता होने की पात्रता दी थी, परन्तु परिस्थितियों ओर उनके वातावरण ने उन्हें 
मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलहदा रखने की नीति धारण करने पर 
मजबूर कर दिया |? सर सैयद अहमद का कांग्रेस के प्रति विरोध मुसल्मानों' का 
राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति विरोध नहीं था । वह तो मध्यम श्रेणी के एक पिछड़े 
हुए वर्ग द्वारा, जो अनिश्चितता की गहरी खाई के किनारे खड़ा था; उस आगे 
बढ़ने वाले वर्ग का विरोध था, जो अब ख़तरनाक स्थिति में नहीं रह गया था, 
और जिसे यह विश्वास हो चला था कि आंदोलन करने से ऊंची नौकरियां 
मिल सक्रेंगी। यह तो परिस्थितियों का परिणाम था क्रि आगे बढ़े हुए दल में 
हिंदुओं की संख्या अधिक थी; ओर जो दल पिछड़ यया था उसमें मुसलमान 
ज्यादा थे। सच तो यह है कि बजाय यह कहने के कि मध्यम वर्ग के मुसलमान 
मध्यम वर्ग के हिंदुओं के मुक़ाविले में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए और राज- 
मैतिक दृष्टि से अंग्रेज़ी शासन के अधिक सम्पर्क में थे, यह कहना अधिक ठीक 
होगा कि देश का मध्यम वर्ग दो भागों में बंट गया'था | एक अपनी शक्ति पहि- 
चानने और शासन में दोप निकालने लगा था और दूसरा आधिक टंष्ठि से 
पिछुड़ा हुआ ओर अंग्रेजी शासन का समर्थक था, ओर इन दोनों दलों में से 
पहिले में हिंदुओं की संख्या अधिक थी और दूसरे में मुसलमानों की ।* 

सर सैयद का व्यक्तिगत साहस कितना ही बढ़ा-चढ़ा क्यों न रहा हो, 
उनकी राजनीत भीरुता की राजनीति थी | £८ूफ७ में, जब कांग्रेस मद्रास में 
एक मुस्लिम समापति के नेतृत्व में अपना अधिवेशन कर रही थी, सर सैयद 
अहमद ने “अवध के तालुक़दारों, सरकारी नौकरों, फीजी अफसरों, वकीलों 
और अख़बार नवीसों” की सभा में भाषण करते हुए कहा कि मुसलमानों को 
कांग्रेस से अलहदा रहना चाहिए “ताकि उनके प्रति राजद्रोह का संदेह न किया 
जा सके? | सर सैयद जानते थे कि वह समय की गति के विरुद्ध काम कर रहे 
हैं, पर वह उस ज़मीन पर से अपनी जड़ें नहीं समेट सकते थे जिस' पर उनके 
समस्त जीवन का विकास हुआ था | सर सैयद ने आरम्भ से ही मुस्लिम-समाज 
की उन्नति को अरने जीवन का ध्येय बनाया था। वह प्रधानतः समाज-सुधारक 
थ्रे, न कि राष्ट्रीय कार्यकर्ता । उन्नीसवीं शवाब्दी में समाज-सुधार की जितनी प्रइ- 


त्तियों ने जन्म लिया उनका कार्यक्षेत्र हिंदू और मुस्लिम समाजों की सीमाओं में 
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अपने को बचा रखना कठिन होगया, जो हिन्दू-समाज की अनेकानेक प्रवृत्तियों के 
समान इस्लाम में भी व्यापक होती जा रही थीं। जनता के मन की तो वही 
चीज़ थी, जनता अपना आत्मविश्वास खोना नहीं चाहती थी | इस सम्बन्ध में 
अमीरअली की स्वनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ रहा था | उनकी 'स्पिरिट ऑफ़ 
इस्लाम? नाम की प्रसिद्ध पुस्तक का पहिला संस्करण ६८६१ ई० में निकला था । 
इस्लाम के प्राचीन गोरव का विशद्‌ चित्र भारतीय मुसलमानों के सामने रख 
देने, और इस्लाम में उनके आत्मविश्वास को जाणत करने में अमीस्थली का 
बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने पैग़म्बर के व्यक्तित का कोमल पत्त सुन्दर से- 
सुन्दर रूप में अपने पाठकों के सामने रखा | पैग़म्बर व प्रारम्भिक खलीफ़ाओं 
के मस्तिष्क की प्रखसता, भावनाओं की उदासर्ता और आचार की पविन्नता 
अमीसरशली के शब्द-चित्रों में जीवित हो उठी ! इस्लाम में मुसलमान जनता 
का ममत्व जागा। अमीस्थ्ली ने जिस काम को, शुरू किया था, खुदाबदझश 
आदि लेखकों ने उसे ओर आगे बढ़ाया | 
सर सेयद अहमद के निकट अनुयायियों पर भी हम इस नई विचार-घारा 
का प्रमाव स्पष्ट रूप से पाते हैं । चिराग़ अली ओर मोहसिनुल्मुल्क ने तो सर 
सैयद के नेतत्व का ही अनुकरण किया । वे दोनों पश्चिमी विचारों ओर अंग्रेज़ी 
शासन के उतने ही कट्टर समर्थक थे जितने सर सैयद | पर और लोग जो 
उम्र में कम थे, तेज़ कदम रखने के लिए तैयार थि। इनमें अल्ताफ़ हुसेन हाली, 
शिवली नोमानी, नज़ीर अहमद आदि के नाम मुख्य हैं। सर सैयद ने मुसलमानों 
को एक नयी राह पर चलने का आदेश दिया था, पर वह राह मुसलमानों 
की अपनी राह नहीं थी, पश्चिम की राह थी। अल्ताफ़ हुतन हाली ने सबसे 
ले मुसलमानों के आत्म-विश्वास की जाअत किया | हाली भी सर सेयद के 
समान मुसलमानों के वर्तमान जीवन से दुःखी थे, पर उनमें और सर सैयद में 
एक बड़ा अन्तर था। सर सैयद सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रेरणा पश्चिम से 
प्राप्त करना चाहते थे; हाली के सामने मुस्लिम संस्कृति का प्राचीन वैभव था | 
हाली ने मुसलमानों की अपनी ज़बान में ही उन्हें नव-विमाण का संदेश दिया | 
सर सैयद का उदू को विकसित करने का प्रयत्न बहुत दिनों न चल पाया था, 
पर इस बीच ज़ञकाउल्ला और नज़ीर अहमद जैसे लेखकों ने उदू' को साज-संवार 
दिया था | इस मंजी हुई भाषा में हाली का धारा-प्रवाह अपने पूरे वेग. से 
चला | हाली सर सेयद के रास्ते से हट कर अ्रपना अलग रास्ता बना चुके थे । 
शिवली नोमानी ने इस नये रास्ते की और भी प्रशस्त बनाया | शिवली 
नोमानी का दृष्टिकोण भी वही था जो हाली का था। सर सैयद इस्लाम को 
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पश्चिम की वैज्ञानिक दृष्टि से कसना और परखना चाहते थे | .हाली और 
शिवल नोमानी शान, कला, संस्क्ृति सब कुछ इस्लास की कसोटी पर कसते थे । 
शिवली एक बड़े साहित्यकार और राष्ट्रनिसाता थे। उनका 'शैर-उल-अजम! 
फ़ारसी कविता के गहरे अध्ययन का परिवायक है। 'सिरातुन्नबी' के नाम से 
उन्होंने पेशम्बर की एक महान्‌ जीवनी लिखी । शिवली ने इस्लाम के कई अन्य 
महान्‌ व्यक्तियों के भी बड़े प्रभावशाली जीवन-चरित्र लिखे हैं। १६०८ में वह 
लखनऊ के 'नदवत-उल-उल्मांः के प्रिंसिपल नियुक्त होग़ए थे, पर वहां से जल्दी 
ही अलहदा होगए, और आज़मगढ़ में उन्होंने एक लेखक संघ--दार-उल- 
मुसन्निफ़ीन'--की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इस्लाम के आदशों का ग्रचार 
करना था । आज भी यह संस्था, सुलेमान नदबी के नेतृत्व में, बड़ा अच्छा 
काम कर रही है। सर सैयद के समान शिवली भी अंग्रेज़ी शासन में विश्वास 
रखते थे, पर अन्तर यह था कि शिवली की इस्लाम-भक्ति उनकी राजभक्ति से 
कहीं बढ़ी हुई थी । १६०८ के बाद से उन्होंने अपनी इन दोनों प्रद्त्तियों में विरोध 
पाया,और तबसे वह, खुले-आम, अंग्रेज़ी शासन के विरोध में, और इस्लाम के 
पक्ष में, आ खड़े हुए थे। ज्ञमाना तेज़ी से कर” ले रहा था । मुस्लिम समाज में 
भी आत्म-विश्वास और राजनैतिक जाण्ते की भावनाएं, फैलती जा रही थीं । 
इकबाल 

इन्हीं दिनों भारतीय इस्लाम में एक महान्‌ व्यक्तित्व अपनी अटूट प्रतिमा 
लेकर आया, जिसने अपने प्रभाव की अमिट छाप आने वाली पीढ़ियों पर 
लगादी । यह थे डॉ० इक़वाल | डॉ० इक़वाल का जन्स औ८७३ ३० में, पञ्ञाब में, 
हुआ । कवि के नाते तो वह अपने कॉलेज-जीवन से ही प्रसिद्ध हो चले थे--- 
यद्यपि उनकी पहिली प्रसिद्ध कविता 'कोहे हिमाला' अग्रैल १६०१ के “'मख़ज़न' 
में प्रकाशित हुई । एक नई फ्िलॉसफ़ी के संदेशवाहक के रूप में इक़वाल हमारे 
सामने १६०८ के बाद ही आये । इस्लाम में अडिय विश्वास उन्हें अपने 
लाहौर के शिक्षकों और साथियों--टी० डब्ल्यू० आर्नेल्ड, मौलाना मीरहसन 
आदि--से मिला था। १६०४ से १६०८ तक इक़वाल इंग्लैंड व जर्मनी में 
रहे । यहां रह कर उनका यह विश्वास और भी ' मज़बूत बना । पश्चिमी सभ्यता 
की सारहीनता और खोखलेपन का भी उन पर बड़ा गहरा असर पड़ा | उस 
सभ्यता के पीछे शक्ति की व्यापकता से मी वह प्रभावित हुए बिना न रह सके । 
इक्तब्ाल ने देखा कि यह शक्ति ध्वंसात्मक कार्यों में लगाई जा रही है। व्यक्ति- 
गत जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं है। सामूहिक जीवन संघर्षमय है । 
व्यक्ति का व्यक्ति से, वर्ग का वर्य से, ओर राष्ट्र का राष्ट्र से संघर्ष चल रहा है । 


श्द हमारी गजनैतिक समस्याएं, 


उन्होंने यह भी देखा कि पूर्व में आदर्शवादिता ओर मिल-जुल कर काम करने 
की प्रवृत्ति है, पर पूर्व में शक्ति नहीं है। इकबाल ने अपने सरल पर सशक्त 
व्यक्तित्व का समस्त बल अपने देशवासियों में शक्ति का संचार करने में 
लगा दिया | ॥ ह 

इक़वाल का शक्ति का संदेश हमें स्वामी विवेकानन्द की याद दिलाता है | 
अपने देशवासियों के लिए विवेकानन्द का सन्देश भी यही था। विवेकानन्द 
ने कहा था, “सबसे पहिले बलवान बनो | सशक्त बनो। मेरे मन में तो 
दुष्ट व्यक्ति के लिए भी आदर है, यदि उसमें पुरुषल्त और शक्ति है, क्‍यों कि 
शक्ति उसे किसी भी दिन अपनी दुष्टता छोड़ने पर मजबूर कर सकती है, 
ओर उसे यह प्रेरणा दे सकती है कि स्वार्थ की दृष्टि से किये जाने वाले अपने 
सब कामों को छोड़ दे, और इस प्रकार उसे चिरन्तन सत्य से तदाकार कर 
सकती है |” इक्रवाल का यह भी कहना था कि ज़िन्दादिल बुतपरस्त काफ़िर भी 
उस मुसलमान से अच्छा है जो हरम में सोया पड़ा रहता है। विवेकानन्द ने 
जैसे काम, करताल, मृदज्ञ आदि के साथ भक्ति की सस्ती भावप्रवण अमि- 
व्यक्ति को बुरा बताया था बैसे ही इक़॒बाल सूफ़ियों की इसी क्रिस्म की बहुत 
सी बातों के ख़िलाफ़ थे । उनका मत था: कि यह सब अरब की पुर्यपत्व- 
प्रधान सभ्यता पर यूनान की ख्रेण सम्यता के प्रभाव का परिणाम था | व्यक्तित्व 
की महानता में इक़वाल का विश्वास था| अभूतपूर्व प्रतिमा वाला एक महान्‌ 
सशक्त, व्यक्तिच--उनका आदर्श था। नीत्शे की $प्र0९7-४४४॥ की कल्पना 
का उन पर स्पष्ट प्रभाव था। इक्तवाल की कविताओं में--चाहे हम उनके 
क्रिसी भी संग्रह को उठा लें--शक्तकिशाली व्यक्तिल् के निर्माण पर ज्ञोर दिया 
गया है । उनके इस सन्देश से भारतीय मुसलमानों को निःसन्देह एक नया 
बल प्राप्त हुआ । 

राष्ट्रीय का विकास 

इस बीच, मुसलमानों में राष्ट्रीय भावना प्रबल होती जारही थी । इस राष्ट्री- 
यता का आधार भारतीय मुस्लिम-समाज की वेसी ही प्रतिगामी प्रद्नत्तियां थीं, 
जिन्होंने हिन्दू-समाज में राष्ट्रीय को जन्म दिया था। इस्लाम की महानवा 
में एक अमिट विश्वास की आधार बनाकर मुसलमानों में राष्ट्रीयव की भावना 
फेली | अ्रमीसश्नली आदि उसके प्रवर्त्तकों में हैं। शिवली नोमानी का उसके 
निर्माण में बड़ा गहरा हाथ था | २६१२ के बाद इस राष्ट्रीयता ने ज्ञोर पकड़ा । 
कुछ अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं से उसे प्रोत्साहन मिला | उन्‍नीसर्वी शताब्दी के. 
अन्त में, टकीं के सुल्तान अब्दुल हमीद के नेतृत्व में, इस्लाम के एक 
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विश्व-व्यापी संगठन का जो आन्दोलन चला, उसका उद्देश्य राजनतिक अधिक 
था, धार्मिक कम । उस समय तो भारतीय मुसलमानों पर इस आन्दोलन का 
कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, पर १६१२ के आस-पास जब टर्कों पर योरोपियन 
राष्ट्रों का आक्रमण होने लगा और मुसलमानों का एक ऐसा देश, जिस पर वह 
नाज़ कर सकते थे, नष्ट होता दिखाई दिया, तो उनमें सहानुभूति की एक लहर 
दौड़ गईं। इस नये राष्ट्रीय उत्साह ने उदू के उन दिनों के साहित्य में एक 
. नया जीवन ला दिया | अकबर ने अपने तीखे व्यंग, शिवली ने पैनी चुटकियों 
व इक्तबाल ने फड़का देने वाली कविताओं से मुसलमानों में अंग्र ज्ञों की उपेक्षा, 
उनकी संस्कृति के प्रति अवजशञा और राष्ट्रीय की एक नई लहर पैदा कर दी | 
इन्हीं दिनों उच्चकोटि के कुछ पत्र भी सामने आये। अबुल कलाम आज्ञाद 
का अलहिलाल' बड़ी ज्ञोरदार शैली में सामाजिक ओर राजनैतिक दोसनों क्षेत्रों 
में बड़े उग्र विचारों को व्यक्त किया करता था। ज़फ़रअली खां के 'ज़मींदार' 
ने तो उत्तरी भारत के उदू जानने वालों में अख़बार पढ़ने का एक नया 
शौक ही पैदा कर दिया । मोहम्मदआलो अपने अंग्रेज्ञी के 'कॉमरेड' व उदू के 
“हमदर्द! द्वारा इस नये इन्क्तिलाब में पूर हाथ बंगा रहे थे। मोहम्मदअली 
-क्रियात्मक राजनीति में भी प्रमुख भाग ले रहे थे--१६१२ में उन्होंने डॉ० अन- 
सारी के नेतृत्व में एक मिशन टर्की भेजा। महायुद्ध में जब अंग्रेज़ी सेनाएं 
वर्की के खिलाफ़ लड़ रही थीं तब ठी हिन्दुस्तान के मुसलमानों में हुब्जुलवतनी 
का एक नया जोश मौज लेने लगा । सरकार का दमन-चक्र उसे रोक तो सका, 
पर कुचलने में अ्रसमर्थ रहा। आज्ञाद, मोहम्मदअली आदि सब जेलों में थे, 
पर जन-साधारण में राष्ट्रीयवा की मावना फैलती जारही थी | १६१६ में मुस्लिम- 
लीग और कांग्रेस ने एक समभौते पर दस्तखत किये। १६१७ में अंग्रेज़ी सर- 
कार को हिन्दुस्तान में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की नीति घोषित करने 
पर मजबूर होना पड़ा । परन्तु असनन्‍्तोष सुलगता रहा | युद्ध समाप्त हुआ तो 
काला कानून आया और उसके साथ गांधीजी के सत्याग्रह की घमकी, ओर 
अमृतसर का हत्याकाए्ड ! राजनैतिक आन्दोलन की लपट आकाश को चूमने 
के लिए बढ़ीं-"ओर हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने देश के लिए बड़ी-से-बड़ी 
बलि देने की तैयारी कर ली । 

१६२०--२१ में देशव्यापी एक बड़े राजनेतिक आन्दोलन का होना अनि- 
बार्य था--पर गांधीजी के नेतृत्व ने उसकी रूपरेखा को बदल दिया। बिखरे 
हुए हत्याकाण्डों के स्थान पर एक संगठित अहिंसात्मक आन्दोलन का विकास 
हुआ । मुस्लिम-समाज ने खुले दिल से गांधीजी के नेतृत्व को स्वीकार किया | 


इ्८ हमारी राजनैतिक समस्याएं 


देशभर में खिलाफ़त कमेटियां बन गई ओर एक केन्द्रीय खिलाफ़त कमेटी के 
नेतृत्व में उन्होंने य्की के प्रति अंग्रेज़ी सरकार की नीति का खुला विरोध आरम्भ 
क्र दिया | १६१६ के अन्त में गांधीजी के म्रयल से, जब अलीवंधु जेल से छूटे 
तब इस शआ्रान्दोलन को एक नया बल मिला | उलमाओं का हार्दिक समर्थन 
उसे पहिले से ही प्राप्त था--अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ | ख़िलाफ़त के पक्ष में 
जो आन्दोलन किया जा रह था उसे देश के कोने-कोने तक फैलाने में उनका 
बड़ा हाथ रह्य है । १६२० में जब अ्रबुल कलाम आज़ाद जेल से निकल कर 
आये, तब आन्दोलन का वेग और भी प्रबल होगया | मई १६२० में अखिल 
भारतीय खिलाफ़त कमेटी ने गांधीजी के अदस-तथआरावुन! (असहयोग) के कार्य- 
क्रम को अपनाया--कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को कई महीने बाद स्वीकार किया । 
मुस्लिम-लीग के लिए, भी पाछे रहना कठिन होगया । मौलाना शौकतश्रली की 
प्रेरणा से मुस्लिम-लीग ने भी असहयोग के कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया-- 
पर वास्तविक काम ख़िलाफ़व-कमेटी के नेतृत्व में ही हुआ | १६२०-२१ में 
भारतीय राष्ट्रीयवा की स्वतन्त्र रूप से विकसित होने वाली दो विभिन्‍न धारायें--- 
गज्जा और यमुना के समान--एक वूसरे से जा मिलीं, और उनके इस सम्मिलन 
से राष्ट्रीय आन्दोलन को एक अभूतपूर्व बल प्राप्त हुआ | अंग्रेज़ी शासन की 
जड़ें हिल उठीं। यह सच है कि बहुत कम हिन्दू या मुसलमान यह जानते थे 
कि वह क्रिस लक्ष्य की प्राति के लिए संघर्ष ओर बलिदान कर रहे हैं; वह तो 
संध्र्प में ही एक नये गोरव का अनुभव कर रहे थे। १६२०-२१ का वह 
स्वातंत्रय-युद्ध हमारी राजनीति के इतिहास में सबमुच एक गोरवशाली स्मृति है ! 
साम्प्रदायिकता की ग्रगति 

आन्दोलन का धार्मिक पत्त बिल्कुल स्पष्ट था | आज़ाद और मोहम्मदअली 
उसके दो प्रमुख नेता थे, दोनों के जीवन की प्रेरणा का मूल-खोत धर्म था! 
आज़ाद के लिए तो यह मुसलमान का फ़र्ज़ था कि बह या तो अपने की ख़त्म 
करदें या अपनी आज़ादी क्रायम रख सके । मोहम्मदआली भी कम धार्मिक न 
श्र। राष्ट्री-खिलाफ़त आन्दोलन के दिनों की दो प्रमुख घटनाओं---१६२० की 
हिजरत और १६२१ के मोयला-अंदोलन--से भी इस धार्मिक प्रव्सि का पता 
लगता है। १६२१ के अंत में आज़ाद और अलीवन्धु फिर गिरफ्तार कर 
लिए गए | फ़र्बरी १६२२ में, चोरीचोौया के हत्याकाण्ड के बाद, गांधी जी ने 
आन्दोलन स्थगित कर दिया | नवम्बर १६२२ में मुस्तफ़ा कमाल के उस समय के 
सुल्तान-सल्ीफ़ा को पदच्युत करके वर्की के शासन की वागडोर अपने हाथ में 
लेते ही ख़िलाफ़त आंदोलन का सारा आधार ही ख़त्म होगया। आने वाले 
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वर्षों में निशशा ओर खीक हमारी राजनीति का सुख्य विषय वन गई। सांप्र- 
दायिकता के आधार पर होने वाले कौंसिलों के नये चुनाव ने सांप्रदायिक 
विह्नेष को प्रोत्साहन दिया । ग़लतफ़हमियों के इस वातावरण में दूसरों के दोष 
ढूंढ़ निकालना कठिन नहीं था। हिन्दुओं में यह भावना ज्ञोर पकड़ने लगी कि 
खिलाफ़त का साथ देकर उन्होंने एक संकुचित धार्मिकता का समर्थन किया था | 
सुसल्मानों का ख्याल था कि हिन्दुओं के दब्बूपन की वजह से उन्हें सफलता 
नहीं मिल सकी । ऐसी परिस्थिति भें राष्ट्रीय-शक्ति का सांप्रदायिकता की घाराओं 
में बह निकलना स्वाभाविक ही था। अंग्रेज़ी सरकार से जब बस न चला तो 
हिन्दुओं ने मुसलमानों के कान उमेठने की कोशिश की । और मुसलमानों ने भी 
हिन्दुओं पर अपना शुस्सा निकालना चाहा । सांप्रदायिकता के इस प्रवल रन्का- 
वात में राष्ट्रीय नेतृत्व का एक बहुत बड़ा अंश डिग. उठा। मौलाना मोहम्मद 
अली ने १६२३ में जेल से छूटने पर कहा कि अब वह एक छोटे क्रैदख़ाने से 
बड़े क्ैदखाने में आगये हैं । उसी वर्ष कोकोनाडा कांग्रेस के वह सभापति बने । 
पर, उनकी राजनीति उतनी उग्र नहीं रह गई थी, और धीरे-धीरे बह क्रियात्मक 
राजनीति के क्षेत्र से हव्ते गए, यद्यपि वह अपने अन्तिम दिनों तक भी सांग्रदा- 
यिकता के कट्टर समर्थक नहीं बन सके थे । पर, मौलाना शौकतअश्नली ने तो 
अपने को सांप्रदायिकता के हाथ बेच ही दिया । उधर स्वामी श्रद्धानन्द ने, जो 
दिल्ली में मशीनगनों के सामने छाती खोलकर खड़े होगए थे और जिन्हें मुस- 
ल्‍्मानों ने जामामस्जिद में भाषण देने पर मजबूर किया था, हिन्दू सांग्रदायिकता 
का नेतृत्व अपने हाथों में लिया । ओर, लाजपतराय जैसे कददर और मंजे हुए 
देशसेवी भी सांप्रदायिकता की ओर भ्रुक चले। इन घटनाओं की प्रतिक्रिया 
सुस्लिम-जनता पर होना स्वाभाविक ही था | बड़े-बड़े लेखक भी इस प्रभाव से 
बच न सके। अमीरश्रली ने श्रंग्रेज़ों की आलोचना करना बन्द करदी, ओर 
खुदाबख्श खुले आम हिन्दुओं को गालियां देने लगे | 

. इक्तत्राल के शक्तिशाली व्यक्तित्व की चर्चा ऊपर आ चुकी है। इकबाल 
क्रियात्मक राजनीति के क्षेत्र में कमी नहीं रहे, पर उनके प्रभावशाली साहित्य 
आर सशक्त व्यक्तित्व का प्रभाव मुसलमान राजनेतिक कार्यकर्ताओं के जीवन 
और आदशों पर बहुत गहरा पड़ रहा था । यह प्रभाव, यह कहने में हिचकिचा- 
हट नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीय के सर्वधा विरुद्ध था, और सामाजिक- 
संगठन के मार्ग में भी रुकावट डालने वाला था। इक्तवाल अपने योरुप-प्रदास 
से लौटने के वाद से ही राष्ट्रीयता के कट्टर विरोधी होगए थे । उन्होंने योद्य 
में राष्ट्रीयागा का नम्न-ताण्डब देखा था और ठमी से अन्दर्राष्ट्रीया में वह 
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विश्वास करने लगे थे, यद्यपि उनकी अन्वराष्ट्रीयीय की कल्पना एक अखिल- 
मुस्लिम-संगठन की सीमाओं से बंधी थी। जबकि कुछ मुसलमानों ने अपनी राष्ट्रीयता 
की प्रेरणा धर्म से प्राप्त की, इक्रताल का मत था क्रि राष्ट्रीयवा धर्म की शत्रु है। 
उन्होंने कहा-- 

इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है; 

जो पैरहन उसका है वह मज़हब का कफ़न है। 
ओर--- 

चीनी अर्र हमारा हिन्दोसतां हमारा | 

मुस्लिम हैं. हम वतन है सारा जहां हमारा ॥ 

इस विचार-धारा से राष्ट्रीयता का अहित और साम्प्रदायिकता का समर्थन 

होना स्वाभाविक था । इक़वाल की अन्‍्तर्राष्ट्रीयीय भी कमी शुद्ध रूप न ले 
सकी | सच तो यह है कि इक्तवाल पर विचारों का अधिक प्रभाव पड़ता था, 
वस्तु-स्थिति का कम । इस्लाम के वह प्रशंसक थे--पर उसके ओर मुस्लिम 
समाज के वर्तमान संगठन के अन्तर को वह न देख सके, एक विश्व-व्यापी 
संगठन में उनका विश्वास था--इस्लाम में भी उन्हें इस संगठन का रूप मिला | 
उन्होंने यह सोचने की चिन्ता नहीं की कि उनके सामने इस्लाम का जो रूप 
था, उसमें विश्व-व्यापी संगठन का आधार बनने की पात्रता रह नहीं गई थी, 
न उन्होंने यही सोचा कि उनके सामने भो किसी ऐसे ही विश्व-व्यापी संगठन 
का एक कोई बिशद प्रयोग किया जा रहा है। इक्तबाल * प्रधानतः कबि थे । 
मावनायें उन्हें उड़ा ले जाती थीं। इस्लाम को उन्होंने आदर्श माना और 
इसलिए राजनतिक क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय संस्थाओं के बदले मुस्लिम संस्थाओं 
का --कांग्रेस के बदले मुस्लिम लीग का-समर्थन किया | इकबाल ने भारतीय 
मुस्लिम समाज के सामने शक्ति का एक नया आदर्श रखा, पर उसके प्रयोग 
की दिशा के सम्बन्ध में वह मौन रहे | इकबाल का शक्ति का सन्देश व्यक्ति 
के लिए था--उसका आदर्श व्यक्तित्व को विकास की चरम सीमा तक ले जाना 
था, पर समाज-सेवा का कोई आदर्श उन्होंने व्यक्ति के सामने नहीं रखा । विवे- 
कानन्द और उनमें यही अन्तर था--और इसी कारण जहां हम एक ओर हिंन्दू- 
समाज का नेतृत्व विवेकानन्द के बाद गांधी के हाथों में पाते हैं, जो जीवन में 
बड़ी से बड़ी शक्ति प्राप्त तो करना चाहता है पर उसे समाज की सेवा में लगा 
देता है, मु स्लिम-समाज में इक्तवाल के वाद जिस व्यक्त का सबसे अधिक प्रभाव 
रद्दा वह हैँ मुहम्मदगली जिन्‍ना जो सारी शक्ति अपने आपमें केन्द्रित कर 
रखना चाहते हू । 
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राष्ट्रीयता का पुनरुत्थान 
सांप्रदायिकता के इन अंधेरे दिनों में मी कुछ प्रमुख मुसलमान नेता राष्ट्री- 
_यता में अपना विश्वास अडिय बनाये रह सके | इनमें मौलाना अबुल कलाम 
आज़ाद, डॉ० अन्सारी, हकीस अ्जमल खां, चोधरी खलीकुज्ज़मा आदि के 
नाम मुख्य हैं। जमीयत-उल-उल्मा, जिसकी स्थापना १६१६ में मौलाना 
मोहम्मद-उल-हसन के नेतृत्व में हुई थी, ओर जिसने १६२१ में मुसलमानों को 
असहयोत्रा का मार्ग स्वीकार करने का प्रसिद्ध 'फ़तवा' दिया था; मुफ्ती किफ़ा- 
यत॒ल्ला के नेतृत्व में, अनवरत रूप से, याप्ट्रीयता का समर्थन करती रही । मुस्लिम 
लीग भी: राष्ट्रीय का समर्थन कर रही थी--यत्रपि इन दिनों उसकी शक्ति 
अधिक नहीं थी । १६२७ में सायमन-कमीशन की नियुक्ति के बाद मुस्लिम- 
लीग में दो दल होगए। सरकार-परस्त दल ने फ़ीरोज़खां नून और डॉ० इक्त- 
बाल के नेतृत्व में अपना संगठन किया, पर एक बड़े दल ने मुहम्मदअली जिन्ना 
के नेतृत्व में कमीशन के वहिष्कार का निश्चय किया | १६२८ में नेहरू रिपोर्ट 
के प्रकाशन से राष्ट्रीय विचार रखने वाले मुसलमानों की स्थिति कुछ और कम- 
ज़ोर हो गई । प्रथम-श्रेणी के कुछ मुसलमान नेताओं ने, जिनमें मौलाना मुहम्मद- 
अली मुख्य थे, उसका विरोध किया। मुसलमानों के एक सवंदल सम्मेलन ने, 
जिसमें लीग का वह दल भी शामिल हुआ था जिसके नेता मि० जिन्‍ना थे, 
नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया--पर, इसका परिणाम भी यह हुआ कि 
कांग्रेस के समर्थक मुसलमानों ने फोरन ही एक 'राष्ट्रीय मुस्लिम दल की स्थापना 
कर ली । १६३० के सविनय अवज्ञ आन्दोलन में सुसल्मानों ने बड़ी 
संख्या सें भाग लिया । १६३१ में लखनऊ में सर अली इमाम के नेतृत्व में 
देश भर के राष्ट्रीय मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कान्फ्रेंस हुई, जिसमें कई हज़ार 
व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके कुछ ही दिनों पहिले इलाहाबाद में डॉ० इक्तब्ाल 
के सभापतित्व में सुस्लिम-लीग का वार्षिक उत्सव होकर चुका था, जिसमें ७५ से 
भी कम व्यक्ति शामिल थे | 
१६२६-३० के विश्वव्यापी अ्र्थ-संकथ के बाद से प्रायः प्रत्येक देश और 
वर्ग में दो परस्पर विरोधी बिचार-घाराएं एक दूसरे से व्कराने लगी थीं। एक ओर 
वो प्रगतिशील शक्तियां थों, जो समाज के वर्तमान ढांचे को तोड़ फेंकना, और 
एक नये समाज का निर्माण करना, चाहती थीं, और दूसरी ओर प्रतिक्रियात्मक 
शक्तियां थीं, जो अपना सारा बल उसे न केवल सुरक्षित रखने, पर अधिक सशक्त 
बनाने में, लगाना चाहती थीं। हमारे देश में, और देश के मुस्लिम-समाज में 
भी, १६३० से १६३७ तक प्रगतिशील शक्तियों का प्राधान्य रहा । इन वनों में 
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मुसलमान एक बड़ी संख्या में! कॉग्रेस का साथ देते रहे | हुसैन अहमद मदनी 
ओर -उब्रैदुल्लाः सिंधी जैसे प्रमुख. उलमा बराबर कांग्रेस के साथ रहे। कांग्रेस के 
मुस्लिम नेताओं में मौलाना श्राज़ाद,' हकीम 'अजमल खां, डॉ० किचलू , डॉ० 
अन्सारी आदि मुख्य थे। अपने धार्मिक चिन्तन, प्रगाढ़ विद्वत्ता, और प्रभाव- 
शाली वक्‍तृत्वशाक्ते से मौलाना श्राज़ाद ने सदा ही समझदार मुसलमानों के एक 
बहुत बड़े तबक़े को ,कांग्रेस के साथ रखने में सहायता पहुंचाई है। कांग्रेस के 
साम्यवादी वर्ग में तो मुसलमानों को 'एक बड़ी संख्या थी। यूसुफ़ मेहरअली 
का नाम इस सम्बन्ध में 'अनायास ही याद आंजाता है | मैकडोनल्ड के 'सांप्रदा- 
यिक निर्णय'के प्रति कांग्रेस के अनिश्चय के रवैये ने जहां एक ओर कुछ हिंदुओं 
को असंतुष्ट किया था, वहां उससे कुछ मुसलमान भी नाराज़ हुए, और श्रन्सारी, 
ख़लीकुज्ज़मां आदि ने कांग्रेस को छोड़ देने की धमकी भी दी। कांग्रेस में 
मुसलमानों को तादाद ज़रूर कम होगई, पर अधिकतर मुसलमान बहुत-सी ऐसी 
मुस्लिम संस्थाओं में शामिल होगए, जिनके आदर्श कांग्रेस से मिलते-जुलते थे | 
इनमें पंजाब का अहरार दल प्रमुख था। इसकी स्थापना १६३० में हुई । 
?३० और'!३२' के आन्दोलनों और क्रुवोनियों में अहरार पार्टी ने क्रियात्मक 
भाग लिया | तब से वह देश की एक- प्रमुख संस्था बन गई है। 'राजनतिक 
आदशों में कांग्रेस से समानता रखते 'हुए भी सामाजिक विचारों में अहरार दल 
उससे आगे बढ़ा हुआ है। राजनीति में उसका दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय है । 
१६३६ में जब वर्तमान महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ, अ्रहरारों ने सबसे पहिले 
साम्राज्यवादी' युद्ध होने के नाते उसकी आलोचना की, ओर अपने इन विचारों के 
कारण अहरार दल के बहुत से सदस्य जेलों में गए सीमामांत में इसी प्रकार 
खान अब्दुल ग़फफ़ारखां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों का संगठन हुआ । 
सदियों से जिन पठानों के हाथ खून से रज्ञे रहे हैं उनके हृदयों में' अहिंसा का 
सफल प्रवेश किस प्रकार हो सका, यह इस युग की एक आश्चर्य-घटना है | 
१६३० के आन्दोलन में खुदाई ख़िदमतगारों ने अपने अहिसात्मक अनुशासन का 
बड़ा ज्वलन्त परिचय दिया | तब से यह सारा आन्दोलन कांग्रेस के संरक्षण में 
चंलता रहा है, परन्तु पठानों तक ही सीमित है, ओर सीधा कांग्रेस के अन्तर्गत 
मेहीं है । खान अब्दुल ग़फफ़ारखां के व्यक्तित्व द्वारा ही वह' उससे सम्बद्ध 'है | 
मुसलमानों के निम्न-वर्ग, विशेषकर जुलाहों, में मी राष्ट्रीय जीवन के चिह्न दिखाई 
देने लगे थे। इन लोगों ने 'अखिल मारतीय मोमिन कान्फ्रेंस' की स्थापना की | 
उनका दावा है कि यह संस्था देश के ४॥ करोड़ मुसलमान कारीगरों का प्रति- 
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* थत्व करती है। इसके अलावा मुसलमानों में, शिया पोलिटिकल कान्फेंस 


मुस्लिम राजनीति ओर साम्प्रदायिकता डरे 


आदि अन्य राजनैतिक दल भी हैं जिनका क्कुकाव राष्ट्रीयता की ओर है । कुछ 
प्रांतीय प्रद्ृत्तियां सी समय-समय पर , संगठित होती रही हें ६. इनमें शेख़ 
मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा (संगठित जम्मू और - काश्मीर की मुंस्लिम कान्फ्रेस, 
बंगाल की कृषक-प्रजा पार्टी, व पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी प्रमुख हैं । 

१६३७ को चुनाव प्रतिक्रियावादी प्रत्नत्तियों पर प्रगतिशील प्रव्ृत्तियों के 
प्राधान्य का स्पष्ट प्रतीक था। प्रोफ़ेसर हुमायूं कबीर के शब्दों में, “हिंदुओं में 
जगह-जगह कांग्रेस की जीत हुईं, और पुराने विचारों के समर्थक बड़े-से-बड़े 
व्यक्ति उसके सामने टिक न सके |. मुसलमानों में. भी प्रतिक्रियावादी तत्त्व पीछे 
धकेल दिये गए, यंत्रपि वे नष्ट नहीं किये जा सके । बंगाल में लीग, जिसे पृ जी- 
बादी-बर्ग कां प्रतिनिधित्व प्राप्त था, प्रजा पार्टी के टिकट पर खड़े होने वाले फ़ज़- 
लुलहंक़ के सामने टिक न सकी | पंजाब में कट्टर सांप्रदायिकता की समर्थक 
लीग सर सिकंदर के नेतृत्व में हिन्दू और मुसलमान नरम राजनीतिशों का जो संग- 
ठन किया गया था उससे द्वारी | युक्षप्रांत में लीग, कुछ प्रगतिशील तत्वों का 
प्रतिनिधित्व करने के कारण, नवाब छुवारी ओर उनके प्रतिक्रियावादी समर्थकों 
पर विजय प्राप्त कर सकी । सीमाग्रांत में कांग्रेस ने लीग को उखाड़ फेंका, और 
सिंध में भी वह अधिक सफल न हो सकी |”! दूसरे शब्दों में, १६३७ में देश 
के सासने एक ऐसा अवसर था जब यदि हिंदू और मुसलमान प्रगतिशील शक्तियां 
मिल जातीं तो बहुत कुछ काम कर सकती थीं। पर १६३७ की इन राज- 
नेतिक घगनाओं के पीछे इतिहास की जो प्रबल शक्तियां काम कर रहीं थीं, उन्हें 
कौन रोक पाता ! कुछ लोगों का अनुमान है कि चुनाव के बाद ही यदि कांग्रेस 
सभी प्रांतों में सन्त्रिमएडल बनाने पर तैयार होजाती तो चुनाव से प्राप्त की गई 
इस शक्ति को संयोजित किया जा सकता था | बंगाल में फ़ज़लुलहक़ कांग्रेस 
के क्रियात्मक सहयोग के लिये वेचेन थे, पर जब कांग्रेस ने पद-ग्रहण न करने का 
निश्चय कर लिया, तो उन्हें मजबूर होकर लीगकी शरण लेनी पड़ी | सर सिकंदर 
को भी ऐसी ही परिस्थितियों में लीग का सहारा व्येलना पड़ा। लीग को 
उसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में फ़ज़लुलहक़ और सर सिकंदर का बहुत 
वड़ा हाथ रहा है। उनप्रांतों में भी, जिनमें कांग्रेस का बहुमत था, उसको इस 
अनिश्चयात्मक नीति ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों को बल दिया | मुस्लिम-लीग 
चुनाव के दिनों की करारी हार से अब उभरने लगी थी, ओर अपने संगठन में 
जुट गई थी । उसे आशा थी कि मंत्रिमण्डल बनाने में कांग्रेस उसका सहयोग 
चाहेगी, पर जब कांग्रेस ने उसकी अवज्ञा की, उसने अपनी सारी शक्ति 

१-प्रो० हुमायू, कबीर : पाए रिठप्त८5, 4906-42, ४२ १४-१५। 


छ्ड हमारी रजनैतिक समस्याएं, 


मुसलमानों की उसके ख़िलाफ़ संगठित करने में लगादी | अनुभव की कमी, ओर 
राष्ट्रीयता के शुद्ध-स्वरूप को न पहिचान पाने के कारण कांग्रेस मंत्रियों ने कुछ 
ग़लतियां भी कीं । मुस्लिम-लीग ने कांग्रेस की बदनाम करने, और मुसलमानों 
को उसके ख़िलाफ़ भड़काने में इन ग़लतियों से पूरा लाभ उठाया। 
इन्हीं दिनों, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को लेकर, कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के 
बीच संधर्ष एक व्यापक रूप ले रहा था। कांग्रेस की शक्ति को कुचलने के लिए 
सरकार के लिए प्रतिक्रियावादी शक्तियों का समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होगया। 
लीग ने इस अवसर से लाभ उठाकर अपनी स्थिति को मज़बूत बना लिया | 
इस प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता के विकास के मार्ग में अंग्रेज़ी सरकार और 
मुस्लिम सांप्रदायिकता दोनों ने मिलकर एक दुर्भेद्र प्रतिक्रियावादी मोर्चा- स्थापित 
कर लिया | अगले अध्याय में हम इस मोर्चे की वारीकियों से अवगत होने का 
प्रयत्न करेंगे | 


हे 
श्र 2] [पु [क ५ 
मुस्लिम लीग ओर पाकिस्तान की मांग 
इकबाल का रव॒प्न 

यह बात साधारणतया मानी जाती है कि हिन्दुस्तान के बंठवारे का विचार 
सबसे पहिले डॉक्टर इक्तत्राल ने मुस्लिम लीग के १६३० के इलाहाबाद-अधिवेशन 
के सामने रखा था | इस सम्बन्ध में कुछ बातें जान लेना ज़रूंरी हैं। डॉक्टर 
इकबाल ने इस भाषण में कहा था कि ऐसा जान पड़ता है कि भारतीय मुसलमानों 
का भाग्य उन्हें मुस्लिम उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के एक राजनैतिक संगंठन की ओर 
ले जा रहा है। यह कल्पना ऐतिहासिक प्रद्ृत्तियों के उनके अपने अध्ययन का 
परिणाम थी | इस कल्पना के पीछे एक विश्व-व्यापी मुस्लिम-संघ का उनका 
स्वप्न तो पृष्ठ-मित्ति का काम कर ही रहा था, पर हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों 
पर दृष्टि रखते हुए भी इंक्रंबराल को यह विश्वास हो चला था कि प्रान्तों के पुनः 
संगठन से हमारी साम्प्रदायिक समस्या का हल प्राप्त हो सकेगा । सांप्रदायिक 
चुनाव के वह कदर विरोधी थे, और उनका विश्वास था कि यदि प्रांतों का फिर 
से संगठन किया जाय, और मुस्लिम-प्रांतों को पूर्ण स्वायत्त-शासन दे दिया 
जाय तो मुसलमानों के लिए. दूसरी क्लौमों से समझौता कर लेना आसान हो 
जायगा । इस रटरीक़े को साम्प्रदायिक चुनाव पर वह तरजीह देते थे । 

इकबाल ने अपने भाषण में यह तो बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया था कि यंह 
विचार केवल उनकी अपनी “व्यक्तिगत इच्छा? है। वह जानते थे कि जहां तक 
मुस्लिमं-जनता का प्रश्न है, वह निस्संदेह संघ-शासन का समर्थन करेगी। 
व्यक्तिगत-इच्छा? की दृष्टि से भी इक्तत्राल देश के बंटवारे का समर्थन नहीं कर 
रहे थे। वह तो केवल इस सिद्धान्त का विश्लेषण कर रहे थे कि हिन्दुस्तान को 
आबहवा, वर्ण, माषा, धर्मं ओर सामाजिक संगठन की विचित्रताओं को देखते 
हुए. यह संभव हो सकता है कि उसके अन्तर्गत भाषा, वर्ण, इतिहास, धर्म ओर 
आशिक स्वार्थों की एकता के आधार परं कई ऐसे छोटे राज्यों की खापना की 
जा सके, जो एक बड़ी सीमा तक स्वाधीन हों। इसी सम्बन्ध में उन्होंने यह 
विचार भी व्यक्त किया था कि मुस्लिम उत्तरपश्चिमी प्रान्त अखिल-भारतीय 
संघ-शासन के अन्तर्गत एक राजनैतिक इकाई का रूप ले सकेगा | हम इस बात 
को भुला नहीं सकते कि डॉक्टर इक्तत्राल सारे देश के लिए. एक संबं-शासन को 
स्थापना के पक्तु मे थे। पर, वह एक 'सच्चा संघ-शासन' चाहते थे, जिसमें वे 
सब अधिकार जो केन्द्रीय-शासन को सौंपे न गए, हों, प्रांतीय सरकारों के हाथ में 


चह्‌ हमारी राजनैतिक समस्याएं 


रे, और केद्रीय-शासन केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सके जो ग्रान्तोय 
शासन द्वारा स्पष्टतः उसे दे दिये गए हों। अपने इन विचारों में इक्तवाल निस्संदेद 
अपने समय से बहुत आगे बढ़े हुए थे | 
क्रेश्निज : पाकिस्तान की जन्मभूमि 

यह एक दिलचस्प वात है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहिले केंब्रिज 
यूनीवर्सिटी के मुस्लिम विद्यार्थियों के एक छोटे से दल में उत्पन्न हुआ । जनवरी 
१६३३ में, जब पालंमेण्ट की एक संयुक्त-कमैटी हिन्दुस्तान के मावी शासन- 
विधान के संबन्ध में खोजबीन कर रही थी, क्रेम्ब्रिज के चार मुसलमान विद्यार्थियों 
मै--जिनके नाम थे, मोहम्मद अस्लम खां, रहमतञ्ली, शेश्र मुहम्मद सादिक् 
ओर इनायंत॒ल्लाखां--“अब या कमी भी नहीं! के नाम से चार पृष्ठोका एक पैम्फ़- 
लेट छाग, जिसमें, पहिली बार, हिन्दुस्तान को दो हिस्सों में बांदने का विचार 
प्रगट किया गया था | दलील यह थी कि हिन्दुस्तान के मुसलमान गर-मुसल्मानों 
से हर तरह से मुख्त लफ़ हे | उनका खाना-बीना, पहिनना-ओऔढ़ना, रस्म-रिवराज, 
शादी के वरीक़ वग़ेरा सब अलदृदा हैं, ओर इन कारणों से वह एक अलग 
राष्ट्र मांन लिए जाने के हक़दार हैं। अलग राष्ट्र होने के नाते उनका यह अधि- 
कार दोजाता है कि वंह अपने एक अलग राज्यका संगठन करें | प्रकृति ने पञ्चाब, 
काश्मीर, सिन्ध और सीमा-प्रदेश के प्रान्तों को इसके लिए निर्धारित किया है। 
इन प्रान्तों को मिलाकर बदि एक राज्य का निर्माण किया जाय तो उसकी 
भौगोलिक सीमा फ्रांस से दुगुनी और आबादी लगभग बराबर होगी । कैम्ब्रिज 
के इन विद्यार्थियों ने डॉक्टर इकबाल से अपना मत-भेद स्पष्ट शब्दों में प्रगट 
किया | उद्दोंने कहा कि इक़्वाल की कल्यना तो केवल यही थी कि इन प्रान्तें 
को मिला कर एक राज्य बना दिया जाय, और वह अखिल-मारतीय संघ-शासन 
के अन्तर्गत हो । उसके विरुद्ध, यह लोग चाहते थे कि इन प्रान्तों को मिलाकर 
एक पूर्ण स्व॒तन्त्र राज्य की स्थापना को जाए, देश के अन्य भागों से जिसका 
राजनैतिक सम्बन्ध केवल अन्‍्तराष्ट्रीय ढंग का हो । यदि देश में संप्र-शासन की 
सपना हुई तो उसमें हिन्दुओं की प्रधानता अनिवार्य है और मुसलमानों को ऐसे 
संघ में शामिल होना पड़ा तो उनकी हालत गुलामों से मी बदतर होगी। यह 
विचार काफ़ी दिनों तक केवल कुछ ख़ब्तो-दिमाग़ों की उपज - माने जाते रहे । 
गोलमेज़-परिपद्‌ में शामिल होने वाले प्रमुख मुसलमान प्रतिनिधियों से जब उसके 
सम्बन्ध में पूछा गया तो एक ने तो बताया कि वह “कुछ लड़कों की योजना' है 
और. दूसरे ने 'काल्यनिक और अव्यावहारिक कह कर उसकी आलोचना की | 

इस पैम्फ़लेट पर दस्तख़त करने वाले चार व्यक्तियों में से एक, रहमतथ्ली, 
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' मे अपने इस प्रचार को पूरे ज़ोर के साथ जारी रखा । जुलाई १६३४ में उन्होंने 
एक नया पैम्फ़लेद छापा, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी दलीलों को फिर से 
दोहराया, और- इस बात पर आश्चयं प्रगट किया कि जबकि बर्मा हिन्दुस्तान से 
अलहदा किया जा सका तो पाकिस्तान के एक खतन्‍त्र राज्य बनाये जाने में क्‍या 
कठिनाई हो सकती है। १६४ ०में करांची में पाकिस्तान नेशनल मूवमेण्ट' के तत्त्वा- 
वधान में की गई एक समा में उन्होंने एक वयान-दिया जो इस्लाम की मिल्लत 
और मास्तीयता का ख़तरा' के नाम से बाद में प्रकाशित किया गया । इस पैम्फ़लेट 
में उन्होंने बताया कि 'मिल्लत' के सामने जो सबसे बड़ा काम है, वह हिन्दुस्तान 
को- तोड़ना और एशिया का पुनर्निमाण' करना है। उन्होंने मार्तीयता को इस्लामे 
के लिए घातक बताया । और लिखा कि 'मिल्लत् के बचाव के लिए यह ज़रूरी 
है कि वह हिन्दुस्तान से अपने सम्बन्ध तोड़ दे। उनका विश्वास था कि हिन्दुस्तान 
न तो कमी मुसलमानों की मातृभूमि था, न कमी होगा । इस बीच, रहमतअली के 
आन्दोलन की सीमाएं उ त्तर-पश्चिमी प्रान्तों से बहुत आगे वढ़ चुकी थीं। वह एक - 
मुस्लिम राज्य की नहीं, कई मुस्लिम राज्योंकी कल्पना करने लगे थे | उत्तर-पश्चिमी 
प्रान्तों को मिलाकर प्रकिस्तान बनाने की जो योजना थी, उस पर तो रहमतशञ्ली 
पूरा ज़ोर दे ही रहे थे, परन्त उन्होंने अब इस बात का प्रचार करना आरम्म 
किया कि बंगाल और आसाम मिलकर त्ंगे-इस्लाम' का रूप ले लें, और 
हैदराबाद की रियासत 'उसमानित्तान' के रूप में एक स्वतन्त्र राज्य बन जाय, 
और ये तीनों खतन्‍्त्र मुस्लिम राज्य अपना एक संघ क्लायम कर लें ।* 
डाक्टर लतीफ की योजना 

१६३८० में उस्मानिया यूनीवर्सिटी के एक भूतपूर्व अध्यायक,डॉक्टर लतीफ़, 
पाकिस्तान के विचार को सस्ती भावप्रव॒णता के क्षेत्र से निकाल कर विद्वत्तापूर्ण 
विचार-विनिमय के क्षेत्र में ले आये। १६३१८ ई० में उन्होंने भारतवर्ष का 
सांस्कृतिक म्विष्य ओर 'भारत्वषं के विभिन्‍न सांस्कृतिक प्रदेशों का एक संघ 
नाम की दो विद्धत्तापूर्ण पुस्तिकाएं लिखों । १६३६ ई० में उन्होंने भारतवर्ष में 
मुस्लिम समस्या" नाम की एक पुत्तक में अपने इन विचारों को बड़े विशद रूप 

१-३७ सा्च १६४५ को लन्दन में एक भाषण में मुस्लिम रोग से अपने 
पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट” का अंतर बताते हुए रहमतश्चली ने कहा, “मुस्लिम 
लीग दो पाकिस्तानी राज्य चाहती है, हम झाठ चाहते हैं, लीग ३-३॥ करोंड 
मुसस्मानों को हिन्दुस्तान के अन्तर्गत छोड देने के लिए तैयार है। हन उनके 
छः और राज्य बना लेना चाहते हैं | लीग हिन्दुस्तान को हिन्दू और मुसलमान 
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दोनों की सामान्य सातृभूमि सानती है । हम इस विचार से सहमत नहीं हैं ॥? 
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पू० .. हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


धिकार प्रांत में रखने में ही सर सिकंदर का विश्वास था| 

सर सिकंदर हयात खां की योजना बड़ी दोपपुर्ण थी। यह समझना कठिन है 
कि वह किस सिद्धांत के आधार पर देश को सात भागों में बांय्ना चाहते थे। 
उनकी योजना के पीछे न तो समस्या के सांस्कृतिक पक्ष का कोई गहरा अध्ययन 
था, न थ्रार्थिक पक्ष की जानकारी । दक्षिण भारत को वह दो: भागों में ब्ांगना 
चाहते थे | मद्गास-प्रांत, ट्रावन्कोर, मद्रास की देशी स्यासतें और कुर्ग को एक 
भाग में सखने का उनका प्रस्ताव था, ओर बम्बई प्रांत, हैदराबाद, पश्चिम की 
देशी रियासतें मिलकर एक दूसरे समूह का निर्माण करने वाली थीं। इस प्रकार 
बंटबारे में सांस्कृतिक समानता का तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया है । .एक 
ओर तो हम गुजराती ओर मलयालम भाषाश्रों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों 
को एक ही समूह में पाते हैं, ओर दूसरी ओर मराठी, तेलयू और कन्नड़ भाषा- 
भाषी विभिन्‍न समूहों में बांठ दिये गए हैं। यह समझना भी बड़ा कठिन है कि 
भध्यप्रांत के देशी राज्यों का मध्यप्रांत से अलहृदा किया जाना किस बड़े उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए है । राजपूताना के देशी राज्यों को भी कई भागों में बांट देने 
का प्रस्ताव है। बीकानेर ओर जैसलमेर पंजाब वाले समूह में मिला दिये जायंगे | 
शेष रियासतें एक ऐसे अस्तव्यस्त समूह में शामिल होंगी जो करधनी के समान 
देश के एक कीने से दूसरे कोने तक फैला होगा, जिसमें ग्वालियर, मध्य-भारत 
के देशी राज्य, विहार और उड़ीसा के देशी राज्य, ओर मध्यप्रांत ओर बिहार के 
सूबे होंगे । सर सिकंदर की योजना अस्पष्ट और कई दोपोंसे पूर्ण है, पर उसका 
महत्व इसमें है कि उसने पहिली वार हिंदुस्तान को कई भागों में बांद देने के 
विचार को क्रियात्मक राजनीति के क्षेत्र में ला खड़ा किया। सर सिकंदर की 
योजना किसी पंडित की अपने अध्ययन-कक्षु में तैयार की गई सैद्धांतिक योजना 

नहीं थी, एक राजनीतिज्न का गम्भीरता से पेश किया गया प्रस्ताव था | 

मुस्लिम-लीग का निर्णय 

यह है पाकिस्तान के विचार के विकसित ओर पल्नवित होने का एक संक्तिप्त 
इतिहास | इस अवसर पर मुस्लिम-लीग ने अचानक इस क्षेत्र में प्रवेश किया, 
ओर बड़े उत्साह के साथ इस विचार को अपना लिया । जब कि पाकिस्तान के 
सम्बन्ध में दुनियां भर की काल्पनिक योजनायें बनाई जारही थीं, मुस्लिम-लीग 
उनके सम्बन्ध में विल्कुल तव्स्थ थी | १६२८ में, अपने उद्देश्यों को स्पष्ट 
करते हुए लीग ने अपने एक प्रस्ताव में घोषित किया कि “भारतीय परि- 
स्थितियों में केवल एक ही ढंग की शासन-व्यवस्था उपयुक्त हो सकती है, और 
वह्द है संघ-शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतों में पूर्ण स्वायत्त-शासन हो, व उस 
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शासन को वे सब अधिकार प्राप्त हो जो उसने स्पष्टतः केन्द्रीय शासन को सॉंपः 
न दिये हों ।” इक्तबाल की कल्पना का सच्चा संघ-शासन' भी यही था। जब 
१६३४७ का एक्ट पास हुआ, जिसमे स्वायत्त-शासन के सिद्धांत के आधार पर 
प्रांतों का संगठन किये जाने व उनके एक केन्द्रीय-शासन से. संवद्ध-संश्लिए कर 
दिये जाने की योजना थी, तो लीग ने उसे, 'उसका जो भी उपयोग हो सके 
कर लेना: चाहिए' की नीति को दृष्टि में रखते हुए, प्रयोग में लाना स्वीकार- 
किया--यद्यपि उसेने यह भी स्पष्ट कर दिया कि “उसमें बहुत सी ऐसी बातें भी 
हैं जे एतराज़ के क़ाबिल हैं, ओर जो शासन और व्यवस्था के सारे ज्षेत्र पर 
वास्तविक नियंत्रण और संत्रियों ओर धारासमा द्वारा सच्चे उत्तरदायित्व के निर्वाह' 
क्रो असम्मव बना सकती हैं ।?? १६३६ में चुनाव के अवसर पर, मुस्लिम-लीग 
ने अपने उद्देश्यों के सम्बंध में जो घोषणा की थी, उससे मी उसकी नीति पर 
प्रकाश पड़ता. है। लीग ने अपने उन प्रतिनिधियों के सामने, जो धारा-समभां 
में जाकर काम करने वालें थे, दो उद्देश्य रखे थे--एक तो यह कि मौजूय 
प्रांतीय शासन और प्रस्ताविद केन्द्रीय शासन दोनों को हटाकर उनके स्थान पर 
'प्रजातंत्रात्मक स्व॒राज्य' की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाय, और दूसरे, जहां 
तक वर्तमान .धारा-सभाओं का सम्बंध है, “राष्ट्रीय जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों सें 
जनता के लाम के लिए उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।” 
इस प्रगतिशील घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि “जब तक सांप्रदायिक 
चुनाव हैं, मुस्लिंम-लीग को अपनी अलग स्थिति तो रखना है ही, पर वह किसी 
भी ऐसे दल के साथ जिसके उद्देश्य ओर आदश्श लगभग वही हैं, जो लीग-पार्टी 
के, पूरे सहयोग की भावना में काम करेगी |” इस घोषणा-पत्र में हम कोश बातः 
ऐसो नहीं पाते जिसे सांप्रदायिक, प्रतिक्रियावादी अथवा संकुचित कह सकें। 
प्रगतिशीलता उसमें कूट-कूट कर भरी है। वह हमें एक सोनहले भविष्य ऋा- 
विश्वास दिलाता है, जिसमें देश की समस्त प्रगतिशील शक्तियां मिल-जुल कर 
काम करेंगी। पं० नेहरू ने कांग्रेस की ओर से भी यही आश्वासन दिया-- 
“कांग्रेस धारासमाओं में एक निश्चित कार्यक्रम ओर एक निश्चित नीति के 
साथ प्रवेश कर रही है। वह धारासभाओं में, वहुमत में हो या अल्यमत में! 
अपने इस कार्यक्रम और नीति को आगे बढ़ाने में दूसरे दलों के साथ बड़ी खुशी 
के साथ सहयोग करेगी |”? 
पर, सूर्यास्त के रक्जीन बादलों की तरह, आशा और विश्वास की यह कल्पना 
अधिक दिनों नहीं टिक सकी । कांग्रेस के मंत्रिमएडल बना लेने के दाद से ही 
सारा दृश्य बदल चला | मि० जिन्‍ना ने घोषणा की कि कांग्रेसी शासन से 


भू हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


लोगों को काफ़ी सप्रमाण . दिखाई दिया, तो इसमें भी- क्या: आश्चर्य था! 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के इस्तीफ़ा देने के बाद मुस्लिम-लीगं का महत्व अ्रचानक , 
ओर तेज़ी से, बढ़ चला था--यह अंग्रेजी सरकार की नई नीति का परिणाम 
था। कांग्रेसी मंत्रिमएडलों के इस्तीफ़ा दे देने से पहिले,तो अंग्रेजी शासन को 
आश्चर्य और कुछ हुःख हुआ । कुछ दिनों तक उसे आशा रही. कि कांग्रेस 
अपना रवैया बदल. देगी । तब उन्होंने मुस्लिम-लीग और दूसरी सांप्रदायिक 
संस्थाओं की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाया | सरकारी प्रचार की दिशा फ़ोरन 
बदल दी गई। कांग्रेस को बदनाम किया जाने लगा। यह कहा 'जाने लगा 
कि वह अल्प-संख्यक जातियों के विकास के मार्ग में वाधक है--यहां हम यह न 
भूलें कि जब तक कांग्रेस ने पद न छोड़े थे कमी किसी गवर्नर ने उस पर सांप्र- 
दायिकता का दोप नहीं लगाया था और कांग्रेस के इस्तीफ़ा दे देने के बाद भी 
कई गयबर्नरों ने कांग्रेसी मंत्रिमए्ठलों के असांप्रदायिक होने का समर्थन किया था, 
परन्तु अब क्योंकि अंग्रेज़ी नीति में 'परिवत्तन हों चुका था, लीग -अ्रचानक 
भारतीय मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि बन गई थी ! 
पाकिस्तान का सनोविज्ञान 

सि० जिन्‍नमा के सामने यह एक अभूतपूर्व अ्रवसंर था, और उन्होंने 
उससे पूरा लाभ उठाया। बह अंग्रेज़ी शासन के दृष्टिकोण से अपना 
महत्व समझ गए थे, और उसे अधिक से अधिक बढ़ा लेने का कोई अवसर 
छोड़ना नहीं चाहते थे । लीग के लाहोर-अधिवेशन में उन्होंने कह्दा भी--“आप 
लोग यह न भूलें कि युद्ध की घोषणा के अवसर .तक वायंसराय गांधी, और 
केवल गांधी, की बात ही करते थे।?! अब'मि० जिन्‍मा का मीक्ता आया था ! 
उन्होंने अपने आपको अंग्रेज़ी नीति का साधन बन जाने दिया--क्योंक्रि इससे 
उनके अपने सांप्रदायिक स्वार्थों की पुष्टि होती थी । उन्होंने अब अंग्रेज़ी 
शासन पर ज्ञोर डाला कि वह' स्पष्ट रूप से इस बात की घोपणा कर दे कि वह 
किसी ऐसे विधान को स्वीकृत नहीं करेगा जिसके लिए मुस्लिम भारत की स्वीकृति 
पहिले से प्राप्त न कर लो गई हो । अंग्रेज़ो सरकार ने उनकी यह बात फ़ौरन 
मान ली। १६४० की अगस्त-बोपणा में यह वात अस्पष्ट रूप से मान ली गईं 
कि विधान में किसी भी प्रकार का स्थायी; अथवा अस्थायी परिवर्तन, बिना 
मुस्लिस-लीग के समर्थन और स्वीकृति के नहीं किया जायंगा । अंग्रेज़ी: सरकार 
के लिए. तो यह एक अच्छा अवसर था । विदेशों में जममत- तेज्ञी से मास्वीय 
स्वाधीनता के पक्तु में होता जा रहा था--उसे इस भुलावे में रखा जा: 
सकता था कि अंग्रेज यदि भारतवर्ष की स्वाधीनता नहीं दे रहे हैं वो 


मुस्लिम-लीग ओर पाकिस्तान की मांग पु 


इसका कारण यही है कि भारतीय मुसलमान एक-राय से उसका. विरोध कर रहे 
हैं। भारत-मंत्री एमेरी यह कहते हुए थकते न थे कि अंग्रेज़ी सरकार भारतीयों 
को शासनाधिकार सौंप देने के लिए बेचेन है, पर सवाल यह है कि उसे संपि 
किसके हाथों में । भारतीय राजनैतिक दलों में जहां एका हुआ, वह फ़ौरन 
भारतीयों के हाथ में शासन के सब अधिकार दे दंगे । जिन्‍ना साहिब के लिए 
मुस्लिम-लीग की ताक़त को बढ़ा लेने का यह बड़ा अच्छा मोक़ा था। अंग्रेज़ी 
सरकार और जिन्ना दोनों अपनी-अपनी स्थिति को सज़बूत बनाने की दृष्टि से 
एक मैत्री के सूत्र में बंध गए | यह समझौता कांग्रेस के ख़िलाफ़ था। उसके 
पीछे केवल कूय्नीतिशञता थी, विश्वास अथवा सिद्धांतों की सामान्यता न थी। 
यह तो वैसा ही समझौता था जेसा कुछ महीनों पहिले नात्सी जर्मनी ओर 
सोवियय रूस में हुआ था | जमनी और रूस के समझौते के समान इस सम- 
भौते से भी अंग्रेज़ी सरकार ओर लीग दोनों की स्थिति अधिक दृढ़ हो सकी | 
भारतीय राजनीति की इस पृष्ठभूमि पर पाकिस्तान के प्रस्ताव को रख कर 
ही हम उसके वास्तविक महत्त्व को समझ सकते हैं । हमें यह बात भूलना नहीं 
चाहिए कि पाकिस्तान का प्रस्ताव कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग के चार 
महीने बाद--एक ऐसे समय जब अंग्रेज्ञी सरकार को कांग्रेस के ख़िलाफ़ सभी 
राजनेतिक तत्वों को सशक्त बनाने की नीति स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा 
था--हमारे सामने आया । यह कहना ठीक न होगा कि जिन्‍ना साहिब अंग्रेजी 
शासन के हाथ में कठपुतली का काम कर रहे थे--सच तो यह है कि वह अंग्रेजों 
की कमज़ोरी का पूरा लाभ उठाने में लगे हुए थे। वह जर्मनी के फ़्यूरर से भी 
अधिक तेज़ी के साथ अपने हाथों में शक्ति संग्रहीत कर रहे थे। गैर-कांग्रेसी 
सूत्रों में उनकी धाक ऐसी थी जेंसी किसी ज़माने में शायद मुग़ल-सम्राट की भी 
न रही हो । मंत्रिमण्डलों का निर्माण ओर पतन उनके इशारे पर निर्मर रहता 
था । पंजाब ओर बंगाल के मुस्लिम-प्रांव भक्ति, बल्कि भय से, जिन्‍ना साहब की 
आशाओं का पालन कर रहे थे। वायसराय की रक्ता-समिति([2९ई९०7०८ (70फा- 
टा)से वह बड़े से बड़े मुसलमान नेताओं की अलहदा रखने में सफल हुए--ओऔर 
जिन्होंने आसानी से उनका कहना नहीं माना उन्हें लीग से निकाल बाहर करने 
की उन्होंने धमकी दी। मध्य-कालीन युद्धों में जिल प्रकार सिपाहियों के जोश 
को ताज्ञा रखने के लिए मारू बाजे बजते रहते थे, वेसे भारतीय राजनीति की 
पृष्ठभूमि पर मुस्लिम-लीय व उसके ग्रमुख नेताओं द्वार पाकिस्तान की मांग 
बरावर दोहराई जाती रही--और कांग्रेस के ख़िलाफ़ लड़ाई अपने पूरे ज़ोर में 
चलती रही। अप्रैल १६४१ में लीग ने मद्रात अधिवेशन में अपनी 


ध्द्न हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


इस मांग को फिर से दोहराया, और लाहोर-प्रस्ताव के क्षेत्र को और भी बिस्तीर्ण 
बना लिया | 

मुस्लिम-लीग की शक्ति दिन व दिन बहुती जा रही थी। दिसम्बर १६४१ 
में लीग की वर्किज्ष-कमैटी ने अपने नागपुर-अधिवेशन में इस बात पर अपना 
धहरा असन्तोष और विशेध' प्रकट किया कि अंग्रेज्ञी अखबारों और राज- 
नीतिओं में कांग्रेस को संतुष्ट करने की नीति पर अ्रधिकाधिक ज़ोर दिया जा रहा 
है, ओर घोषित किया कि “यदि ८ अगस्त १६४० की नीति और गम्भीर 
घोपणा में अथवा मुसलमानों के साथ किए गए वायदों भें किसी प्रकार का अंतर 
पड़ा तो हिन्दुस्तान के मुसलमान उसे अपने प्रति एक बड़े विश्वास-घात के रूप 
में देखेंगे, अथवा यदि नीति में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ या कोई ऐसी नई 
घोषणा हुई जिससे पाकिस्तान की मांग पर बुरा असर पड़ा अथवा जिसके परि- 
णाम-खरूप एक ऐसी केन्द्रीय-सरकार का संगठन हुआ जिसमें हिन्दुस्तान को 
एक इकाई माना गया और मुसलमानों को अल्प-संख्या में डाल दिया गया, तो 
मुसलमानों को इससे बड़ा ज्ञोम पहुंचेगा और वे अपनी समस्त शक्ति लगाकर 
इसका ऐसा जोरदार विरोध करेंगे जिसका प्रभाव, इस नाज्षुक स्थिति में देश के 
युद्ध-प्रयक्ञों पर, बहुत बुरा पड़ना अवश्यम्भावी है......।” कांग्रेस भी अपनी धम- 
कियों में कभी इतनी दूर तक न गई थी ! इसके बाद, अंग्रेज्ञी सरकार की ओर 
से, क्रिप्स प्रस्ताव के रूप में, जो नई वैधानिक योजना रखी गई उसमें देश की 
दो भागों में बांद देने की मुस्लिम-मांग का जितना अधिक समर्थन किया जा 
सकता था, मौजूद था | 

अगस्त १६४२ में, नेताओं की गिरफ्तारी के बाद, देश भर में विद्रोह और 
विज्ञोस की जो आंधी उठी, मि० जिन्‍मना के नेतृत्व में मस्लिम-लीग उस समय 
भी अपनी नीति की अडिग रख सकी--राष्ट्रीयीगा का यह अभूतपूर्व उत्कष 
मुस्लिम-लीग का स्पर्श न कर सका । किसी भी परिस्थिति में, और किसी भी 
नैतिक कीमत पर, अपनी पार्टी को सशक्त बनाने (ल्‍८४-7०7धोट की ' जिस 
पश्चिमी नीति को मि० जिन्‍मा ने अपनाया था, क्रान्ति के उन सुलगते हुए 
दिनों में मो वह उसे छोड़ने के लिए तैयार न हुए. । जिन्‍ना साहिब ने घोषणा की 
कि “कांग्रेस का निश्चय”ः--उनका इशारा अगस्त प्रस्ताव की ओर था-- 
“न केवल अंग्रेज़ी सल्वनत के ख़िलाफ़ वग़ावत की घोपणा है, यह एक गह- 
युद्ध की खुली चुनीती मी है, और यह आन्दोलन चलाया ही इसलिए गया है 
कि अंग्रेज़ी सरकार को कांग्रेस की मांग स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया 
जाय, और हमारा विश्वास है कि कांग्रेस की मांग हमारी मांगों के प्रतिकूल 


मुस्लिम:लीग ओऔर-पाकिस्तान की सांग -प७ 


है|” .उन्दोंने-भारतीय मुसलमानों -को आन्दोलन से अलहदा रहते की सलाह 
दी--अगद्यपि उस आन्दोलन के पीछे भारत की संपूर्ण जनता- के लिए शक्ति. प्राप्त 
करने की आकांच्षा थी, .साम्पदायिकता का उसमें अंश भी नहीं-था, ओर 
मुस्लिम-हितों का -उससे कोई विरोध नहीं होता था | मेँ यह जानता हूं. .कि उन 
संक्रामक घड़ियों में देश में अनेकानेक मुसलमान ऐसे थे जो क्रान्ति की उन खतर- 
नाक लहरों से खिलवाड़ करने के लिए बेचेन थे जो देश को अपने प्रबल आपातों 
से हिला रही थीं। पर इसे समि० जिन्‍ना ओर मुस्लिमन्‍लीग का उन पर प्रभाव 
ही मानिए कि उनके आदेश पर इनमें से अधिकांश ने अपने को उस समय की 
राजनैतिक घटनाओं से अलहदा रखा । पर, यह शक्ति और ग्रभाव किन साधनों 
द्वारा, किन परिस्थियों में, मि० जिनना ओर उनकी लीग ने प्रत्त किया था, यह 
बहुत कम लोग जानते थे | 

अगस्त २६४२ के बाद तो यह दशा हुई कि एक ओर तो .सरकार का 
दमन-चक्र अपने पूरे वेग से राष्ट्रीयवा पर प्रह्मर कर रहा था और उसके आधातों 
से कांग्रेस की मशीनरी दुझती जा रही थी, और दूसरी ओर मुस्लिम-लीग अपनी 
शक्ति बढ़ाने के एकाकी-प्रयत में दत्तनित थी। आन्दोलन! के प्रारम्भ होने 
के एक हफ्ते बाद ही लीग की बकिज्ञ-कमेटी ने अंंग्रेज़ी-सरकार से 
मांग की कि वह मुसलमानों को इस बात का आश्वासन दे कि उन्हें आत्म- 
निर्णय का पूरा.अधिकार होगा, ओर यदि मुसलमानों का बहुमत पाकिस्तान के 
पद्ध में हुआ तो वह उसे मान लेगी । मुस्लिम-लीग ने यह प्रस्ताव भी रखा कि 
बह दसरे ऐसे दलों के साथ जो सहयोग के लिए तयार हों, एक ऐसी अ्रस्थाबी 
सरकार बनाने के लिए भी तैयार है, जो देश की समस्त शक्तियों का उपयोग 
उसके बचाव, और युद्ध के सफल संचालन, के लिए कर सके -पर शर्त यह 
होगी कि मुसलमानों की मांग पूरी कर दी जानी चाहिए। सुस्लिम-लीग की 
नीति में यह एक जया परिवर्तन था--अब वह कांग्रेस के राजनैतिक न्षेत्र से दृट 
जाने से जो परिस्थिति पैदा होगई थी. उसका पूरा लाभ उठाना चाहती भी-। 
अब तक तो जिन्ना साहिव को दलील यह थी कि जब तक पाकिस्तान की मांग 
स्वीकार न कर ली जाए, विधान में, स्थायी अथवा अस्थायी, किसी प्रकार का 
परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, पर, अब उन्होंने यह मांग पेश की कि सम- 
औहैता हो या न हो, सुसल्मानों को शासन के अधिकारों से केबल इसलिए 
वंचित नहीं रखना चाहिए कि कांग्रेस जेल में है। मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों 
में तो मुस्लिम-लीग ने अपने मंत्रि-मण्डल वना ही लिए थे। निंध में, खान 
बहादुर अज्ञावख्श को बिना किसी कारण के हत्म दिया गया. ओर मुस्लिम- 
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लीग का मंत्रिमएडल क्रायम- कर दिया गया। बंगाल में फ़ज़छुलहक़ से 
ज़बरद॑स्ती त्याग-पत्र पर दस्तखत कराए गए, ओर सर नज़ीमुद्दीन, जिन्ना और 
बंगाल गवर्नर के संयुक्त आशीबांदों के साथ, प्रधान-मंत्री की गद्दी पर बैठें | 
'जिन्ना साहिब ने पंजाब में मी यूनियनिस्ट-पार्टी के प्रभाव को कम करने, व सर 
सिकंदर हयातखां को लीग के अधिक कड़े अनुशासन में लाने, की चेश की | 
सर सिकंदर मंजे हुए खिलाड़ी थे--परन्तु फिर भी पंजाब में मुस्लिम जनता पर 
अपने प्रभाव को मि० जिन्ना ने बहुत बढ़ा लिया । सर सिकंदर की असामयरिक 
मृत्यु,आ्नोर ख़िज़र हयात खां तिवाना के नेतृत्व में एक नए मंत्रिमण्डल के निर्माण, 
से मि० जिन्ना को पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ाने का फिर एक अवसर मिला | 
मि० जिन्ना इन दिनों शक्ति और प्रतिष्ठा के ऊचे आकाश में थे, ओर उनकी 
शक्ति ज्यों-ज्यों बढ़ती जारही थी, मुस्लिम-लीग की जड़ें गहरी और मज़बूत 
बनती जारहीं थीं--परन्तु, अंग्रेज़ अधिकारी इस स्थिति से अब कुछ चिन्तित हो 
चले थे। एडगर स्नो ने अपनी नई पुस्तक(/“(5]079 & 307088०', 945) 
में लिखा है कि अप्रैल १६४३ में जब वह अपने ६ महीने के रूस के प्रवास से 
लौटे, - मुस्लिम लीग के मुग़ल-सम्रा: क्ायदे आज़म! अपनी शक्ति के शिग्वर 
पर थे। वायसराय के एक अफ़सर ने उनसे कहा, “जिन्ना इस समय देश की 
सबसे अच्छी मख़मली घास पर बैठे दें। सारा छेच्र उनके हाथ में है। गांधी 
को जितने ज़्यादा दिन जेल में रखा जायगा, जिन्ना की मौज है। लेकिन अब 
हम चिन्तित हो चले हैं। पाकिस्तान- वर्फ़ की लुढ़कती हुई गंद की तरद तेज़ी 
से बढ़ता जारदहा है। वह समय शायद दूर नहीं है, जब उसे रोकना असम्मव 
होजाय |”? 
इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक ही था कि मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान 
के पीछे एक धार्मिक कद्ृरता का वातावरण वन जाता | विभिन्न विचार-धाराश्रों 
के मानने वाले मुसलमानों में से हर एक को उसमें अपने आदशों की पूर्ति होती 
दिखाई दी । मुस्लिम राजनीतिशों को उसमें राजनेतिक सौदों का -एक बड़ा 
अच्छा आधार मिल गया था। धार्मिक-बृत्ति वाले व्यक्तियों ने कल्पना की कि 
पाकिस्तान के रूप में पृथ्वी पर एक ऐसे स्त्रगीय राज्य की स्थापना होने जा रही 
है जहां इस्लाम-धर्म के उचतम आदर्श जीवन के देनिक-व्यवह्र की चीज़ बन 
जायंगे। इन पंक्तियों के लेखक को उन दिनों अहमदिया-अ्रांदोलन के एक 
प्रमुख नेता से बात करने का अवसर मिला, जो पाकिस्तान का समर्थन शुद्ध 
धार्मिक आधार पर कर रहे थे। मुस्लिम साम्यवादियों को उसमें एक साम्यवादी 
राज्य की कलक दिखाई दी | युवर्कों को संघर्ष के लिए. एक - राजनैतिक नाय ह 
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मिल गया था । जनता की आत्मा एक नए उत्साह से उद्देलित हो उठी-- 
उसने शक्ति का एक नया विस्तार, और मविष्य के सपनों का एक व्यापक 
आधार पा लिया था । ऐसे सनसनीखेज वातावरण में, जब विवेक सोयां हुआ 
था और भावुकता अपने रख्लीन पंखों को फैलाकर कल्पना के व्यापक आकाश में 
उड़ चली थी, पाकिस्तान के विचार ने मूत्त-रूप लिया | एक अनवरत - प्रचार 
के द्वारा, जिसे एक विदेशी सरकार का समर्थन प्राप्त था, इस विचार ने विश्वास 
का रूप लिया, विश्वास ने धर्म का जामा पहिना, धर्म कट्टरता की शक्ल में 
परिवर्तित होगया । परिस्थितियों की कठोर वास्तविकता से भाग निकलने का 
यह एक आकर्षक मार्ग था, परन्तु भावनाओं के तूफ़ानी प्रवाह में उसके 
समर्थक यह न जान सके कि इस मार्ग का अन्त होता था विद्देष, अविवेक और 
आत्महत्या की एक अंधेरी गुफ़ा में | 
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५ : *» - भारत और अंग्रेज : 

“ भारत में अंग्रेज़ी शासन की स्थापना के सम्बन्ध में कई श्रांतिपूर्ण धारणायें 
फैली हुई हैं । इनमें से एक यह भी है कि यह एक आकस्मिक ओर दैंवी घट- 
नां थी। अंग्रेजों कें सामने इस देश में अपने साम्राज्य का निर्माण कर लेने 
का कोई लक्ष्य नहीं था। यह सच है कि अंग्रेज़ केवल व्यापार के लिए 
थ्राए थे, पर जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की राजनैतिक स्थिति से लाभ 
उठाया जा सकता है तो उन्होंने व्यापार की गोण ओर साम्राज्य-नि्माण को 
अपना प्रधान लक्ष्य बनाया; और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति में अच्छे-बुरे केसे 
भी साधनों को उठा न सखा । सशक्त ऐतिहासिक प्रदृत्तियां उनके इस काम के 
पीछे थी, जिनमें इंगलेंड की औदोगिक क्रांति मुख्य थी। जब तक मुग़ल- 
साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर रहा, अंग्रेज़ व्यापारियों की अपने वाशणिज्य- 
व्यापार के ज्षेत्र के बाहर दृष्टि डालने का साहस न पड़ा, पर उसके पतन के बाद 
हमारी राजनैतिक स्थिति में जो श्रस्थायित्व आया उसका उन्होंने पूर' लाभ 
उठाया। अपने योरोपियन प्रतिद्वंदियों, पुतंगीज़, डच, ओर विशेषकर 
फ्रांसीसियों, से निबरय्ने में द्वी उन्हें काफ़ी समय लग गया । इस बीच मरयाठे 
दक्षिण में निज्ञाम व उत्तर में राजपूतों को पीछे हठाकर उस समय के भारतीय 
राज्यों में सबसे प्रमुख स्थान ले चुके थे--ओर एक ओर सिखों व दूसरी ओर 
अवध और बंगाल के नवाबों पर आक्रमण कर रहे थे। इसी बीच जब मराठे 
उत्तरी भारत की राजनीति में अपने को खोए हुए थे, वूर-दक्षिण में हैदरअली 
ने एक शक्तिशाली राज्य की नींच डाली | १७६१ ई० से १७७२ ई० तक 
पेशवा माधवराव प्रथम के समय में--मराठे पानीपत की हार से उभरने की 
चेश में लगे रहे--अंग्रेज़ों ने इसका उपयोग बंगाल में अपनी शक्ति की स्था- 
प्रना में किया । मराठों ओर मैसूर के मतभेद का भी अंग्रेज़ों ने पृष लाभ 
उठाया--और मराठों के साथ मिलकर मैसर को समाप्त कर दिया । परन्तु, 
मैसूर के पतन के बाद मयठों ने देखा कि उन्होंने स्वयं ही अपने और अंग्रेज़ों के 
ब्रीच की दीवार को दह्म दिया है, ओर तब उन्हें एक लम्बे समय तक अंग्रेजों 
के साथ जीवन और मरखण के संग्राम में जूफे रहना पढ़ा। प्रथम-मराठा- 
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युद्ध (१७७६-८३ ई०) का अन्त स्पष्ट मराठा विजय में हुआ। कुछ अंग्रेज 
राजनीतिज्ञ तो यह भी सोचने लगे गे कि वे मराठों के साथ मिलकर हिंदुस्तान 
को दो टुकड़ों में बांट लें, पर तमी मराठा-साम्राज्य का पतन .एक अभूतपूर्व 
तैज़ी से शुरू होगया, और १८१८ में उनकी शक्ति का बिल्कुल अन्त होगया । 
मराठा-साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेज़ी-साम्राज्य के विस्तार का सा्ग अधिक 
सुगम होगया । 

हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी सल्तनत के फैल जाने के बारे में एक दूसरी ग़लंत 
धारणा यह है कि उसे हिंदुस्तानियों को ओर से किसी वड़े मुक्ताविलि का सामना 
नहीं करना पढ़ा -। - में यह मानता हूँ कि वह मुक्काबिला संगठित नही था, उसके 
पीछे रांट्ट्रीयवा जैसी किसी प्रज्ज्लनशील विचार-घारा का बल भी नहीं था, पर 
हिंदुस्तानियों ने किसी भी जगह आसानी से घुय्ने देक दिए हों, यह बात नहीं 
थी-। भारतीयों की ओर से अंग्रेज्ञ साम्राज्य-वादियों की एक बड़े विरोध का 
सामना करना पड़ा इसका प्रमाण तो इसी तथ्य से मिल जाता है कि उन्हें अपने 
कास में--पलासी से सत्ञावन के विद्रोह तक--एक शताब्दी से अधिक का 
समय लग गया । हर क़दम पर उन्हें एक कड़े मुक़ाविले का सामना करना पड़ा । 
बंगाल में ही उन्हें काफ़ी समय ज्ञग गया, मराठों के साथ संघ आधी शताब्दी 
के लगभग चला; ओर अन्त में सिखों को अपने आधिपत्य में लेते-लेते उन्हें 
बीस वर्ष के क़रीब लग गए.। देश भर में उनका साम्राज्य स्थापित होते ही 
असंतोष की एक देश-व्यापी लहर सत्तावन के विद्रोह में रूप में उठी । भारतीय 
विरोध को सफलता क्यों नही मिली, ओर केसे मुद्ठी भर अंग्रेज़ इतने बड़े देश 
पर अपना शासन स्थापित कर सके, ये ऐसे प्रश्न ह जिनका उत्तर इतिहास के 
पृष्ठों में ग्योलना होगा, इस स्थान पर उनका विश्लेपण अनुपयुक्त ही होगा । 

अंग्रेज़ी-राज्य के भारत में स्थापित होने के सम्बन्ध में एक तीसरी बात जो 
बास्वार दोहराई जाती है यह है कि अंग्रेज़ों के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने 
के पहिले हमारा अपना शासन-तंत्र, और हमारो अपनी राज्य-व्यवस्था, बिल्कुल 
टूट चुके थे, देश भर में अशान्ति ओर अराजकता फैले हुए थे, और इस 
अशान्ति ओर अराजकता से अंग्रेजों ने आकर हमें मुक्त किया, ओर बड़ी 
उदारता. से, हमारे लिए एक नये शासन-तंत्र की नींव डाली | इस सम्बन्ध में हमें 
' यह बात हर्गिज्ञ नहीं भूलना चाहिये कि मुगल साम्राज्य के पतन के दाद देश में 
जो राजनैतिक टू>-फूट हुईं थी उसके ध्वंसावशेपों पर एक नई राजनैतिक-ब्यवस्था 
के निर्मास का कार्य भारतीय नेतृत्व में बहुत पहिलेसे प्रारम्भ हो छक्का था। 


अटठारहवी शताब्दी भारतीय इतिहास का वैसा अंधक्तास्मथ युग नहीं है. फेस 
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साधारणतः माना जाता है। वह सिराजुद्दोला, हैदरअली ओर टीपू, पेशवा 
माधवराब, महादजी सिन्धिया, नाना फड़नब्रीस, अहिल्याबाई होल्कुर ओर “कई 
अन्य प्रमुख सेनानायकों ओर राजनीतिशों की शताब्दी है। इन भारतीय नेताओं 
ने, अंग्रेज़ों से बहुत पहिले, भारतीय एकता की दिशा में निर्माण-कार्य आरम्म 
कर दिया था| यह सच है कि इनके सामने कार्य की रुप-रेखा बहुत स्पष्ट न 
थी, ओर इन लोगों के लक्ष्य प्रायः एक-दूसरे से य्करा भी जाते थे। पर 
अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना के पहिले ही मराठ अखिल-मारतीयता की भावना 
की एक काफ़ी विकसित रूप दे चुके थे। उनके अंग्रेजों से उलके रहने के 
कारण हैदरअली को सशक्त होने का मौक्ना मिल गया। यदि अंग्रेज. बीच में 
न आजाते तो मूझे पूरा विश्वास है कि मराठे टीपू की शक्ति का श्रन्त कर 
देते ओर वे निःसन्देह देश के एकमात्र शासक होते । मराठा राज्य के पतन के 
बाद जिस अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना इस देश में हुई न तो उसके शासन-तंत्र में 
ही कुछ नवीनता, थी और न उसकी व्यवस्था पर पश्चिम की प्रगतिशील विचार 
धाराओं का कुछ प्रमाव था। वह तो तीसरे दज के अंग्रेज़ी शासकों के हाथ में 
एक निम्नकोटि की तानाशाही थी। कोई मी हिंदुस्तानी शासन-व्यवस्था उससे 
कहीं अधिक अगतिशील होती । 

एक बात और, और तब हम अपने वर्तमान बैधानिक विकास के सूत्रों को 
पकड़ सकेंगे । आम तौर से यह भी माना जाता है कि जब अंग्रेज्ञों ने इस 
देश की राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू की वह सांस्कृतिक पतन के मिम्न- 
स्तर तक जा पहुँचा था। भारतीय संस्कृति अपने जीव्नन की अन्तिम सिसकियां 
ले रद्दी थी, या वह सप्राण ओर सतेज थी, इसका अ्रन्दाज़ा तो इसीसे लगाया 
जा सकता है कि राजनैतिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण के आरम्भ होने के बहुत पहिले 
ही सांस्कृतिक ज्षेत्र में एक नवजीबन की चेतना का संचार होने लगा था । 
बंगाल में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना की अगली पीढ़ी में ही बंगाली तरुणों के 
अंग्रेज़ी भापा ओर साहित्य, कला और बिल्ान के संपर्क में आने की उत्सुकता 
के प्रमाण मिलते है | भारतीय नवयुग (२०।४४८८०८८)का सूत्रपात उन्हीं दिनों 
हुआ ।! जब कई सिशनरियों व जन-सेवा की भावना से प्रेरित अन्य बोरो- 
पियन सज्जनों ने कलकत्ता नगर में कई सखानों पर, और श्रीरामपुर और आस- 

१-देखिए इंडियन -हिंस्ट्री-कांग्रेस के १६३८ के इलाहाबाद-अधिवेशन में 
पढ़ा गया मेरा प्रबन्ध : 070 प्िव्गवाए (890 व ९ लिीड07ए ए 
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पास के कई गांवों .में अंग्रेज़ी स्कूल और छात्रावास खोले तो मारतीय विद्या- 
थियों ने एक बहुत बड़ी संख्या में वहां आना शुरू कर दिया। १८०१ में 
कलककत्ते में लॉड वेलेज़ली ने कंपनी के नौकरों के लिए. फ़ोट-विलियम कॉलेज 
की स्थापना की । यह कॉलेज शीघ्र ही पृ्चष ओर पश्चिम की विद्वत्ता और 
संस्कृतियों के लिए, एक संपर्क-स्थल बन गया, और इसी सम्मिलन और पार- 
स्परिक प्रभाव की नींव पूर आज की भारतीय सभ्यता का विशाल भवन खड़ा 
है। १८१८ ई० में, जब अंग्रेज़ भारत के सावंभोम शासक बने भी नहीं थे, 
राजा राम मोहन राय ने लॉड अम्हस्ट को अपना वह ऐतिहासिक पत्र लिखा 
जिसमें उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया था कि हिंदुस्तान में यदि शिक्षा का प्रसार 
करना हो तो वह पश्चिमी साहित्य और विशान की शिक्षा होनी चाहिए । सच 
तो यह है कि हमारे देश में प्राचीन की अन्त्येष्टि के पहिले ही नबीन के निर्माण 
का शंखनाद उद्घोषित हो उठा था। कमी-कभी तो बिनम्रता को ताक़ पर उठा 
कर रख देने ओर चींख़ उठने को जी चाहता है--है संसार का कोई दूसरा राष्ट्र 
जिसने अधःपतन के दलदल में घंसते हुए. भी इतनी बड़ी जीवनी-शक्ति का 
परिज्रय दिया हो ! 

इस आत्म-विश्वास की भावना के बल पर ही हमारी राष्ट्रीयता का विकास 
हुआ । पश्चिम के चैलेंज” का जबाव हमने सबसे पहिहे धार्मिक क्षेत्र में दिया | 
राममोहनयाय ने उपनिषदों, दयानन्द सरस्वती ने वेदों, ओर सर सैयद अहमद 
ओर अमीस्थ्रली आदि ने इस्लाम की प्राचीन महानता, को पुनर्जीवित करके 
हमारे मन में इस भावना को जन्म दिया कि हम धर्म के क्षेत्र भें पश्चिम से 
किसी प्रकार,केम नही हैं । भारतीय पुरातत्व में दिलचस्री रखने वाले शोपन- 
हॉवर, मोनियर विल्सन आदि कई योरोपियन लेखकों ने हमारे प्राचीन साहित्य की 
महानता में हमारे आत्म-विश्वास को जाशत किया । सामाजिक न्नेत्र में भी हम 
परिवर्तन और सुधार के लिये बेचैन हो उठे, ओर धर्म ओर समाज के सुधार के 
कई मिले-जुले आन्दोलन देश के कोने-कोने में उठ खड़े हुए । गजनेतिक दृष्टि 
से गुलाम होते हुए मी हम यह महसूस करने लगे कि हम एक ऐसी महान, 
सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसके नीचे से नीचे स्तर तक पश्चिम थआआज़ भी नहीं 
पहुंच सका है, ओर तब हमारे मन में इस भावना का विकास हुआ फि यदि 
हम ग़लामी के इस तोक़ वी फेक द तो एक बार किर शअ्न्दराष्ट्रीय यजनीति का 
नेतृत्व हमारे हाथ में आ सकता है | इस भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति हमें न्वा 
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विवेकानन्द के व्यक्तित्व में मिलती है। उन्होंने पश्चिम को लक्चय दर 
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पर बिजयी होंगे ।? इस आत्म-विश्वास, और .चुनोती के साथ, हमारे राष्ट्रीय- 
जागरण का प्रारम्भ होता है। इन्हीं दिनों इटली के राष्ट्र-निर्माता मैज़िनी का 
एके आध्यात्मिक राजनीति का संदेश मी हमारे छृदय के संवेदनशील तारों को 
मंकृत कर रहा था । मारतीय राष्ट्रीयता के पहिले युग में मैज़िनी का प्रमाव भी 
लगभग उतना ही पड़ा जितना बंकिमचन्द्र या गीता के नए अध्ययन का:। 
विवेकानंद के शक्ति के संदेश ने जिन प्रसुत माबनाओं को जाग्रत किया था, और 
जिले मैज़िनी ने देश-ग्रेम का ज्वलन्त रूप दिया थां, वंकिमचन्द्र के आनंदमसठ'ने 
उनके संगठित होने में मार्ग प्रदर्शन किया । भारतीय संस्कृति की-महानता- में 
इस आत्म-विश्वास की जाग्रति के साथ दी साथ पह्िनलम के प्रति एक :महान्‌ 
अवज्ञा का भाव भी हमारे मन में विकास पाने लगा। श्रमरीका से लौटने के 
बाद के विवेकानन्द के भाषणों में हम उसकी प्रतिध्वनि पाते हैं-। १८८६ में 
अवीसीनिया ढवारा,इटली पर ब्रिजय व १६०५ में रूस पर जापान की विजय-ने 
इस भावना को पुष्ट किया । पहिले महायुद्ध के दिनों में, जब हिंदुस्तानियों ने 
पश्चिम के लोगों को साम्राज्य-लिप्सा और ठच्छ व्यक्तिगत स्वा्थों की पू्ति के 
लिए, कय्ते-मरते देखा, यह भावना अपनी चरम-सीमा तक जा पहुँची | गांधी 
के व्यक्तित्व में, आध्यात्मिक और राजनेतिक दोनों क्षेत्रों मे, पश्च्रिम के प्रति 
विद्रोह की इस प्रवृत्ति को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली । 
वैधानिक प्रयोगों का आरम्भ. 

भारतीय राष्ट्रीयवा की इस बढ़ती हुई शक्ति की प्रष्ठभूंमि पर ही .दम उन 
वैधानिक प्रयोगों को ठीक से समझ सकेंगे जिन्हें हमारे अंग्रेज शासकों ने प्रजा 
तन्त्र की स्थापना के नाम पर समय-समय पर हमारे देश में क्रियात्मक रूप दिया | 
मारतीब जनता में थआआत्म-विश्यास ओर नागरिक अ्रधिकारों की चेतना के जाग्रत 
होते ही शासकों के सामने एक समस्या खड़ी होगई | साम्राज्यवाद का बियैला 
पंधा तो अज्ञान के अंधेरे में ही अच्छा फूलता-फलता है, पर, भाग्य की बात, 
हमारे देश में इस अजान को दूर करने में स्वयं साम्राज्यवादी शासकों का ही हाथ 
रहम है । यह तो स्पष्ट ही है कि अंग्रेज़ी सरकार ने शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य 
से क्रिया था कि उसे कलकों की एक ऐसी सेना मिल सके जिसके - सहारे वह 
शासन चला सके । अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीय विद्यार्थी स्वत॑न्त्रता, समता 
ओर श्रावृमाव के पश्चिमी सिद्धांतों के संपर्क में आए | जिन लोगों ने अंग्रेज्ञी 
पढ़ ली थी वे सभी तो सरकारी नोकरियों में खप नहीं सकते थे;न जिस क्रिस्म की 
सरकारी नौकरियां उन दिनों मिल रही थीं उनसे उन सबकी आकांच्ना तृप्त हो 
सकती थी इस प्रकार नवीन विचार-घाराओं, आकांज्षाओं और स्वप्नों को 
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लिए पढ़े-लिखे व्यक्तियों का एक नया दल इस देश सें- खड़ा होगया, जिसकी 
अवशा नहीं की जा सकती थी। परन्त, इसे उत्साहित मी नहीं किया जा सकता 
था, क्योंकि उसका अर्थ होता ऐसी आकांक्षाओं को जन्म देना, जिनकी 
पूर्ति के लिए सरकार तैयार न थी । कुछ थोड़े से अंग्रेज़ तो दूर 
भविष्य में,, जबकि हिन्दुस्तानियों के हाथ में शासन के अधिकार 
देना ज़रूरी हो जायगा, बिना किसी भय के देख सकते थे, परन्तु 
अधिकांश के मन मेँ हिन्दुस्तानियों के प्रति विश्वास अथवा सोहाद्ं का तनिक भी 
भाव नहीं था ।. उन्‍्नीसवीं शताब्दी के बीच तक तो अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों 
का सामाजिक संपर्क ग्रायः मिट चुका था। 

परन्तु, १८५४७ के विद्रीह के बाद, जो 'अधिकांश अंग्रेजों के लिए. एक 

अप्रत्याशित घटना थी, यह ज़रूरी दिखाई देने लगा कि सरकार को जनमत के 
सम्पर्क से रहना चाहिए । ५७ की घटनाओं ने यह स्पष्ट बदा दिया था. कि 
ऐसे सम्पर्क का न होना कितना ख़तरनाक हों सकता है। १८६१ का एक्ट, 
जिसके कारण पहली बार धारासमाओं की स्थापना हुई, इस उद्देश्य से बनाया 
गया था कि सरकार को कुछ प्रमुख ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों का सहयोग मिल 
जाय--जिससे एक ओर से सरकार भारतीय जनमत से अपना सीधा संपर्क रख 
सके ओर दूसरी ओर हिन्दुस्तानियों की शासन में अधिकार पाने की बढ़ती हुई 
आकांक्षा को एक सीमा तक तृप्त किया जा सके ) १८६१ के एक्ट का उद्देश्य 
इससे अधिक नहीं था। उसे भारतीय प्रजातन्त्र की ओर पहला क़दम कहना 
ग़लव होगा । इस एक्ट के बनने के ३१ वर्ष बाद, कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड व हिन्दु- 
'स्ताम दोनों में सात साल तक किये गए अनवरत परिश्रम ओर प्रचार के बाद, 
एक दूसरा एक्ट बना जिसमें चुनाव के सिद्धान्त को अव्यक्त रूप से माना यया 
व धारासभाओं की सदस्य-संख्या ओर अधिकारों को थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया, 
पर उस समय भी लॉड डफ़रिन ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया था कि उक्त 
धुधारों! का मंशा हर्गिज़ यह नहीं था कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी ढंग की 
पालंमेण्ट स्थापित कर दी जाय । इस घोषणा से शासन-विधान सम्बन्धी इन 
दोनों योजनाओं के उद्देश्य का स्पष्ट पता चल जाता है । 

१६०७ के बायकॉट व स्वदेशी आन्दोलनों व सरकार द्वारा दमन-चक्क का 
आरम्म होने के बाद से ही धीरे-धीरे देश भर में फेल जाने वाले ऋ्यन्विकारी 
आन्दोलनों के कारण भारत सरकार के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई भी | 
इसका मुक़काबिला भी उन्होंने अपने उसी वेधानिक अत्य से किया। शासन 
में सुधारों की घोषणा हुई--नये प्रान्तों में धारासभाएं दर्नी, एुगनों में उनके 
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सदस्यों की वृद्धि हुई, सभी जगह धारासभाओं को अधिक अधिकार मिले | 
चुनाव के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से मान लिया गया | प्रान्तीय व केन्द्रीय कार्य- 
कारिणी सभाओं में हिन्दुस्तानियों को नियुक्त किया गया, पर, इस बार मी 
सरकार का स्पष्ट उद्देश्य यही था कि शासन में अधिकार का लालच देकर वह नम्र- 
दल के राजनीतिज्ञों को अपने साथ ले ले, और तब इस नेतिक बल का उपयोग 
राष्ट्रीय आन्दोलन की उम्र प्रद्कत्तियों को कुचलने में करे । इस बार तो और भी 
स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि हिन्दुस्तानी यह आशा न रखें क्रि अंग्रेजी 
सरकार उन्हें पार्लमेण्टी ढंग का शासन देना चाहती है; वह तो उसकी प्रकृति के 
अनुकूल वस्तु थी ही नहीं । अनुदार दल के वायसराय लॉर्ड मिन्टो ने तो यह 
कहा था कि इन ( १६०६ के ) सुधारों का उद्देश्य “भारतवर्ष में पश्चिमी ढंग 
के किसी प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना नहीं है” परन्तु उदार-दल के भारत- 
मन्‍त्री मि० मॉल ने एक क़दम और आगे बढ़ कर कहा--“यदि यह धास्णा 
किसी भी अंश में ठीक निकली कि वर्त्तमान सुधार, व्यक्त अथवा अव्यक्त किसी 
भी रूप में पश्चिमी ढंग का शासन स्थापित करने में सहायक होंगे तो में उनसे 
किसी , प्रकार का सम्बन्ध रखना पसन्द न करूंगा |” ऐसी परिस्थिति में 
यदि १६०६ के 'सुधारों' की धारा-सभाओं ने वाद-विवाद के अखाड़ों का रूप ले 
लिया तो इसमें आश्वय क्यों हो ! इससे बड़े किसी उद्देश्य की उनसे अपेक्षा 
ही कब की गई थी ! 
प्रजातंत्र की जड़ों पर आघात 
परन्तु, अंग्रेज़ अधिकारियों ने प्रजातंत्र-शासन को हिन्दुस्तान के लिए अनुप- 
युक्त माना हो, केवल यही बात नहीं थी, उन्होंने जान-बूक कर ऐसे साधनों 
का प्रयोग किया जिनसे प्रजातंत्र-शासन हमारे देश में कभी पनप ही न सके। 
प्रजातंत्र की स्थापना और विकास के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता 
होती है--एक़ता, मंत्री ओर सद्यनुभूति के वातावरण की | उसकी सफलंता के 
लिए यह ज़रूरी है कि देश में रदने वाले विभिन्‍न समुदाय एकता की भावना से 
: प्रेरित होते हों, और एक-दूसरे के साथ पूरी सहानुभूति और एक-दूसरे के दृष्टि 
कोणों को समभने की पूरी क्षमता रखते हों--दूसरे शब्दों में, जाति और संप्रदाय 
की सीमा को पार कर राष्ट्रीय भावना सब में समान रुप से व्याप्त हो। हमारे 
देश में इस प्रकार की भावना जन्म ले चुकी थी, और विकास के प्रथ पर थी-- 
१६०५-६ की देश-व्यापी राजनैतिक जाग्रति इसकी साक्षी थी। इस प्रद्नत्ति का 
चरम लक्ष्य भारतवर्प में पूणं-प्रजातंत्र शासन की स्थापना ही था | परन्‍्ठु, अंग्रेज़ी 
सरकार ने अपनी नीति से राष्ट्रीयता के इस पनपते हुए पोधे को, प्रजातंत्र की 
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ओर बढ़ती हुई भारतीय जनमत की विचार-धारा को, बीच में ही काट डालना 
चाहा, ओर देश में ऐसा वातावरण बनाना चाहा जिसमें तानाशाही के अलावा 
' किसी भी प्रकार की शासन-पद्धति का गुज्र नहीं हो सकता था | 

अपने भारतीय शासन मेँ अंग्रेज़ों ने बहुत पहले से भेद-भाव की नीति को 
बरतना शुरू कर दिया था। यों तो १८२१ में, 'एशियाटिक जन॑ल' में: हम 
एक, लेखक को लिखते हुए पाते हैं, “भारतीयों में भेदभाव की सृष्टि हमारे 
शासन का मूल-मंत्र होना चाहिए |”? इसी अंक में एक दूसरे सज्जन ने लिखा, 
“हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि ( भाग्यवश ) इस देश में धर्म और 
जातियों की जो विभिन्‍नता है उसे स्थायित्व प्रदान करें, न कि यह कि उसके 
मियने की चेश करें ।!” १८४८ में लॉ एलर्फिस्टन को हम इस नीति का सर- 
कारी रूप से समर्थन करते हुए पाते हैं। जहां तक हिंदुस्तान के दो बड़े समाजों 
का संबंध था उनन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रायः अन्त तक मुसलमानों पर सरकार की 
कोपदृष्टि थी और हिंदू उसके कृपापात्न थे, पर हिंदुओं में ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय-आंदो- 
लन-ज़ोर पकड़ता गया, सरकार की नीति में परिवत्तन होता गया और अब उसने 
हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन प्रास करना चाहा । १६०४ के बंग- 
भंग के पीछे हिंदुओं और मुसलमानों में भेद डाल देने की नीति स्पष्ट थी | 
अपनी (ग्त8 ॥ पथएञआंधं०ा' नाम की पुस्तक में सर हैनरी कॉय्न ने 
स्पष्टटःः लिखा है--“'इस योजना का उद्देश्य एकता और संगठन की भावनाओं 
को कुचल डालना था--उसके पीछे शासन-सुविधा संबंधी कोई कारण नहीं था। 
लॉ कर्ज़न की स्पष्ट नीति यह थी कि राष्ट्र-प्रेम की उभरती हुई प्रदत्त को कुचल 
दिया जाय ओर राष्ट्रीयता की बढ़ी हुई शक्ते को कमज़ोर बना दिया जाय |”! 
कलकत्ते के स्टेट्समैन ने लिखा--“योजना के पीछे वास्तविक उद्देश्य यह था कि 
पूर्वों बंगाल के मुसलमानों की ताक़त को बढ़ाया जाय, जिससे हिंदुओं की तेज्ी 
से बढ़ती हुई ताक़त को पूरे ज्ोर के साथ रोका जा सके |” 

१६०६ के 'सुधारों' के पीछे भी संप्रदाय को संप्रदाय के प्रति खड़ा कर देने 
की यही भावना काम कर रही थी, और स्पष्टठः इसी उद्देश्य से इन सुधारों के 
साथ सांप्रदायिक चुनाव की योजना को क्रियात्सक रूबव दिया गया। हिल्ल 
हाईनेस आगाखां के नेतृत्व में जो डेपुटेशन लॉर्ड मिंग्रे से शिमला में मिला था 
उसे मौ० मोहम्मदआली ने १६२३ में कांग्रेस के सभापति के पद से “एक 
झादेश के अनुसार किया गया काम” कहा था। भारत-सरकार के एक बड़े 
कर्मचारी ने लोड मिशे द्वारा सांप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत 
के बाद के एक पत्र में लिखा--'बराज एक बहुत बड़ी दात हुई रै। राज्नेतिक 
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दूरदर्शिता का एक ऐसा काम हुआ है जिसका प्रमाव हिंदुस्तान और उसके 
इतिहास पर एक लम्बे समय तक रहेगा। यह काम है ६ करोड़ २० लाख 
व्यक्तियों (मुसलमानों) को राजद्रोह की सफ़ों में शामिल होने से रोक लेना |? 
यहां हम यह बात मी न भूले क्रि सांप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत का देश-व्यापी 
विरोध होने पर भी सरकार उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई | ब्रिटिश 
इस्डियन एसोसिएशन के मन्त्री ने लिखा--'हमारी कमेटी इस निश्चय का 
विरोध करती है। यदि एक धार्मिक वर्ग के साथ पक्तुपात किया गया तो दूसरे 
सब धर्मों के मानने वाले अपने-अपने लिए विशेष प्रतिनिधित्व की मांग करेंगे |”? 
इस आलोचना में तनिक भी अ्रतिशयोक्ति न थी--कई धार्मिक संग्रदायों ने 
अपने लिए अलहदा चुनाव की मांग उपस्थित कर भी दी थी। मद्रास के लैंड 
होल्डर्स एसोसिएशन ने लिखा--''इससे उन विपमताओं के बढ़ -जाने का भय 
है जो धार्मिक क्षेत्र को छोड़कर हर जगह ख़त्म होती जा रही हैं, साथ ही यह 
जनता में एकता की उस भावना के उन्नति की एक आवश्यक शर्त है, जो,विकास “ 
पाने में बाधक होगा ।” भारत-सरकार के १ अक्तूबर १६०८ के पन्ने से - भी 
स्पष्ट है कि वह जानती थी कि हिंदुओं में साधारणतः यह माना जाता था कि 
“इन प्रस्तावों में एक धर्म को दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश” 
है। बॉम्बे प्रेसीडंसी एसोसिएशन की राय में, “युधार के प्रस्तावों का मूल- 
सिद्धांत पढ़ें-लिखे वर्ग के प्रभाव के विर्द्ध एक नई शक्ति को खड़ा कर देना था ।” 
गुजरात सभा के विचार में इससे एक्र वर्ग के विरुद्ध दूसरे वर्ग के उठ खड़े होने, 
और मारतीय जनमत की शक्तियों के आपस में ही लड़ कर बिखर जाने और एक 
वूसरे को नष्ट कर देने का भय था ।? परन्तु इस देशव्यापी विरोध के यावजूद 
भी मारत-सरकार ने सांप्रदायिक चुनाव के सिद्धांत को हमारे शासन-विधानं का 
एक प्रमुख अंग बना ही दिया । 

सांप्रदायिक चुनाव के भयंकर परिणामों से भारतीय राजनीति-का प्रत्येक. 
विद्यार्थी परिचित है, परन्तु एक लस्बे अर्स तक वह राष्ट्रीयता के अदम्य : प्रवाह 
को रोक नहीं सका । हिंदू और मुसलमानों में मद डालने की सरकारी नीति की 
प्रतिक्रिया के रूप में हिंदू ओर मुसलमानों में राष्ट्रीय के आधार पर एकता 
स्थापित करने की दिशा में संगटित प्रवत्न आरस्म होगए | सालबीय जी के 
प्रवत्व से इलाह्यबाद व अन्य स्थानों में हिंदू-म॒ुस्लिम एकता को मज़बूत बनाने की 
दिशा में कई एकता-सम्मेलन हुए। अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्त्तियां भी भारतीय मुसलमानों 
को अंग्रेज़ शासकों का विरोध करने के लिए, प्रोत्साहित कर रही थीं। सकी के 
प्रतत इंग्लेंड की जो नीति थी वह भारतीय मुसलमानों के असन्तोप व विज्ञोम को 
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बढ़ा रही थी। १६१२ » बाद से मुसलमानों में राष्ट्रीय चेतना का जो निर्बाध खोत 
प्रवाहित हुआ उसका ज़िक्र ऊपर आचुका है | मुस्लिम-लीग जैसी प्रतिक्रियावादी 
संस्था भी इस प्रभाव से अपने की अलहदा न रख सकी | १६१३ में उसने 
भारतवर्ष में स्व-शासन की स्थापना की अपना लक्ष्य बनाया । राष्ट्रीय विचार वाले 
असंख्य मध्यम-श्रेणी के मुसलमान लीग में शामिल होगए | इन प्रगतिशील 
तत्वों के लीग में आजाने से कांग्रेस व लीग के बीच का अन्तर बहुत कम हो 
गया। कई ब्षों तक प्रायः एक ही स्थान पर कांग्रेस व लीग के वार्षिक अधि- 
वेशन होते रहे । १६१६ में दोनों के बीच एक वेधानिक समझौता भी होगया, 
जिससे कांग्रेस ने मुसलमानों के अलहदा चुनाव का विरोध न करने और लीग 
ने 'होम-रूल' के आंदोलन को अपना लेने का निश्चय कर लिया | खिलाफ़त 
के प्रश्न को लेकर मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरोध की भावना और 
भी तीखी होती जारही थी। सभी सांप्रदायिक शक्तियां शासन के विरुद्ध - एक 
निकट संगठन सें बंधती जा रही थीं | 
: शष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार एक दूसरी दिशा में मी हो रहा. था | अबतक 
राष्ट्रीय आंदोलन मध्यम-वर्गके पढ़ें-लिखे व्यक्तियों तक ही सीमित था; परन्तु: अब 
उसमें नई औद्योगिक श्रेणियां भी शामिल होती जा रहीं थीं। भारतीय उद्योग-घंधों 
के विकास के साथ यह स्थिति अनिवार्य थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अ्रंत तक सरकार ने 
भारतीय उद्योग- धन्धों को पनपने ही न दिया था, पर उसके बाद नये साम्राज्यों की 
खापना ओर अंग्रेज़ी साम्राज्य से उनकी प्रतिद्वंद्विता का लाम उठाकर - भारतीय 
- उद्योग-घन्घे भी संगठित होने लगे थे । बम्बई में कपड़े व बंगाल में :जूट की 
मिलें तैज्ञी कें साथ खड़ी होती जा रहीं थीं। इनके सहारे हमारे देश में - भी 
धूंजीबादी वर्ग को निमोण हो रहा था | इस वर्ग की सहानुभूति राष्ट्रीय आन्दो- 
लन के साथ होना स्वाभाविक थी । एक ओर जैसे मध्यम-श्रेणी के पढ़ें-लिखे 
हिन्दुस्तानी डॉक्टरी, वक्कीली, पत्रकार कला आदि त्षेत्रों से अंग्रेजों को हठा ऋर 
इन घन्धों को खबं अपने हाथ में ले लेने के लिए उत्सुक थे, उसी प्रकार पूंजी- 
पतियों के लिए भी यह खाभाविक या कि बह आओद्योगिक क्षेत्र से अंग्रेज्ञों का 
प्रमुख हुठ कर सख॒यं उनका स्थान ले लें। राष्ट्रीय असन्दोष का प्रमुख अस्द 
खदेशी का आन्दोलन था। इस आन्दोलन का अमाव भारतीय उद्योग-धन्धो 
के विकास पर अच्छा पड़ रहा था। ऐसी दशा में हमारे नये पूंजीपतियों द्वाग 
"भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थन होना खाभाविक्त ही था । इनके अलादा विद्यार्थी, 
च्यापारी, छोटे-मोटे दुकानदार, दफ्तरों के क्र और निम्न मध्यम श्रेणी के अन्य 


| 
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छोटे तक सभी वर्गों को भारतीय शासन के ख़िलाफ़ संगठित कर दिया-। युद्ध 
के परिणाम-स्वरूप भी पूजीपतियों का धन व शक्ति दोनों बहुत बढ़ गए थे--इससे 
भी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का बल बढ़ा ।? हिंदू और मुसलमान, पूंजीपति और 
श्रमिक, किसान और व्यापारी, सभी वर्गों में सरकार के प्रति असंतोष ओर 
संगठन की प्रद्गत्ति, बढ़तेज्ना रहे थे। वातावरण में कम्पन ओर गति, और 
आने वाले विस्फोट की गंध थी । 
परिस्थितियों की चुनीती दिन-ब-दिन गम्भीर रूप लेती जा रही थी । उसे 
स्वीकार किये बिना चारा नहीं था, और एक सीमा तक संतुष्ट करते हुए दूसरी 
ओर से राष्ट्रीयवा पर एक और भी बड़ा प्रहार करना अब ज़रूरी हो गया था। 
१६१६ के “सुधारों' की यही प्रष्ठभूमि थी । कहा यह गया कि युद्ध में हिंदुस्तान 
ने साम्राज्य की जो अमूल्य सेवाएं की हैं--उसकी सुरक्षा में दस लाख से 
अधिक व्यक्ति और लगभग ढाई अरब रुपया भेंट चढ़ा दिया है--उसके 
पुरस्कार में उसे ये. अधिकार दिये जा रहे थे । परन्तु वैधानिक परिवर्तन का 
मुख्य कारण तो देश की राजनैतिक परिस्थिति ही हो सकती थी | २० अगस्त 
२१६१७ को सम्राट की वह ऐतिहासिक घोषणा प्रकाशित की गई जिसमें कहा 
गया था कि “भारतमें अंग्रेज़ी राज्य का अन्तिम लद्॒य शासन के प्रत्येक विभाग 
में अधिक-से-अधिक हिंदुस्तानियों को शामिल करना व हिंदुस्तान में स्व-शासन 
की ऐसी क्रमबद्ध उन्नति, जिसके परिणाम-स्वरूप वह अंग्रेज़ी साम्राज्य के अन्त- 
गंत रहते हुए पूर्ण उत्तरदायी शासन की ओर अग्नसर होसके, होगा |” भारत 
में अंग्रेज़ी राज्य के इतिहास में सचमुच यह एक नया दृष्टिकोश था। अब तक 
सभी दलों के प्रमुख अर ग्रे ज्ञ राजनीतिश इस बात से इन्कार करते रहे थे कि वे 
हिंदुस्तान में ज़िम्मेदार हुकूमत के बनने में सहायक होना चाहते हैं । प्रतिनिधि 
संस्थाएं बन गई थीं, और उनके सदस्यों की संख्या व अधिकार भी धीरे-धीरे 
बढ़ाये जा रहे थे, पर अब उत्तरदायी शासन को ही हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य 
का सीधा लक्ष्य मान लिया गया था। यह एक बड़ा आकर्षक आदर्श था, पुर 
4---१६० ६ में भारतीय मिलें राष्ट्रीय आवश्यकता का केवल ६ फ़ीसदी 
साल तैयार करती थीं, ओर ६४ फ़ीसदी विदेशों से, बिशेष कर, इंग्लेंड से आता 
था। १६२१ में ४२ फ़ीसदी आवश्यकता देशी भाल से पूरी होने लगी थी, और 
आयात २६ फ़ीसदी रह गया था। इसी प्रकार १६१३ में हिन्दुस्तान में केवल 
१३००० टन लोहा और फ़ौलाद तैयार किया जाता था, पर १६१८-१६ में यह 
संख्या १२३,८६० टन तक जा पहुंची थी । युद्ध के वर्षो में ही (१६१४-१८ तक) 
सती कपड़े पहले से डुगुने व जूट व ऊन के कपढ़े तिगुने बनने लगे थे । 


अंग्रेज़ी शासन और हमारी वैधानिक प्रगति ७१ 


जहां तक वस्तुस्थिति का प्रश्व था, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस आदर 
की प्राप्ति ''धीमी किंश्तों?” में होगी ओर “हर क़दस का समय और साप” 
अंग्रेजी शासन द्वारा-निधारित किया जायगा | 

उत्तरदायी शासन की पहली किश्त के रूप में हमें १६१६ का विधान 
मिला | प्रजातन्त्रीकरण के दिखावे के रूप में उसमें बहुत कुछ था। केन्द्रीय 
धारासभा के दोनों भागों में चुने हुए सदस्यों को बहुमत दे दिया गया धा-- 
ओर उन्हें शासन की आलोचना करने व उस पर प्रभाव डालने के अधिक 
साधन दे दिये गए थे। प्रांतीय घारा-सभाओं के सदस्यों की संख्या बहुत 
अधिक बढ़ा दी गई थी--ओऔर उनमें भी छुने हुए सदस्यों को बहुमत दे दिया 
गया था। प्रांतीय कार्यकारिणी में भी परिवर्तत किये गए---उसका एक भाग, 
जिसके अन्तर्गत कुछ गौण-विभाग थे, चुने हुए मन्त्रियों को सोंपा गया । मत 
देने के अधिकार का. विस्तार बढ़ा दिया गया । परच जहां एक ओर अंग्रेजी 
सरकार हिंदुस्तान में प्रजातंत्र के नाम पर नई शासन-योजनाएं, बना रही थी, 
दूसरी ओर वह स्वयं अपने हाथों देश के राजनेतिक जीवन से प्रजातन्त्र की जड़ों 
को ही उखाड़ फेंकने में व्यस्त थी । मोटफ़ोर्ड कमेटी ने एक राय से सांप्रदायिक 
खुनाव को चुरा बताया था, पर स्वयं उसने न केवल इस बात की सलाह दी कि 
मुसलमानों के लिए उसका क़ायम रखना ज़रूरी है, पर सिखों के लिए भी उसी 
ढंग के चुनाव की सिफ़ारिश की। १६१६ के एक्ट में न केबल मुसलमानों के 
लिए ही सांप्रदायिक चुनाव क्रायम रहा, सिखों को भी अलहदा चुनाव के अधि- 
कार दिये गए, | मद्रास के अत्राक्षणों और मराठों ओर कुछ अन्य जातियों के 
अधिकारों को भी माना गया, दलित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए -कुछ 
विशेष सदस्यों को मामज्द किया गया, संगठित उद्योगों को प्रतिनिधित्व 
दिया गया, और भारतीय ईसाइयों, एगलो-इण्डियन और योरोपियन जातियों को 
अलग चुनाव का अधिकार मिला । सांप्रदायिक चुनाव का सिद्धांत विभिन्‍न 
धार्मिक सम्पदायों के लिए मान लिया गया । इस बीच मॉन्‍्टेग्यू के व्यक्तिगत 
प्रभाव के कारण नस्म दल के नेता कांग्रेस से अलग होगए थे--ओऔर उन्होंने 
अपनी एक अलह॒दा संस्था, लिबरल फ़ैडरेशन, का निर्माण कर लिया था । 
अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों को भी अपने साथ लेने के प्रयल में सरझार छगी 


शो, 


हुई थी । वह देशी राजाओं के प्रति भी अपनी नीति ददल रही थी । उन्हें अब 
साधारण सामन्त की स्थिति से उठाकर सावंगीम सत्ताधीशों की धेंणी में लाय 
जा रहा भा । १६२६१ से “नरेन्द्र मएइल' का संगटन हआा ! 


यह कहना सत्य नहीं है कि १६१६ की शासन-योजना को विक्ित होने 
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लिए उचित वातावरण नहीं मिला | उसका प्रारम्भ तो नित्संदेह एक अशुभ 
घड़ी में हुआ था, जब काले कानून, जलियानवाला बाग़ और गांधीजी के 
सत्याग्रह-आन्दोलन पर देश की दृष्टि जमी थी। परन्ठु, यह नहीं कहा जा सकता 
कि देश ने उसे विकास का पूरा मौक़ा नहीं दिया | नरम, दल के नेता शुरू 
से ही उसका समर्थन कर रहे थे। सप्रू वायसराय की कार्यकारिणी. के सदस्य 
बने । चिन्तामणि ने यक्तपान्त में शिक्षा-मन्त्री का पद अहरण किया | सुरेन्द्रनाथ 
बंगाल में मन्त्री बने | कांग्रेस का उम्र दल भी, खराज्य पार्टी के रूप में,कसिलों 
में प्रविष्ठ हो गया। कांग्रेस के बिद्चलभाई पटेल केन्द्रीय धारासभा के. प्रथम 
चुने हुए अध्यक्ष बने । परन्ठ नये सुधारों का खोखलापन जल्दी ही लोगों पर 
प्रगट हो गया--और नस्म दल वाले भी अधिक दिनों तक उसे अपना सहयोग 
न दें सके । सप्र्‌ और चिन्तामणि दोनों की इस्तीफ़ा देने पर बाध्य होना पड़ा । 
लोगों ने देखा कि १६:१६ के सुधारों का एकमात्र परिणाम यह निकला कि गवर्नर 
की शक्ति पहले के मुक्कात्रिले में कई गुना, अधिक वढ़ गई। केन्द्रीय सरकार 
हारा जितने अधिकार प्रान्तीय सरकार को सेपे गये वे सब उत्तरदायी मन्त्रियों 
के स्थान.पर गवर्नर के द्वाथ में शा गए, और उत्तरदायी मन्न्रियों का स्थान. वह 
रह गया जो किसी विभागीय अध्यक्ष का होता है---वे सर्वथा गवर्नर के अधीन 
थे और अपनी धारासभाओं के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं रह गए, थे | 
मद्रास के एक सन्‍्त्री, सर के ० बी० रेड्डी द्वारा एक कमीशन के सामने दी गई 
गवाही १६१६ के शासन-विधान पर अच्छा प्रकाश डाल़दी है | उन्होंने कहा--- 
“मैं राष्ट्रीय संपत्ति के विकास का मन्त्री हूँ, पर जंगल मेरे अन्तर्गत नहीं हैं। 
में ओगोगिक विभाग का मन्‍्त्री हूं, पर कल-कारखानों से भेरा सम्बन्ध नहीं' है, 
क्योंकि वह गवर्नर के खतन्‍्त्र अधिकार में है, ओर कल-कारखानों, के, बिना 
ओद्योगिक विभाग की कल्पना करना कठिन है। में कृषि का मन्त्री हूँ, पर 
,आबवपाशी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं. . .. . . में औद्योगिक, विभाग का मन्‍न्त्री हूं, 
पर उसमें भी बिजली के कारखाने से मेरा सम्बन्ध नहीं, वह तो सुरक्षित विभाग 
है । मज़दूर और मशीनरी के विषय भी सुरक्षित है |”? 

: .. १६३४ की शासन-योजना 

- हमारे बधानिक इतिहास में अगला महत्वपूर्ण प्रयोग १६३०७ की शासन- 
योजना है । उसके निर्माण में जितना समय और श्रम लगा, संसार के किसी भी 
देश की शासन-योजना में उसका चोथाई मी शायद ही लगा हो | बरसों! तक 
विचार-विनेमय, वाद-विवाद,कर्मेटी--कान्फ्रेंसे, गवाही और व्हाइट पेपर का ऋम 
रहा । सायमन-कमीशन-की नियुक्ति हुई | उसने हिन्दुस्तान भर में दौरा किया । 
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अपनी रिपोर्ट पेश की । वह उठाकर एक ओर रख दी गई। एक, दो, तीन 
गोलमेज़-परिषदें हुई । संयुक्त पार्लमेंटरी कमेटी की अनेकों मीटिंग हुईं, पार्ल- 
मेण्ट में महीनों बहस की गई, तब जाकर १६३७४, का विधान बना । ऐसी दशा 
में यदि हम उसमें राजनीतिज्ञता की पराकाष्ठा की आशा करें तो इसमें आश्चर्य 
नहीं होना चाहिए | पर, शेवलंकर ने उसे “'साम्राज्यवादी कूय्नीतिश्ञता की 
पराकाष्ठा”? कहा है--“'एक ऐसी व्यापक और प्रतिभाशाली योजना जिसका 
उद्देश्य स्वतन्त्र भारत की कल्पना को ही समाप्त कर देना और जहां तक बेधा- 
निक उपायों द्वारा हो सकता था, अंग्रेज़ी साम्राज्य को उन परिस्थितियों के बदल 
जाने पर भी जिनमें उसकी स्थापना हुई थी, क्रायम रखना था |” १६३५ का 
विधान देखने में बड़ा आकर्षक है, उसके द्वारा प्रान्तीय शासन, न्याय ओर 
रक्षा के विभागों समेत, ऐसे मन्त्रियों के हाथों में सॉप दिया गया था जो संयुक्त 
रूप से धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी थे। अंग्रेज़ी शासन के इतिहास में यह 
पहला अवसर था जब ग्रान्तीय शासन में भी कुछ वास्तविक अधिकार जनता के 
मनोनीत व्यक्तियों के हा4 में दिये गए हों । भोगोलिक सीमाओं व जन-संख्या 
की दृष्टि से हमारे प्रान्त रूस के अतिरिक्त योरुप के अन्य बड़े देशों से किसी 
प्रकार कम नहीं हैं। इतने बड़े प्रदेशों में प्रजातन्‍्त्र शासन की स्थापना के महत्त्व 
को दृष्टि से ओरल नहीं किया जा सकता | इसी प्रकार केन्द्रीय शासन में भी 
सज्ञा ओर वेदेशिक विभाग को छोड़कर, शासन का प्रायः सारा शेप भाग एक 
उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के हाथों में दिये जाने का प्रस्ताव था। मत देने का 
अधिकार भी लगभग ४ करोड़ व्यक्तियों को, जिनकी संख्या १६१६ के विधान 

की तुलना में लगभग पांचगुनी थी,. दे दिया गया था। परन्तु, एक ओर जहां 

शासन के एक बड़े अंश को उत्तरदायित्न-पूर्ण बनाने का आयोजन था, दूसरी 

ओर “विशेष उत्तरदायित्वों के नाम पर अंग्रेज़ी सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर- 

जनरल को इतने अ्रधिकार दे दिये गए थे कि, सर वेरीडेल कीथ के शब्दों भें, 

उससे उत्तरदायी शासन के ख़त्म हो जाने का ही डर था। इसी कारण तो 

सर सेम्युएल होर जैसा अनुदार राजनीतिज्ञ इंग्लेरएट की साधारणु-सभा को यह 

आश्वासन दिला सका कि १६३७ के विधान के स्रन्तर्गत उम्र दल के व्यक्तियों के 

केन्द्रीय शासन पर अधिकार पा जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती ! 


इंग्लेणड के अनुदार दल में भारत के प्रति सदा से जो अविश्वास रहा है 
१६३४ के विधान मे उसकी अधिक-से-अधिक अभिव्यक्ति हुई है। यों तो 
प्रय्येक बेघानिक्त परिववन के झवसर पर उत्तरदादी शासन पर अपधिइन्से-अ्धिक 
प्रतिबंध लादने की चेष्टठ की गई है, पर १६३४ के विधान में इन प्रदिदंधों दा 


७४ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


हम एक अम्बार-सा पाते हैं, न्यूयॉर्क के आकाश चुम्बी प्रासादों के समान, एक 
के ऊपर एक | प्रांतीय शासन में भी गवर्नर के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति दे दी 
गई है--वह अपने विशेष अधिकारों' के नाम पर शासन में जब चाहे तब 
हस्तक्षेप तो कर ही सकता है, बिना मन्त्रिमएडल से पूछे, कलम की हल्की-सी 
गति से, वेधानिक शासन को विल्कुल समाप्त करके अपने हाथों में सारी शक्ति 
केन्द्रित कर लेने का वानाशाही अधिकार भी उसे प्राप्त है। केन्द्रीय शासन तो 
प्रजातन्त्र का मल्लील है | प्रमुख विभागों में उत्तदायी शासन के लिए कोई 
स्थान नहीं है, परन्तु जिन थोड़े से विभागों में उसका प्रवेश है उनमें भी गवर्नर 
जनरल द्वारा विशेष उत्तरदायित्व! के नाम पर हस्तक्षेप की पूरी सुविधा है| 
गवर्नर जनरल की यह भी अधिकार है कि वह देशी राजाओं ओर अल्पसंख्यक 
दलों के समुचित प्रतिनिधित्व के नाम पर सन्त्रिमएडदल की एकता को नष्ट कर 
सके । जिस धारासभा के प्रति यह मन्त्रिमएडल उत्तरदायी माना जाता था खर्य 
उसकी रचना कुछ अनोखे सिद्धान्तों के आधार पर की गई है। उसके दोनों 
भागों में एक तिहाई से अधिक देशी राजाओं द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे, कौंसिल 
आफ़ स्टेट के ब्रिटिश भारत से आने वाले सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा 
रखा गया है, यद्यपि उस चुनाव में भाग लेने का अधिकार बहुत अधिक धनी 
व्यक्तियों को ही दिया गया है। नीचे के चेंवर में जो सदस्य ब्रिटिश भारत के 
होंगे उन्हें चुनने का अधिकार साम्प्रदायिक चुनाव के आधार पर चुनी गई 
प्रान्तीय धारासभाओ्रों के सदस्यों को होगा । चुनाव के इस अभूतपूर्व वरीक्े से 
चुने जाने के बाद मौ केन्द्रीय धारासमा को बहुत कम अधिकार दिये गए हैं। 
स्क्षा, विदेशी नीति, राष्ट्रीय क्र्ज का लेनदेन, सिक्के और विनिमय-दर, रेलबै--- 
यह सब उसके अधिकार के बाहर हैं। केन्द्रीय बजट की ८० फ़ीसदी से अधिक 
रक़म के सम्बन्ध में उसे मत देने का अधिकार नहीं है। क़ानून बनाने अथवा 
शासन पर नियंत्रण आदि क्षेत्रों में वह गवर्नर जनरल के अधिकारों से बंधी हुई 
है। जहां तक व्यापार ओर अर्थनीति का सम्बन्ध है, वर्षों के परिश्रम से ऐसे 
प्रतिबंध विधान में पिरो दिये गए हैं कि भारतीयों के लिए. उनका स्पर्श करना 
भी असम्भव होगा । दूसरी ओर, गवर्नर-जनरल के हाथ में सा्वभौम सत्ता दे 
दी गई है । उस पर जनता द्वारा चुनी गई धारासमाओं का कोई नियंत्रण नहीं 
है। बह न केवल घारासभाओं के प्रत्येक निर्णय को अस्तरीक्ष ही कर सकता 
है, बल्कि स्वये अपने अधिकार से अस्थायी ओर स्थायी दोनों प्रकार के क्ानूत बना 
सकता है। मंत्रियों से असहयोग की स्थिति में उसे सारे शासन-तंत्न को. ख़त्म 
करने का पूरा अधिकार है। न तो गवर्नर जनरल ओर न प्रान्तीय गवर्नर ही 
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उस सलाह को मान लेने के लिए वाध्य हैं जो उन्हें जनता के प्रतिनिधि-मन्त्रियों 
द्वारा दी जाय | 
वैधानिक प्रयोगों की विशेषताएं : एक विश्लेषण 

हमारे देश में १८६१ के एक्ट से १६३५ के शासन-विधान, और १६४२ 
की क्रिप्स योजना ओर १६४५ के वेवल प्रस्तावों तक, प्रत्येक वैधानिक परिवत्तंन 
के पीछे कुछ प्रमुख भावनाएं काम करती रहीं हैं । प्रत्येक वैधानिक प्रस्ताव एक 
विशेष परिस्थिति का सामना करने की दृष्टि स्रे उठाया गया । १८६१ में शासन 
के जन-मत के सम्पर्क में रखने की ज़रूरत; १८६२ में कांग्रेस की दिन-ब-दिन 
बढ़ती हुई मांगों को कहीं-न-कहीं रोक देने की इच्छा; १६०६ में राष्ट्रीय 
आंदोलन में एक ओर तो सांप्रदायिक आधार पर भेद डाल देने और दूसरी ओर 
नरम और उम्र राजनीतिज्ञों को एक दूसरे से अलहदा कर देने की नीति; १६१६ 
में स्वराज्य की राष्ट्रीय सांग को कमज़ोर बना देने की इच्छा; ओर १६३७४ में 
दिन-प्रति-दिन सशक्त बनते जाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का किसी रूप में 
म॒क्ताबिला करना --इस प्रकार प्रत्येक वैधानिक परिवर्तन के पीछे देश की राज- 
नीति का एक विशेष युग रहा है। १६४२ और “४५ के असफल प्रस्तावों के 
पीछे भी भारताय स्वाधीनता के पक्ष में बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय दबाव का प्रभाव 
स्पष्ट था। ग्रल्लेक 'सुधार' के पीछे घटनाओं का एक लम्बा चक्र रहा है; परन्तु 
राष्ट्रीवता की बढ़ती हुई शक्ति सदा ही उसका प्रमुख कारण रही है, इसलिए 
प्रयेक 'सुधार' में हम राष्ट्रीयवा की इस शक्ति के साथ समक्ोते की भावना तो 
पाते ही हैं, पर साथ ही, एक हाथ से कुछ थोड़े से अधिकार देते हुए, दूसरे से 
साम्राज्य की जड़ों को मज़बूत बनाने की चेशा भी हम पाते है । सच तो यह है 
कि ये वैधानिक सुधार' उस संघर्ष के पथ पर मील के पत्थरों के समान हैं जो 
पिछली आधी शताब्दी में भारतोय राष्ट्रीयता ओर अंग्रेज्ञो साम्राज्यवाद के बीच 
एक बढ़ते हुए वेग से चलदा रहा है । 

यथपि प्रत्येक वैधानिक प्रगति के साथ हमारे राजनतिक अधिकारी का विस्तार 


हुआ है, पर वे अधिकार हमारों मांग ओर आशा की तुलना में सदा ही कम-से 


पाल थधी--किसी ने उसके सम्बंध में ठीक हो लिखा कि वह पहाड़ खोदकर चूहा 
निकालने जेसा प्रवत्न था । १६-०६ के झुधारों से. स्तर माव्फ़ो्डट कमेटी के 
शब्दों में, भारतीय आकांक्षाओं की ठृमि न दो हुई छोर न हो हो सकती थी। 
-१६१६ का द्ेध-शासन सर्वधा असझल रहा। ध्टृज्ण के संब शासन हर 


गहना छिंदस्तान में शायद ही किसो ने को है नम अप कद 06 - 5 जे 
सराहना हदुत्तान ने शायद हा दिला ने का हा । निप्स-दाजना, कांम्रठ, लाग, 
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महासभा, सिख कान्फ्रेंस, सभी ने अवज्ञा के साथ ठुकरा दी। वेवल प्रस्तावों 
का आरम्भ एक नाटकीय परिस्थिति में हुआ ओर अंत ग्रीक-ट्रेजिडी के समान | 
क्यों ऐसा होता रहा है ? इसका तो केवल एक ही उत्तर हो सकता है, ओर वह 
यह कि इन योजनाओं के बनाने वालों की नीयत कमी -साफ़ नहीं रही है | 
ऊपर से वे राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने की इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं, पर उनका 
केन्द्रीय विचार सदा ही अपने हाथों में सत्ता को रोके रहना रहा है। उन्होंने 
परछांई से लुमाना चाहा है, ठोस मौलिक वस्तु कमी नहीं दी है । 

अपनी इस नींति को उन्होंने तरह-तरह के बहानों से छिपाना चाह्द है | 
१६१६ तंके तो बहाना था कि पार्लमेंटरी ढंग का प्रतिनिधिक व उत्तरदायी शासन 
हिंदुस्तान के लिए उपयुक्त नहीं है। परन्तु, पिछले महायुद्ध के दिनों में प्रजावाद 
और राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धांतों ने जो ज्ञोर प्रॉकड़ा उसके बहाव में यहं 
बहाना टिक न सका, ओर अंग्रेज़ों ने उत्तरदायी शासन को भारत में अपनी 
नीति का अन्तिम लक्ष्य घोषित किया, परन्तु साथ ही वे इस बात का मी 
लगातार ऐलान करते रहते हैं कि अशिक्ञषा,साम्प्रदायिक मतभेद, राजनैतिक अपरिं- 
पक्रता, राष्ट्रीय मनोइत्ति आदि-आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो उत्तरदायी शासन 
के विकास में बाधक हैं। इसके अलाबा अंग्रेज़ों का यह दावा भी लगातार , 
बढ़ता गया है कि हिंदुस्तान के “सामाजिक व धार्मिक अल्पसंख्यक वंगों की 
रक्षा” की ज़िम्मेदारी भी उन पर है। १६३७ के बाद से सांप्रदायिक मंतभेदों 
के बहुत अधिक बढ़ जाने ओर उन्हें क्रायम रख सकेने के अ्गम विश्वास के 
कारण, अब तो अंग्रेज़ संरकारे ने इस आकर्पक सिद्धांत की सष्टि भी करलीं है 
कि भारत के वैधानिक भाग्य-निर्णंय का अधिकार भारतीयों को ही होना चाहिए॥ 
अंग्रेज़ी सरकार तो किसी भी ऐसी वैधानिक योजना को मान लेगी जिसे हिंदुस्तान 
के सब व्गों ओर जातियों ओर प्रमुख राजनैतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो | 
इस सम्बंध में वह आश्वस्त है ही कि यह एक ऐसी शर्त है जिसको पूरा न होने 
देना स्र्य उसके हाथ में है । क्रिप्स ओर वेबल प्रस्तावों की असफलता से इस 
कथन का ओचित्य स्पष्ट होजाता है | 

इन सब वैधानिक सुधारों? का परिणाम यह हुआ क्रि हमारे देश में एक 
सम्प्रदाय के ख़िलाफ़ दूसरा सम्प्रदाय, एक जाति के ख़िलाफ़ दूसरी जाति और 
एक दल के विरुद्ध दूसरा दल,खड़ा होता गया और भारतीय समाज अनेकानेक 
झकड़ों में बंटठा गया । यह एक ऐसी ग्रद्नत्ति थी जो प्रजाबाद के बिल्कुल विरुद्ध 
जाती है| प्रजाबाद का अर्थ जहां देश में एकता की स्थापना करना है, प्रजावाद 
के नाम पर हमारे शासकों द्वारा जो वैधानिक योजनाएं, बनाई जा रही थीं, उनका 
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स्पष्ट उद्देश्य प्रजाचाद की जड़ों को ही उखाड़ फेंकना था । १६०६ और १६१६ 
के विधानों ने मुसलमानों को हिंदुओं से, और नस्म विचारों के राजनीतिजञों को 
उम्र विचार वालों से, अलहृदा करने की दिशा में बहुत सफलता प्राप्त की । 
१६२४ में बकनहैड ने लॉड रीडिंग को स्व॒राज्य-पार्टी में फूट डलवांने के लिए, 
प्रयत्न करने की सलाह दी, और १६२८ में इन्हीं सज्जन ने इन्हीं वायसराय को 
लिखा कि बह सायमन कमीशन के विरोध में जो शक्तियां एकन्रित हो गई थीं, 
उनमें मतभेद डालने की चेश करें ।* गोलमेज़ परिषदों का भी यही उद्देश्य था। 
“उसमे मुसलमानों को हिंदुओं के ख़िलाफ़, सिखें को मुसलमानों के ख़िलाफ़, 
किसानों को ज़मींदारों के खिलाफ़, ओर देशी नरेशोंकी अपनी प्रजा के खिलाफ़ -- 
उम्ाड़ा गया था ।”* मैक्डोनल्ड-निर्णय ने दलित जातियों को हिंदुओं के ख़िलाफ़ 
खड़ा करने की कोशिश की। गांधी जी के उपवास ओर पूना पेक्ट के बन 
जाने से इसमें तो उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली। परन्तु, अपनी एक-दूसरी 
चाल में वह सफल हो गए। वह मुस्लिम प्रांतों को हिंदू प्रांतों के ख़िलाफ़ खड़ा 
कर देने की योजना थी | पंजाब ओर बंगाल में मुसलमानों को विशेष अधिकार 
देकर उन्हें मुस्लिम बहुमत बाले प्रांतों में परिणत कर दिया गया। सीमाग्रांत 
में भी घारा-समाओं की स्थापना करके मुस्लिम प्रांतों में दो की वृद्धि की गई। 
अब मुस्लिम प्रांतों को एक-दूसरे के विरुद खड़ा किया जा सकता था। उधर, 
१६३५ की योजना ने देशी नरेशों को राष्ट्रीयवा के विरुद्ध संगठित कर ही दिया 
था। कोसिल आफ स्टेट में २६० में से १०४ ओर फ़ेडरल एसेम्बली में ३७४ में 
१२९४ सदस्य नियुक्त करने का अ्रधिकार देशी राजाओं को दे दिया गया था | 
इन सदस्यों का सरकारी इशारे पर नाचना और प्रगति के रास्ते में एक बड़ी 
बाघा के रूप में खड़े होना एक निश्चिन्त बात थी | 
यह है हमारी वैधानिक प्रगति का एक संक्तिम खाका, और उसकी विशेष- 
ताओो का एक सूक्म विश्लेषण । अंग्रेज लेखक प्रायः इस बात का दावा करते 
हैँ कि हमारे देश की वैधानिक प्रगति अंग्रेज़ी साम्राज्य के अन्य अंगों, फेनेडा 
दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि की तुलना में दुशुने वेग से हुई है। 
कथन में तात्विक दृष्टि से चाहे कितनी ही सचाई हो, इससे झ्धिक ऋटोर अत 
ज्वलंत सत्य यद है. कि प्रजातन्त्र की दिशा में हमें ले जाने का दावा करने 
वाले इन सुधारों! की आड़ भें लगातार हमारे देश में एक ऐसा वातावरण 
३-फे०्यी कृष्णा [९ ?7ठ6छ_ीराफ ठा १ एछ0घघंर5, पृथ्सं०३५०७- 
-शादूख्नसिंह कवीशर : उर्ता-ऐवतत्या सरेणा-<06-0फराउपणा, 
चपू० सं० ३६१ ! 
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खड़ा कर देने की घृणित चेश चलती रही है जिसमें प्रजातन्त्र का विकास सर्वथा 
असम्भव हो जाय | मत देने का अधिकार पढ़े-लिखे लोगों में से .लग़भग २५, 
फ़ीसदी को मिल गया है, ओर प्रान्तीय शासन में बहुत काफ़ी अधिकार 
मिल गए हैं। परन्तु प्रजातन्त्र की भावना को जो चीज़ें दृढ़ बनाती हैं. उनकी 
ओर बिल्कुल भी ध्यान.नहीं दिया गया है। शिक्षा और समाज सुधार के ज्षेत्र 
में विकास सर्वथा असंतोपजनक रहा है। हमारी सरकार ने शिक्षा में कभी 
दिलचस्पी नहीं ली, ओर समाज-सुधार उसके बाहर की वात रही है । पिछले 
१५० व के अंग्रेज़ी शासन में १० फ़ीसदी जनता भी शिक्षित नहीं बन पाई 
है। शिक्षा का कहीं अधिक प्रचार तो अ्रग्रेजी शासन की स्थापना के. पहले 
था। अंग्रेज़ी शासन में शिक्षा क्रा विकास जिस गति से हुआ है उसे देखते 
हुए समस्त जनता के शिक्षित होने में कम से कम ६-७ सौ “वर्ष लगेंगे। गति 
के इस घीमेपन से एक ओर भी ख़तरा है। राजनैतिक अधिकारों के साथ ही 
साथ यदि शिक्षा का प्रचार नहीं होता रह्म तो खार्थी नेताशों के लिए अशिक्षित 
जनता की भावनाओं का उमाड़ना, ओर उसे स्वार्थ के लिए ग़लत दिशा में 
प्रवृत्त कर देना बड़ा आसान हो जाता है। जैसा लेनर्ड ने लिखा है--““जनता 
द्वार शासन” एक ऐसा आदर्श है जो हमें इस सिद्धान्त के परे ले जाता है कि 
अल्पसंख्यक दलों की बात सुन ली जायगी और हर एक नागरिक को अपने 
विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होगा। अ्रधिकार, बिना उनका 
उपयोग करने की क्षमता के, अर्थहीन होते हैं |” यह ज्ञषमता शिक्षा द्वारा -ही 
आती है, परन्तु एक ऐसी शिक्षा के द्वारा जिसका जीवन से सीधा सम्बन्ध हो, 
और जो व्यक्ति में समाज-सेवा की ऐसी आकांक्षा सुलगा दे कि वह: उसे 
चैन से बैठने न दे | जबतक समाज में विषमताएं हैं, व्यक्ति के लिए सामूहिक रूप 
से सोचना दुःसाध्य ही रहेगा । एक विदेशी सरकार कभी समाज-सुधार के काम 
की अपने हाथ में नहीं ले सकती । ऐसी दशा में यदि हमारी- धारासभाएं;- जो 
अंग्रेज़ी शासन के बोक से दबी हुई हैं, अभी तक समाज-सुधार के ज्षेंत्रः में 
कुछ नहीं कर सकी हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? सच तो यह है--और यह 
एक कड़वा और तीखा सत्य है--कि हमारे देश की सरकार प्रगतिशील शक्तियों 
की तुलना में पतिक्रियावादी शक्तियों के सहारे पर अधिक निर्भर है । तभी -तो 
वह क्रायस है | [५० ५5 
हमारे देश में एक दल ऐसा है जो वस्त॒स्थिति के इस विश्लेषण का आधार 
लेकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि हमारे देश से प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए 
उचित वातावरण नहीं है । वह यह मानने के लिए तैयार है कि इसका-उत्तर- 
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दायित्व हमारी राष्ट्रीय मनोझत्ति नहीं, विदेशी सरकार के अनवरस्त प्रयत्नों ओर 
अपरिवतंनशील नीति पर हे, पर वह यह भी मानता है कि कारण चाहे कुछ भी क्यों 
न रहे हों, वस्तुस्थिति आज ऐसी है कि हम प्रजातन्त्र शासन के योग्य अब रह 
नहीं गए हैं। में इस दृष्टिकोण से सहसत नहीं हूँ--न में अपने देश में पूर्ण 
प्रजातन्त्र शासन की सफलता के सम्बन्ध में अविश्वासी हूँ। में यह जानता हूँ 
कि हमारे देश में एक ओर यह प्रयत्न चलता रहा है, ओर चलता जा रहा है, 
कि प्रजातन्त्र की सफलता के लिए जिस वातावरण की आवश्यकता होती है वह 
न बन सके, परन्तु, दूसरी ओर,पिछले डेढ़ सौ वर्षों में, धीमे,पर निश्चय के साथ, 
एक उत्फुन्न, सप्राण॒, प्रगतिशील नागरिक-जीवन का विकास होरहा है, जो हमें 
पूर्ण प्रजातन्‍्त्र के लिए तैयार कर रहा है। इन वर्षों में हमारे देश में अभूतपूर्व 
प्रतिभा वाले महान्‌ व्यक्तियों के नेतृत्व में सशक्त धार्मिक और सामाजिक और 
- राजनैतिक आंदोलन, ज्वार की फेनिल लहरों के समान,एक् तूफ़ानी वेग से आगे 
बढ़ते रहे हैं--जिन्होंने एक ओर हमारे व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीनव में साहस, 
कृष्ट सहन और शुद्धता के अमर खोतों को जन्म दिया है,और दूसरी ओर उन प्रति- 
क्रियावादी शक्तियों पर लगातार आक्रमण किया है जिनका आधार लेकर अंग्रेजी 
साम्राज्य का ऊपर से भव्य दीखने वाला, पर भीतर से खोखला,भवन खड़ा है | 
राष्ट्रीयवा हमारे आज के समस्त व्यापक जीवन का मूल-मन्त्र है, वह देश के 
सवोगीण जीवन,धर्म ओर कला,साहित्य ओर संस्कृति, को अपने एड जैसे सशक्त 
ओर व्यापक पंखों के नीचे लिये है। धार्मिक प्रेरणा में, इस राष्ट्रीय जीवन का 
मूल आधार है। सामाजिक सुधार की विभिन्‍न प्रद्ृत्तियां उसके स्वम्म हे | 
ऐसी नींब ओर ऐसे स्तम्भों का आधार लेकर ही तो हमारी रष्ट्रीयता एक अपरि- 
यही, सत्य और अ्रहिंसात्मक राजनेतिक आंदोलन में फलीभूत हे सकी है | 
गांधी , जो भारतीय राष्ट्रीयवा के सबसे बड़े प्रतीक हैं, गममोहन राय, केशवच-द्ध 
सेन, रानाडे और गोखले के व्यक्तित्ों का ही विकास हदै--जैसे एक ही आत्मा 
जन्म-जन्मांतरों मे विकास पाठी चली जा रही हो--बोघिसत्तों की योनियों में होती 
हुई बुद्धत्व की पूर्णता तक। गांधी का हृदय समाज-रुघार की भावना से द्रदिठ 
है--हरिजनों की सेवा उन्हें प्रांतीय मन्त्रिमएडलों के: निर्माण कर 
उनके व्यक्तिल की गहराई में हम और भी नीचे जाय॑ तो उन्हें मूलतः एक 
धार्मिक व्यक्ति के रूप में पायंगे । गांधी, जिस राष्ट्रीयठा के प्रदीक हैं, वह 
हमारे जीवन के सभी अंगों में व्यात होगई है। कल्य और साहित्य में हम 
उसी का स्पंदन पाते हैं। वह आज की भारतीय जनठा दो प्रेर्त बस्ने बाले 
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समन्वय की भावना उत्न्न कर सका है। राष्ट्रीयवा की इस प्रबल विचार-धारा 
का ही यह फल है कि अली-बंधु वर्षों तक महात्मा गांधी के साथ काम. करते रहे, 
क्षौर आज भी सीमा-प्रांत के गांधी, मौलाना आजाद और दूसरे नेता देश के 
लिए बढ़े से बड़ा त्याग करने के लिए तब हैं। पा 

मैं यह जानता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन निर्दोप नहीं है | में यह भी 
जानता हूँ कि वह सदा ही समाज-सुधार की प्रवृत्ति के साथ अपने को संबद्ध 
नहीं रख सका है। कई बार उसने अपने को प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हाथ 
का खिलौना बन जाने दिया है। प्रगतिशील शक्तियों को इससे हानि पहुँची 
है। मध्यथुग की प्रेरणाओं से भी वह सर्वथा मुक्त नहीं है। सांप्रदायिक दृष्टि- 
कोण भी कमी-कभी उसकी दृष्टि को घुघला बना देता है, पर इन सब 
कमियों के होते हुए भी हमारी राष्ट्रीयवा आज के विश्व की एक स्वस्थ और 
सशक्त विचार-घाराश्रों में से एक है। उसकी यह शक्ति लगातार बढ़ती जा , 
रही है। देश के सभी वर्गों, हिंदू और मुसलमान, ग़रीव और अमीर, किसान 
और मज़दूर, श्रमजीबी और पूजीपति, का सहयोग उसे प्राप्त है, और इस 
सहयोग की व्यापकता और गहराई, ओर उस सहयोग के पीछे त्याग का भाव 
ओर कष्ट-सहन की क्षुमता,दिन-प्रति-दिन बढ़ते जारहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन 
को मध्यकालीन प्रेरणाओं ओर सामाजिक विषमताओं से मुक्त कर देने का 
आंतरिक प्रयत्न भी अपने पूरे वेग पर है--हमारी राष्ट्रीयीाव दमन की लपयें में 
पड़कर कुन्दन की तरह निखरती रही है । ऐसी दशा में में निश्चय के साथ यह 
कह सकता हूँ कि अपनी सब कमियों के बावजूद भी, और उनसे अपना संघर्ष 
कायम रखते हुए आज भारतीय राष्ट्रीयाव ने इतनी शक्ति और इतनी 
ज्षुमता अवश्य संग्रहीत करली है कि यदि देश के शासन का उत्तरदायित्व उसे 
सौंप दिया जाय तो बह पर्ण प्रजातन्‍्त्र के सिद्धांतों पर सफलता पूर्वक उसका 
संचालन कर सकेगी | 
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भारतीय राजनीति के प्रसुख तत्व 
पिछुले कुछ वर्षों से विभिन्‍न राजनैतिक क्षेत्रों में बह विश्वास फैलता जा 
रहा था कि देश की राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रजातंत्र शासन को 
ही हमारे राजनैतिक विकास का एकमात्र रास्ता सान लेना शायद टीक न हो | 
हमारे वैधानिक विकास की निरर्थकता और वैधानिक प्रगति के साथ-साथ आपसी 
मतभेदों के लगावार बढ़ते जाने से इस धारणा को अधिक बल मिल गया है | 
बहुत कम व्यक्ति उन विरोधी शक्तियों से, जो हमारे वैधानिक विकास के पीछे 
काम करती रही हैं, परिचित थे, ओर बहुत कम लोगों ने यह सोचा कि यदि हम 
किसी प्रकार के प्रजातन्त्र शासन की स्थापना अपने देश में नहीं करना चाहते, 
ओर यदि प्रजाबाद हमारे लिए हितकर नहीं है, तो तानाशाही अ्रथवा इसी प्रकार 
का अन्य कोई शासन-तन्त्र हमारी विभिन्‍न राजनैतिक समस्याओं की किस प्रकार 
एक सफल समाधान की दिशा में ले जा सकेगा । इसी बीच, वर्तमान महायद्ध 
के आरम्भ होने के बाद से, ओर विशेषकर जब से हमारी राष्ट्रीयता की वास्तविक 
शक्ति का कुछ अन्शज़ा हमारे साम्राज्यवादी शासक लगा सके, इंग्लैंड में एक 
संगठित आन्दोलन ही इस सिद्धान्त! को लेकर उठ खड़ा हुआ कि भारतवर्ष में 
प्रजातन्त्र की स्थापना करना उसकी प्राचीन संस्कृति,वर्तमान राजनीति और समस्त 
राष्ट्रीय मनोवृत्ति के विरुद्ध जाना है। इस सम्बन्ध में 'भारतवर्ष और प्रजातन्त्र 
के लेखकद्दय सर जॉर्ज शूस्टर व गाई विंट, और “भारतवर्ष की वैधानिक समस्या 
पर रिपोर्ट' के लेखक प्रो० सर रेजीनल्ड कूपलेंड का नाम सहज ही स्मरण हो 
आता है। 
इस विचार-घारा को कूय्नीति का जामा पहिनाने में हमारे भृव॒पूर्थ "भारत- 
मन्त्री मि० एमेरी ने तो कमाल ही हासिल कर लिया घा। उन्होंने दिस प्रकार 
उसे भारतवर्ष के वधानिक विकास के मार्ग भें एक स्थायी चद्दान छे रुप में ला 
खड़ा किया, इसका कुछ अनुमान उनके असंख्य भाषणों में से एक प्रवतरूए से 
किया जा सकेगा । १६ . नवम्बर १६४१ को मेचेस्टर 
समस्या” पर बोलते हुए मि> एसेरी ने कटा-- एक दात को| हम-+झोर पहिने 
के झधिकांश भारतीय नेता भूल जाते हैं, दह यह है कि हमारे टंग शा शासन 
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“मैतिक दल निश्चित सार्वजनिक समस्याओं को लेकर अपने मतभेदों को व्यक्त 


करते हों, ओर उन्हें केन्द्र मान कर देश का व्यापक जन-समाज अपनी धारणाश्रों 
को बनाता और बदलता रृता हो, परन्तु जीवन के मूल-सिद्धांतों अथवा मूल- 
विश्वासों के संबंध में कोई स्थायी वैपम्य न हो | दुर्भाग्यवश, ऐसी परिस्थितियां 
भारतवर्ष में, कम से कम आज के मासतवर्प में, मौजूद नहीं हैं ।?* इन प्रमुख 
लेखकों और कूटनीतिशों के अतिरिक्त कुछ अन्य लेखक व अनुदार पन्नों के 
सम्बाददाता भी इसी आशय के विचारों का प्रचार करने में लगे हैं, ओर क्योंकि 
बड़ी आकर्पक और वैज्ञानिक भाषा में ये विचार पाठक के सामने आते हैं, 
इनका प्रभाव और भी भयंकर रूप में उसके मन पर पड़ता है | 

प्रजातन्त्र शासन मारतवर्प के लिए उपयुक्त नहीं है, इस विचार के फैलने में 
कुछ हमारी आंतरिक परिस्थिति, ओर कुछ अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र, से सहायता 
मिली | पिछले कुछ वर्षों, ओर विशेष कर १६३७ के बाद से, हमारी सांप्रदा- 
यिक समस्या ने एक गम्भीर रूप ले लिया है। कांग्रेस द्वारा पदग्रहण करिए जाने 
के कुछ ही महीनों के बाद मि० जिन्ना ने, लीग के लखनऊ अधिवेशन में इस 
बात की घोषणा की कि मुसलमान कांग्रेस से न तो ईमानदारी की आशा कर 
सकते थे ओर न भलमनसाइत की । मुस्लिम-लीग की शक्ति, और विरोध, 
लगावार बढ़ते जा रहे थे। कांग्रेस के शासन के पहिले ६ महीनों में लीग की 
१७० नई शाखाएं खुल चुकी थीं, जिनमें ६० संयुक्त प्रांत में व ४० पंजाब में 
थीं, ओर केवल संयुक्त-परांत में ही एक लाख से अधिक सदस्य बन चुके थे ।* 
कांग्रेस के पदत्याग करने पर लीग ने देश भर में एक 'मुक्ति-दिवस' मनाने का 
आयोजन किया, और उसके कुछ ही महीने बाद उसने देश के बंटवारे की मांग 
सामने रखी | ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए जो हिंदू-मुस्लिम संबंधों की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित न थे, यह धारणा बना लेना कि हमारे यहां 
प्रजातनन्‍्त्र के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है, सहज-स्वाभाविक था | 
उघर, अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में भी प्रजातन्त्र के प्राचीर और दुर्ग एक-एक करके ढह 
रहे थे। दो महायुद्धों के बीच प्रजातन्त्र के जिस विरोष ने जमनी में एक सशक्त 
क्रियात्मक रूप ले लिया था, सितम्बर १६३६ में उसका प्रताड़न-चक्र अपने 
पूरे वेग में चल पढ़ा था | पोलैण्ड, नॉबें, डेनमार्क, वेल्जियम, हॉलैण्ड, योरुप 
के छोटे-छोटे देश जिन्होंने प्रजातन्त्र की थाती की अपने प्राणों से सिमठझ कर 
पोषित किया था, तानाशाही के थपेड़ों में खकनाचूर होते जारहे थे। फ्रांस का 
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२-प्रौ० कृपलेंड ; [70यव्वा ?20प्व०5, 936-42, ए० १८३ | 


भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्त्व ढ्डेः 


गौरवशाली साम्राज्य दो हफ्तों में घूल चाटने लगा था। इंग्लैस्ड पर विनाश 
के बादल मंडरा रहे ऐसी परिस्थिति में प्रजातन्त्र में लोगों का विश्वास यदि 
डिग उठा था तो उसमें आश्चर्य ही क्या था ! महायुद्ध की प्राथमिक घटनाओं 
से प्रत्येक देश में प्रजातन्त्र की श्रेष्ठता में जनता का जो विश्वास दृढ़तर होता जा 
रहा था, उसमें एक गहरी ठेंस लगी | भारतीय परिस्थितियों का प्रमाव जैसे 
विदेशी चिन्तन की एक धारा-विशेष पर पड़ा वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का 
प्रमाव भारतीय विचार-धाराओं पर पड़ना भी अनिवाय था। 
हमारे राजनेतिक दत्त : कांग्रेत . , 

' सबसे प्रमुख दलील जो प्रायः इस धारणा का समर्थन करने के लिए दी 
जाती है कि प्रजातन्त्र भारतवर्ष के लिए अनुपयुक्त है, वह यह है कि हमारे राज- 
नेतिक दल अपने संगठन व आदशों में पश्चिम के राजनैतिक दलों से विल्कुल 
भिन्‍न हैं। इस सम्बंध में सबसे वड़ी आलोचना जिस दल की की जाती है वह 
है हमारे देश की सबसे बड़ी राजनैतिक संस्था--कांग्रेस | कांग्रेस के सम्बंध में 
प्रायः यह कहा जाता है कि वह विभिन्‍न समूहों व समुदायों का संग्रह-मात्र है | 
उसके सामने कोई निश्चित आर्थिक अथवा राजनैतिक आदर्श नहीं हैं। 
“भारतवर्ष ओर प्रजातंत्र' के लेखक-दय शूस्टर ओर विंठ के शब्दों में, उसमें 

करोड़पति और मज़दूर, ज़मींदार और किसान, संत और ठग, शिक्षक और 
अशिक्षित, गंवार ओर अ्रन्तर्रो््रीय राजनीति के विशारद, उदार विचारों वाले 
क्रांतिकारी, समाजवादी, सनन्‍्यासी, कट्टर मुसलमान ओर छरूढवादी हिंदू” समी 
शामिल हैं, और “अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा ही इस सब परत्यर-विरोधी 
तत्वों को एक दूसरे के साथ संयोजित किए हुए है ।?' 

इन लेखकों के मतानुसार पालमेंयरी संस्थाओं में कांग्रेस का विश्वास दिखादा 
मात्र है । जब तक पालमेंटरी रुंस्थाओं में उसका बहुमत सुरक्षित है, तभी तक 
कांग्रेस उनका समर्थन करेगी । यदि परिस्थितियां बदल गई तो वह उन्हें दुकर 
देगी । इसके समथधेन में कहा जाता है कि झपने आरंतारक मामलो में कांग्रस एक 
छोटे समूह के संपूर्ण नियंत्रण में है, जो उतस्त पर स्वेच्छाचारिता से शासन 
करता है। इस संबंध में १६३६ की सुभाप दोस के छुनाव ऋ#ई 4 
बार-बार दोहराई जाती है। यह भी कांग्रेस 

चायक माना जाता है कि उसने आने प्रांदीय 

देशी राज्यों में राजनेतिक असंतोए को या, आर दूसरी ओर सुस्लिम 

जनता स सीधा संपक्त स्थापित ऋरके मुस्लिम हि 
१--शुस्टर ओर विंद ; वशतवात जाये जिसशातठ्टाउ८७, ए० १६६ 








हमारी राजनैतिक समस्याएं 


>मैतिक दल निश्चित सार्वजनिक समस्याओं की लेकर अपने मतभेदों को व्यक्त 

करते हों, ओर उन्हें केन्द्र मान कर देश का व्यापक जन-समाज अपनी धारणाशओं 
को बनाता और बदलता रहता हो, परन्तु जीवन के मूल-सिद्धांतों अथवा मूल- 
विश्वासों के संबंध में कोई स्थायी वैषम्य न हो । दुर्भाग्यवश, ऐसी परिस्थितियां 
भारतवर्ष में, कम से कम आज के मारतवर्ष में, मौजूद नहीं हैं ।?* इन प्रमुख 
लेखकों ओर कूव्नीतिजों के अतिरिक्त कुछ श्रन्य लेखक व श्रनुदार पन्नों के 
सम्बाददाता भी इसी आशय के विचारों का प्रचार करने में लगे हैं, और क्योंकि 
बड़ी आकर्षक और वैज्ञानिक माषा में ये विचार पाठक के सामने आते हैं, 
इसका प्रभाव ओर भी भयंकर रूप में उसके मन पर पड़ता है । 

प्रजातन्‍त्र शासन माखवरप के लिए उपयुक्त नहीं दे, इस विचार के फैलने में 
कुछ हमारी श्रांतरिक परिस्थिति, और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र, से सहायता 
मिली | पिछले कुछ बपों, और विशेष कर १६३७ के बाद से, हमारी सांप्रदा- 
यिक समस्या ने एक गम्भीर रूप ले लिया है। कांग्रेस द्वारा पदआ॒हणु किए जाने 
के कुछ ही महीनों के बाद मि० जिन्ना ने, लीग के लखनऊ अधिवेशन में इस 
बात की घोषणा की कि मुसलमान कांग्रेस से न तो ईमानदारी की आशा कर 
सकते थे और न भलमनसाहत की । मुस्लिम-लीग की शक्ति, और विरोध, 
लगातार बढ़ते जा रहे थे । कांग्रेस के शासन के पहिले ६ महीनों में लीग की 
१७० नई शाखाएं खुल चुकी थीं, जिनमें ६० संयुक्त प्रांत में व. ४० पंजाब में 
थीं, और केबल संयुक्त-प्रांत में ही एक लाख से अधिक सदस्य बन चुके थे ।* 
कांग्रेस के पदत्याग करने पर लीग ने देश भर में एक 'मुक्ति-दिवस' सनाने का 
आयोजन किया, ओर उसके कुछ हो महीने बाद उसने देश के बंटवारे की मांग 
सामने रखी । ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए जो हिंदू-मुस्लिम संबंधों की 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित न थे, यह धारणा बना लेना कि हमारे यहां 
प्रजातन्त्र के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है, सहज-स्वामाविक था | 
उधर, अन्तरोष्ट्रीय जगत्‌ में भी प्रजातन्‍्त्र के प्राचीर और दुर्ग एक-एक करके दह 
रहे थे। दो महायुद्धों के बीच प्रजातन्त्र के जिस विरोध ने जर्मनी में एक सशक्त 
क्रियात्मक रूप ले लिया था, सितम्बर १६३६ में उसका प्रताड़न-चक्र अपने 
पूरे वेग में चल पड़ा था । पोलैण्ड, नॉवें, डेनमार्क, वेल्जियम, हॉलैण्ड, योरुप 
के छोटे-छोटे देश जिन्होंने प्रजातन्त्र की थाती को अपने प्रार्णो से सिमट कर 
पोषित किया था, तानाशाही के थपेड़ों में चकनाचूर होते जारहे थे। फ्रांस का 

१-एल० एस० पएमेरी ; [70049 274 #7९८१०४७, ए० ४७ | 

२-प्रो० कृपलेंड : [7तशा 70८०5, [936-42, ४० १८३ | 


भारतीय राजनीति के प्रमुख त्तत्त् परे 


गोखशाली साम्राज्य दो हफ्तों में घूल चाटने लगा था। इंग्लैस्ड पर विनाश 
के बादल मंडरा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में प्रजातन्त्र में लोगों का विश्वास यदि 
डिग उठा था तो उसमें आश्चर्य ही क्या था १ महायुद्ध की प्राथमिक घव्माओं 
से प्रतेक देश में प्रजातन्‍्त्र की भ्रेप्ठता में जनता का जो विश्वास दृढ़तर होता जा 
रहा था, उसमें एक गहरी ठेस लगी। भारतीय परिस्थितियों का प्रभाव जैसे 
विदेशी चिन्तन की एक धारा-विशेष पर पड़ा वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का 
प्रभाव भारतीय विचार-घाराओों पर पड़ना भी अनिवार्य था। 
हमारे राजनेतिक दत्ञ : कांग्रेस , 
' सबसे प्रमुख दलील जो प्रायः इस धारणा का समर्थन करने के लिए दी 
जाती है कि परजातन्त्र भारतवर्ष के लिए अनुपयुक्त है, वह यह है कि हमारे राज- 
दल अपने संगठन व आदशों में पश्चिम के राजनैतिक दलों से बिल्कुल 
। इस सम्बंध में सबसे बड़ी आलोचना जिस दल की की जाती है वह 
है हमारे देश की सबसे बड़ी राजनेतिक संस्था--कांग्रेस | कांग्रेस के सम्बंध में 
प्रायः यह कहा जाता है कि वह विभिन्‍न समूहों व समुदायों का संग्रह-सात्र है । 
उसके सामने कोई निश्चित आर्थिक अथवा राजनैतिक आदर्श नहीं हैं। 
भारतवर्ष ओर प्रजातंत्र! के लेखक-हय शूसूयर और विंठ के शब्दों में, उसमें 
“करोड़पति और मज़दूर, ज़मींदार ओर किसान, संत और ठग, शिक्षक और 
अशिक्षित, गंवार और अन्तराष्ट्रीय राजनीति के विशारद, उदार विचारों वाले, 
क्रांतिकारी, समाजबादी, सनन्‍्यासी, कट्टर मुसलमान और रूढ़िवादी हिंदू” समी 
शामिल हैं, और “अंग्रेज़ी शासन के प्रति घुणा ही इन सब परस्पर-विरोधी 
तत्वों को एक दूसरे के साथ संयोजित किए हुए है |” * 
इन लेखकों के मतानुसार पालमेंटरी संस्थाओं में कांग्रेस का विश्वास दिखावा- 
मात्र है । जब तक पालमेंटरी संस्थाओं में उसका वहुमत सुरक्षित है, तमी तक 
कांग्रेस उनका समर्थन करेगी । यदि परिस्थितियां बदल गई तो वह उन्हें ठुकरा 
देगी | इसके समर्थन में कहा जाता है कि अपने आंतरिक मामलों में कांग्रेस एक 
छोटे समूह के संपूर्ण नियंत्रण में है, जो उस पर स्वेच्छाचारिता से शासन 
करता है। इस संबंध में १६३६ की श्री० सुभाष बोस के चुनाव की घटना ही 
बार-बार दोहराई जाती है। यह भी कांग्रेस की फ़ासिस्ट मनोद्वत्ति का ही परि- 
चायक माना जाता है कि उसने अपने प्रांतीय शासन के दिनों में एक ओर तो 
देशी राज्यों में राजनैतिक असंतोष की उकसाया, और दूसरी ओर मुस्लिम 
जनता से सीधा संपर्क स्थापित करके मुस्लिम-लीग को खत्म करना चाहा | यह 
१--शुस्टर और विंद ; [004 गाते श९7॥0ल३८ए, पृ० १६६ 
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छ४- हमारी राजनैतिक समस्याएं 


भी कहा जाता है कि परद-ग्रहण के दिनों में कांग्रस-मंत्रिमएडल अपने क्षेत्र के 
डिक्टेटर के प्रति अधिक उत्तरायी थे, प्रांतीय. धारासभा के प्रति 
कम | इन लोगों ने तो यह कहने में मी कसर नहीं रखी कि अपने शासन-काल 
में कांग्रेस एक ऐसे पडयन्त्र में लगी हुई थी जिसका उद्देश्य राज्य को पार्टी के 
अधीन ले आना था | ये सव दलीलें कुछ इस ढंग से पेश की जाती हैं. कि वे 
इस परिणाम पर जैसे अपने आप ही पहुंच रही हो कि जब तक कांग्रेस है हिन्दु- 
स्तान में प्रजातन्‍्त्र-शासन कमी सफल नहीं हो सकता । 
कांग्रेस का विधान : एक दृष्टि सें 

सबसे पहिले कांग्रेस के विधान के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना 
ज़रूरी है। कांग्रेस के विधान का मूल-भूत सिद्धान्त 'प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीकरण' 
( >िशम0लाब्यंट (थापशा5०४07 ) कहा जा सकता है। स्थानीय सदस्य 
ज़िला-कमैटी का चुनाव करते हैं; ज़िला-कमैटियां प्रान्तीय कांग्रेस-कमैटी के 
सदस्यों को घुनती हैं; प्रान्तीय कांग्रेस-कमैटियां अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमैटी 
का निर्माण करती हैं। समापति का चुनाव साधारण सदस्यों द्वारा होता है। 
प्रो० कूपलैण्ड ने कार्य-समिति की नियुक्ति के तरीके को कांग्रेस की अ-ग्रजातन्त्रीय 
प्रवृत्ति का एक उदाहरण बताया है १६३६ तक कार्य-समिति अखिल-मास्तीय 
कांग्रेस-कमैटी द्वारा चुनी जाती थी। तब से उसे नियुक्त करने का मार समापति 
पर है। इस परिवर्तन को हम किसी प्रकार भी अ्र-प्रजातन्त्रीय न सकते | 
प्रायः सभी प्रजातन्त्र-देशों में मन्न्रिमए्डल की नियुक्ति का अधिकार प्रधान को 
ही रहता है। अमरीका में प्रेज़्ीडेंट अपने सब मन्त्रियों को नियुक्त करता है। 
इंग्लेंड भें इस काम की ज़िम्मेदारी प्रधान-मन्त्री पर है। इस सम्बन्ध में हमारे 
यहां कुछ खस्थ परम्पराएं ( (१00ए८७६005 ) मी बन गई हैं | कार्य-समिति 
में देश के चुने हुए नेता रहते हैं, ओर साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा 
जाता है कि सत्र प्रान्तों का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके 

कांग्रेस और गांधीजी 

एक दूसरा आज्षिप कांग्रेस में गांधीजी की अ-वैधानिक, अथवा विधान से 
ऊपर की, स्थिति के सम्बन्ध में किया जाता है। जैसा कि सब जानते हैं, गांधीजी 
कांग्रेस के चार-आना सदस्य भी नहीं हैं, कांग्रेस में वर्षों से उन्होंने कोई पद- 
ग्रहण नहीं किया, पर कांग्रेस शायद ही कभी उनके समर्थन के बिना किसी महत्व- 
पूर्ण निर्णय पर पहुंची हो | क्या यह कांग्रेस की तानाशाही प्रवृत्ति का एक 
अच्छा उदाहरण नहीं है ! यदि हम वस्तुस्थित का विश्लेषण करें तो हम देख 
सकेंगे कि कांग्रेस पर गांधीजी का प्रमाव किसी ऐसे शक्तिशाली दल के द्वारा नहीं 
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है जिसकी सृष्टि और जिसका सद्गभठन उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही भीतर कर 
लिया हो | कांग्रेस पर उनके शासन का मुख्य कारण है भारतीय जनता के 
हुदयों पर उनका शासन--झओऔर यदि कांग्रेस उनकी सलाह को मान्यता देती है 
तो इसलिए कि घदह उसमें जनता की झआकांक्षाओं की अभिव्यक्ति पाती है। गांधी 
ने कांग्रेस को आरासतलब राजनीतिशों की सभा से एक लड़ाकू संस्था के रूप में 
परिण॒त किया | गांधी ने हमारी प्रसुप्त जनता में राष्ट्रीयता की चेतना का प्रसार 
किया | गांधी ने ही हमें एक नई आशा ओर एक नया दृष्टिकोण दिया | 
कांग्रेस यदि एक ऐसे व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करती है तो इंसमें 
आश्चर्य नहीं होना चाहिये : वैसे तो ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं जब कांग्रेस 
ने गांधी जी के आदेश पर चलने में अपने को असमर्थ पाया | 

साथ ही हमें यह भी न भूलना चाहिए कि कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभाव 
दो प्रकार का है। साधारणतः तो वह कांग्रेस के कार्यों के संचालन से अपने 
को दूर ही रखते हैं। १६३४ में जब गांधी जी ने देखा कि उनका प्रभाव 
कांग्रेस में अन्य विचार-धाराओं के विकास में वाधक है उन्होंने कांग्रेस से 
इस्तीफ़ा दे दिया | १६४४ में जेल से छूटने के बाद कांग्रेस के कार्य-संचालन 
में वह उस समय तक मार्ग-निर्देश करते रहे जब तक कि राष्ट्रपति व कार्यसमिति 
के सदस्य जेल में थे। उनके बाहर आते ही गांधी जी ने राजनैतिक कायों से 
तथ्स्थता धारण करली । शिमला-कांफ्रेस में मी वह एक तटस्थ की हेसियत से 
ही मौजूद थे । पर, विशेष मौकों पर, जब किसी राजनैतिक आन्दोलन का 
संचालन करना होता हैं, गांधी जी कांग्रेस की संपूर्ण -सत्ता अपने हाथ में ले लेते 
हैं। युद्ध में स्वभावतः ही प्रजातन्त्र का रूप बदल जाता है। सिपाहियों को तो 
सेनानायक के इशारे पर ही चलना पड़ता हैं। उसका शब्द ही उनके लिए 
कानून है। इस कारण कांग्रेस यदि आंदोलनों का संचालन गांधी जी के 
एकाकी नेतृत्व में सोपकर अपने को उनके आदेशों के आधीन बना लेती है तो 
इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो प्रजातन्त्र की भावना के विरुद्ध जाती हो । 

शक्ति का केन्द्रीकरण ह 

कांग्रेस पर जो दो अन्य बड़े आक्षेप लगाए जाते हैं, वह हैं--शक्तकि का 
केन्द्रीकरण ओर सर्वहर प्रवृत्ति (६८६शा८धापंक्षाांआआ) । पहिले आक्षेप का 
मुख्य आधार कांग्रेस के हाई कमाण्ड' द्वारा शासन के सब अधिकारों का अपने 
हाथ में केन्द्रित रखना है। कांग्रेस के आलोचकों को इस बात का दुःख है कि 
एक ऐसे समय जब क्रि संघ-शासन का प्रयोग इस देश में किया जारहा था, 
और प्रांतों को पद्िली बार स्थायत्त-शासन प्राप्त हुआ था, कांग्रेस ने सब प्रांतों 


पे हमारी राजनैतिक समस्‍यायें : 


की शासन-सत्ता एक पार्लमेंटरी सब-कमेटी के हाथ में केन्द्रित करके उसके समु- 
चित विकास में वाधा डाली | इस सम्बन्ध में हम यह न भूले कि पाल॑मेण्टरी 
सब-कमेटी की नियुक्ति कुछ असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए. की 
गई थी । साधारणतः यह विश्वास किया जाता था--श्रौर अंग्रेज़ी शासन के 
प्रिछुले इतिहास को देखते हुए यह विश्वास न किया जाता तो आश्चर्य होता-कि 
१६३५ की योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को भज्ज करना ओर 
प्रांतीयता को प्रोत्साहन देना था । देश की आज़ादी के लिए, सतत, प्रवत्नशील 
क्रांग्रेस जैसी संस्था के लिए इस प्रवृत्ति से संघर्ष करना जरूरी था | वह ग्रांतीयता 
के बिवैले प्रभाव को अवाधगति से केसे बढ़ने दे सकती थी ? साथ ही यह भय भी 
था कि प्रांतीय मंत्रि-मण्डलों को मुक्त, मिर्बन्ध, रखा गया तो वे कहीं पारलमेण्टरी 
शासन की गुत्यियों में एक बढ़े आदर्श को अपनी दृष्टि से ओमल न कर ब्रेठ । 

यह कहा जा सकता है कि इस केन्द्रीकरण के मुख्य कारण चाहे कुछ भी 
क्यों न हों उसका प्रभाव यह पड़ा कि मन्त्रियों में घारा-सभाश्रों के प्रति उत्तर- 
दायित्व की भावना का, जो प्रजातन्त्र-शासन का मुख्य आधार है, समुचित 
विकास नहीं हो सका । मन्त्रिमएडल अपने आपको धारा-सभाओं व उनके चुनने 
बाले मत-दाताओं के प्रति उतना उत्तरदायी नहीं मानते थे जितना कांग्रेस के 
हाई कमारण्ड' के प्रति। इससे प्रान्तीय शासन में एक परोक्ष ओर अ-वैधानिक 
सत्ता का प्राधान्य होगया । पर, इस सम्बन्ध में भी कांग्रेस के आलोचक यह 
भूल जाते ह क्रि प्रांतीय व केन्द्रीय राजनीति पर इस प्रकार का राष्ट्रीय! नियन्त्रण 
प्रायः प्रत्येक देश में पाया जाता है।। प्रांतीय क्षेत्रों में मी उम्मीदवार साधारणतः 
अखिल राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा ही खड़े किये जाते है, ओर जो लोग उनके 
पक्त में अपना मत देते हैं, वे प्रधानतः राजनैतिक दल को ही अ्रपना मत देते हैं ओर 
केवल गोणु-रूप से चुनाव में खड़े होने वाले व्यक्ति को । यह बात संसार के सभी 
प्रजावन्त्र-देशों में पाई जाती है । हमारे देश में तो इस ग्रद्नत्ति के विक्ास के लिए 
ओर भी गुजाइश थी। यहां ग्रांतों द्वारा शासन-अधिकार प्राप्त किये जाने से 
बहुत पहले ही अखिल-मारतीय राजनैतिक दल स्थापित होचुके थे। एक 
या दो शुद्ध प्रांतीय राजनैतिक दलों को छोड़कर हमारे सव राजनैतिक दलों 
का कार्यक्षेत्र देश-व्यापी है। कांग्रेस के सम्बन्ध में तो संसार के किसी मी 
राजनैतिक दल की तुलना में यह बात और भी अधिक सच है कि जनता ने 
किसी व्यक्ति को नहीं, पर कांग्रेस और उसके कार्यक्रम के लिए अपना मद 
दिया था। इस कारण कांग्रेस ही देश की समह्त प्रजा के प्रति ज़िम्मेदार थी | 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल सीधे मतदाताओं के प्रति ज़िम्मेदार नहीं थे । 
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सबेहर प्रवृत्ति (('.00गएथंशा। था) 

कांग्रेस पर सबंहर ((002027०778॥) होने का जो झक्षेप लगाया जाता 
है, वह सचमुच बड़ा मनोरज्ञक है | इस सम्बन्ध में जो सबसे बड़ा प्रमाण दिया 
जाता है वह है कांग्रेसी प्रांतों ओर ग़ेर-कांग्रे सी प्रांतों में मन्त्रि-मएडलों के निर्माण 
की नीति का अन्तर। कांग्रेस ने मिश्रित मन्त्रि-सए्डल बनाने से इन्कार कर 
दिया था, ओर क्योंकि कांग्रेस के बहुमत खो देने की सम्भावना नहीं थी, उसके 
मन्न्रिमन्डल स्थायी थे । दूसरी ओर, पंजाब को छोड़कर, सभी गैर-कांग्रेसी 
प्रांतों में मिश्रित मन्त्रिमए्डल थे; ओर सता का आधार रोज़-रोज़ बदलता 
रहता था। यह है कांग्रेस के स्वंहर होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण ! 
कूपलेंस्ड की राय में ग़ेर-कांग्रेसी प्रांतों के शासन में ( जहां सन्त्रिमएडल प्रायः 
गवर्नर के हाथों में कठपुतली के समान नाचते थे ) प्रजातन्त्र की भावना की 
अधिक रक्षा हो सक्की । इस विचार के पीछे यह शरार्त भरा सुझाव भी है 
कि कांग्रेस ने अल्प-संख्यक दलों के प्रति उपेन्षा की भावना रखी, जबकि दूसरे 
मन्त्रिमण्डलों ने अल्प-संख्यक दलों को अपने साथ लेकर उनके प्रति अपनी 
शुमेच्छा का प्रदर्शन किया । 

कांग्रेस के सर्वहर होने के पक्त में ओर भी बहुत से प्रमाण दिये जाते हैं । 
प्रो० कृूपलेण्ड का कहना है कि सरकारी व म्युनिसिपल इमास्तों पर राष्ट्रीय मंडे 
लगाने में भी कांग्रेस का उद्देश्य यही था कि वह दूसरी जातियों की भावना को 
ठेस पहुंचाये । इसी प्रकार, कह्य जाता है, कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत के नास पर 
एक ऐसे गीत को सरकारी प्रश्नय दिया जो संस्कृत शब्दों और हिन्दू धार्मिक 
भावनाओं से भरा हुआ था । संस्कृतमयी हिन्दी का प्रचार भी कांग्रेस के सर्वहर 
होने का एक प्रमाण है। प्रो० कृपलेए्ड का विश्वास है कि कांग्रेस ने विद्या- 
सन्दिर-योजना को अपना समर्थन देकर सास्पदायिकता की इस नीति को अपनी 
पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया । सच तो यह है कि कांग्रेस के खिलाफ़ बुरे से बुरे 
इलज़ाम लगाने में प्रो० कूपलैए्ड तनिक भी नहीं मसिमके हैं । उन्होंने तो यहां 
तक कहा है कि आम-सुधार की योजना के पीछे भी कांग्रेस का उद्देश्य यही था 
कि बह गांवों में अपनी शक्ति की जड़ों को मज़बूती से जमा ले। कांग्रेस के 
प्रति प्रो० कूपलैण्ड का विद्वेष ओचित्य ओर मनुष्यता की सभी सीमाओं को पार 
कर जाता है जब वह अपने अंग्रेज़ पाठकों के सामने बड़े निश्चय के साथ यह 
बात रखते हैं कि कांग्रेस अपने शासन-काल में चुयचाप अपनी एक अलहदा 
फ़ौज खड़ी करने के काम में लगी हुई थी, और इसके साथ ही साथ ऑक्स- 
फ़ोर्ड के यह विद्वान प्रोफ़ेसर अपने सहसे हुए पाठक-वर्ग के सामने जर्मनी और 


हे हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


इटली की उस भयंकर स्थिति का विपद चित्र मी खींच देते है, जो वहां पर इस 
प्रकार की अवकचरी सेनाओं के संगठित किये जाने से उपस्थित हो गई थी | 
इनमें से बहुत से इलज्ञाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा करना मी समय नष्ट करना 
है। यहां कुछ थोड़ी-सी बातों को लिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि 
कांग्रेस विभिन्‍न जातियों की भावनाओं को कुचलने के स्थान पर उन्हें अधिक 
से अधिक सन्तुष्ट करने के प्रयत्न में लगी रही | कांग्रेस का कंडा कांग्रेस-द्वारा 
पद-ग्रदरण करने के वर्षों पहले से--यदह कहना चाहिए कि राष्ट्रीय आन्दोलन के 
क्रियात्मकरूप लेने के समय से ही--मौजूद था | परन्तु जब कांग्रेस ने देखा कि 
कुछ वर्गों की ओर से उसका विगेध किया जा रहा दे तो उसने अन्य राजनेतिक 
दलों को भी कांग्रेस के भंडे के साथ अपना मभंडा लगाने की इजाज़त दे दी, 
और उन दिनों कभी-कभी तो एक ही इमारत पर एक साथ चार या पांच मंडे 
लहराते नज्षर आते थे | जर्मनी, इटली, या खय॑ इंग्लैण्ड या अमरीका में भी, 
क्या ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है ! इसी प्रकार, जहां तक राष्ट्रीय- 
गीत का सम्बन्ध है, कांग्रेस को आरस्म में तो ध्यान भी नहीं था कि बन्देमातरम 
का बिरोध होगा । वर्षों से बड़े से बड़े मुसलमान नेता उसके पते अपना आदर 
व्यक्त करते रहे थे। परन्तु जब कांग्रेस ने देखा कि उसका विरोध किया जा रहा 
है तो उसने पहले तो यह निश्चय किया कि उसके केवल पहले दो पद--जिनमें 
किसी प्रकार की साम्प्रदायिक भावना का स्पर्श मी नहीं था-गाये जाये और 
बाद में उसे बिल्कुल ही बन्द कर दिया । इसी प्रकार जहां तक कांग्रेस की 
भापा-सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है, यह तो भारतीय राजनीति से जो व्यक्ति 
थोड़ा भी परिचित है वह जानता है कि कांग्रेस ने कमी संस्कृत-प्रधान भाषा के 
प्रचार का प्रयत्त नहीं किया | कांग्रेत का उद्देश्य हिन्दुस्तानी अथवा एक ऐसी 
भाषा का प्रचार था जिसमें हिंदी और उद्‌ के सरल और सर्वसाधारण में बोले 
जाने वाले शब्दों का प्रयोग होता हो। यहां हमें यह मी भूल नहीं जाना 
चाहिए कि कांग्रेस ने हिंदी या हिन्दुस्तानी के प्रचार की दिशा में ठोस काम 
केबल मद्रास में किया, जहां मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, और वहां पर भी 
हैंदी के प्रचार का विरोध मुसलमानों की ओर से नहीं बल्कि अ्र-त्राह्मण जस्टिस 
पार्टी की ओर से हुआ, ओर उस विरोध के कारण विशुद्ध राजनैतिक थे | 
कांग्रेस के विरुद्ध प्रायः यद्द दोप लगाया जाता है कि उसने उन प्रांतों में, 
लिनमें उसका बहुमत था, अपने मन्न्रिमण्डलों में कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य 
संस्था के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया। इस सम्बन्ध में हमें कुछ वातें 
अपने ध्यान में रखनी हं | पहली वात तो यह है कि उन सब देशों में, .जहां 
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प्रजातन्‍्त्र-शासन है, अधिकांश में वही राजनैतिक दल अपना मन्त्रिमएडल 
बनाता है जिसका चुनाव में बहुमत रहा हो, ओर इस मन्त्रिमएडल. में उसी दल 
के प्रमुख व्यक्ति रहते हैं | उदाहरण के लिए, इग्लेंड में यदि 'लेबर' पार्टी को 
बहुमत प्राप्त हो, या अमरीका में प्रेज्ञीडेन्ट 'रिपब्लिकन! पार्टी में से चुना जाय, 
तो वे मन्त्रिमण्डल में केवल अपने ही दल के व्यक्तियों को स्थान देंगे, 'कंजवटिव! 
या 'डेमाक्रोटिक या किसी अन्य दल के व्यक्तियों को निमन्त्रित नहीं करेंगे | जेनिंग्स 
ने अपनी “अंग्रेज़ी शासन-विधान' नाम की पुस्तक में इस पद्धति का समर्थन करते 
हुए लिखा है कि “इससे एक स्थायी सरकार का निर्माण होता है। 'सरकार 
हाउस ऑफ़ कामन्स? के बहुमत के प्रति उत्तरदायी होती है, ओर उसका नेतृत्व 
भी करती है | सरकार अपने प्रस्तावों के स्वीकृत किये जाने की आशा: रखती है। 
न वह अपने दल के बहुमत पर उस समय वक निर्भर रह सकती है, जब तक 
कि वह उसके सिद्धांतों के बिल्कुल ही खिलाफ़ कुछ न कर रही हो | ( इसका 
परिणाम यह होता है कि) वह कम समय में और विश्वास के साथ काम कर 
सकती है, क्योंकि' वह जानती है कि उसे आवश्यक समर्थन प्राप्त है। ये बहुत बड़े 
लाभ हैं. ... . अल्प-संख्यक दलों की सरकार सदा कमज़ोर होती है, क्योंकि वह 
शासन कर ही नहीं सकती । मिश्रित सरकारें साधारणतः कमज़ोर होती हैं, 
क्योंकि उनमें आपसी मतभेद बहुंत अधिक रहता हैं ।”* 
प्रजातन्त्र-देशों में मिश्रित मन्त्रिमएडल किसी अभूतपूर्व परिस्थिति का मुक्ता- 
बिला करने के लिए ही बनाये जाते हैं, और उस विशेष परिस्थिति का श्रन्त 
होने के साथ ही वह समाप्त कर दिये जाते हैं---३ ग्लेए्ड में महायुद्ध को सफलता 
से चलाने की दृष्टि. से एक सर्व दल सरकार का निर्माण हुआ था, पर जर्मनी के 
हथियार डालते ही दुबारा चुनाव हुए और एक दल की सरकार बन गई। 
१६३७ में हमारे देश के सामने कोई ऐसी असाधारण राजनैतिक परिस्थिति नहीं 
थी, जिसके कारण मिश्रित-मन्त्रिमण्डलों का निर्माण आवश्यक माना जाता। 
प्रत्युत, उस समय तो परिस्थितियों का तक्ताज़ा यही था कि एक दल वाले सशक्त 
मन्त्रिमए्डल बनाये जायं। कांग्रेस का ध्येय अंग्रेज गवर्नर और नौकरशाही 
के अनिच्छुक हाथों से सता छीनना था। ऐसी स्थिति में संयुक्त मोर्चे की ज़रू- 
रत थी, और वह मिश्रित मन्त्रिमण्डलों द्वारा संगठित नहीं किया जा सकता था । 
कांग्रेस द्वारा मिश्रित मन्त्रिमएडल बनाने की नीति के विरोध का यही मुख्य 
कारण था। कांग्रेस के मन में अल्प-संख्यक वर्गों के प्रति उपेक्षा का भाव 
वनिक भी नहीं था। कांग्रेस का तो सभी वर्गों की प्रतिनिधि-संस्था होने का सदा 
१-जेनिंग्स : [॥6 छिघरंप्रड) (०7न्‍्धाप्रध्॑00, ए० ६१]  ' 
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से दावा रहा है। कांग्रेस के शासन-काल में प्रायः प्रत्येक प्रांत के मन्न्रिमण्डल 
में मुसलमान लिये गए. थे | उसकी पार्लमेंटरी कमेटी के समापतिं व संयोजक 
मौ० आज़ाद थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने यदि अपने. मन्न्रिमए3ल बनाने में 
श्रन्य पार्लमेण्य्री देशों की पद्धति को अपनाया, ओर अन्य दलों के प्रतिनिधियों 
को अपने मन्त्रिमणडलों में शामिल नहीं किया, तो इसमें अल्पसंज्यक वर्गों के 
प्रति उपेज्षा की मावना हृ ढ़ निकालना बहुत ही हल्के ढंग का श्राक्तेप है | 
आज तो में चारों ओर वैधानिक परिडतों को यह कहते हुए सुनता हूं कि 
१६३७ में कांग्रेस ने मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों को मन्त्रिमण्डलों में न लेकर 
एक बहुत बड़ी ग़लती की | में जानता हूँ कि आज परिस्थिति बदल गई है। 
आज मुस्लिम-लीग इतनी शक्तिशाली बन गई है, और मुस्लिम हितों का इतना 
अधिक प्रतिनिधित्व उसमें आगया है, कि आज की परिस्थिति में कांग्रेस के लिए 
केन्द्रीय व प्रतीय दोनों शासनों में मुस्लिम-लीग के साथ किसी प्रकार का सम- 
भौता कर लेना वांछित हो सकता है, वशरत्ते कि मुस्लिम'लीग इस. सहयोग के 
लिए तैयार हो ।' १६३७ में तो हमारे देश के राजनैतिक जीवन में मुस्लिम-लीग 
की कोई स्थिति थी ही नहीं | मुस्लिम-लीग द्वास खड़े किये गए उम्मीदवारों में 
से जो सफल हुए उनकी संख्या प्रांतीय घारा-सभाओं के कुल सदस्यों की केवल 
४॥ फ़ीसदी और मुसलमान सदस्यों की ११ फ़ीसदी थी। किसी भी प्रांत में 
मुस्लिम-लीग के प्रतिनिधियों का काम-चलाऊ बहुमत भी नहीं था। यदि 
पंजाब और बंगाल में मुसलमान मन्त्रिमए्डल बनाये जा सके तो इसका कारण 
यूनियनिस्ट और कृपक-प्रजा-पार्टी का बहुमत था | सर सिकन्दर हयात खां और 
फज़लुल-हक्क दोनों लीग के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, ओर उनके 
विरोध में ही जीते । सिंध में मिश्रित-मएडल बना | उत्तर-पश्चिमी-सीमा-प्रांत 
में, जहां की प्रायः सारी आबादी मुसलमान है, शुद्ध कांग्रेसी मन्न्रिमएडल बना । 
१६३७ में कांग्रेस मिश्रित सन्त्रिमण्डल बनाने की स्थिति में थी या उसे ऐसा 
करना चाहिए. था, यह कदना उस समय की शजनैतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में 
अपना अज्ञान प्रगट करना है | 
देशी-राज्यों के श्रति कांग्रेस की नीति 
कांग्रेस के विद, उस समय की नीति के सम्बंध में ही जो उसने पद-महण 
के दिनों में वरती, दो ओर बड़े इल्ज़ाम लगाये जाते हैं। उनमें से एक यह है 
कि कांग्रेस ने अपने दल की शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से देशी राज्यों की पजा को 
१-सुस्लिम-लीग के शिमला-कान्फ्रेस के रैये से यह स्पष्ट हो गया है कि 
बह कांग्रेस के साथ किसी भी श्रकार का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। 
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उकसाया | देशी राज्यों के प्रति कांग्रेस द्वारा बरती जाने वाली नीति को देखते 
हुए इस दोपारोपण में अतिशयोक्ति दिखाई देती है । कांग्रेस तो देशी राज्यों के 
आंतरिक प्रश्नों में दृस्तत्तेप करने से सदा बचती रही है। १६३४ में जब 
कांग्रेस के एक पक्ष ने देशी राज्यों की राजनीति में कांग्रेस द्वारा अधिक हस्तक्षेप 
करने का प्रश्न उठाया था तो उस समय के सभापति डा० राजेन्धप्रसाद ने इस्तीफ़े 
की धमकी दी थी । १६३७ तक कांग्रेस तय्स्थता की अपनी इसी नीति पर 
जमी रही । परन्तु ब्रिय्श भारत में प्रांतीय स्वायत्त-शासन की स्थापना का 
प्रभाव देशी राज्यों पर पड़ना स्वाभाविक था । देशी राज्य और ब्रिटिश भारत 
भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टियों से इतने संबद्ध हैं कि उन्हें एक-दूसरे 
के प्रभाव से मृक्त रखा ही नहीं जा सकता । ब्रिठिश-भारत में प्रजातन्त्र-शासन की 
स्थापना के साथ-साथ देशी राज्यों में भी राजनेतिक स्वत््वों की मांग का प्रभाव- 
शाली वन जाना अनिवार्य था। इसी कारण १६३७ के बाद से ही हम देशी 
राज्यों में एक नव्रीन चेतना के चिह्न पाते हैं। कुछ में तो राजनैतिक अधिकारों 
के लिए छोटे-मोटे सत्याग्रह आंदोलन भी उठ खड़े हुए थे। कांग्रेस ने इन 
राजनैतिक आंदोलनों में कभी कोई सीधा भाग नहीं लिया । वास्तविक कार्य 
इन्हीं राज्यों के प्रजा-मण्डल आदि अपनी स्थानीय संस्थाओं द्वारा हुआ | 
यदि ब्रिगिश भारत के राजनीतिशों ने देशी राज्यों की समस्याओं में कभी 
हस्तक्षेप किया भी वो उन्हीं देशी राज्योंके अधिकारियों के निमंत्रण पर । राजकोट 
का ही उदाहरण लें | राजकोट के मामले में गांधी जी, अथवा वल्लम भाई पटेल, 
स्वयं नहीं पड़े, परन्तु राज्य के अधिकारियों, स्वयं राजकोट के दीवान द्वारा, वल्लेम 
भाई पटेल से यह प्रार्थना की गई थी कि वह उनके आंतरिक मामलों 
के सुलमाने में सहायता दें | इसी प्रकार लिम्बड़ी-राज्य में मी राज्य के अधि- 
कारियों ने श्री मुन्शी को निमन्च्रित किया था। दोनों स्थानों पर समभझभोता न हो 
सकने का कारण यह था कि भास्त-सरकार का राजनैतिक-विभाग यह नहीं 
चाहता था कि ब्रिथिश भारत के राजनीतिज्ञ देशी राज्यों के मामलों में दखल दे । 
लाड लिनलिथंगो ने भी जब गांधीजी के उपवास के अवसर पर हस्तक्षेप किया 
तो अपने राजनेतिक विभाग की सलाह के ख़िलाफ़ । दूसरी बात जो हमें ध्यान 
में रखना है वह यह है कि -इन दिनों स्वयं भारत-सरकार भी इस बात के लिए- 
उत्सुक थी कि किसी प्रकार देशी-राज्य अपनी मध्य-कालीन तानाशाही से बाहर 
मिकल सके, और अपने यहां कुछ वैधानिक सुधारों का प्रारम्म करें ।- जहां तक 
इस नीति का सम्बंध था, कांग्रेस व भारत सरकार दोनों का ध्येय एक ही था। कांग्रेस 
ने देशी नरेशों के सावंभीस अधिकार्रो का अतिक्रमण करने की कभी चेष्ट नहीं की | 


६२ - हमारी राजनैतिक समध्या : 


' मुस्लिम-लीग पर पहार 

दूसरा बड़ा गम्भीर इल्ज़ाम जो कांग्रेस के इन दिनों के रवैये के बारे में लगाया 
जाता है, वह यह है कि कांग्रेस मुस्लिम-जनसाधारण से सीधा संपक स्थापित 
करके मुस्लिम-लीग की जड़ों को ही उखाड़ फेंकना चाहती थी | यह सच हे कि 
कांग्रेस ने पद-ग्रहण करने के बाद ही मुस्लिम-जन-संपर्क आंदोलन का आरम्भ 
कर दिया, परन्तु इसमें कांग्रेस कोई नई बात नहीं करने जा रही थी । कांग्रेस तो 
पिछुले पचास वर्षों से संपूर्ण भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व पा लेने के 
प्रयत्न में लगी हुई थी और मुस्लिम-जनता का अधिक-से-ग्रधिक सहयोग पा लेना 
उसी प्रयत्न का एक भाग था । हमें यह बात स्पष्ट रूप के समझ लेनी चाहिए कि 
कांग्रेस अपने जीवन-काल के आरम्भ से ही एक दोहरे कार्यक्रम में लगी हुई है । 
एक ओर तो वह अंग्रेजी साम्राज्यवाद को ख़त्म कर देने के प्रयत्न में जी-जान से 
जुटी है, और दूसरी ओर वह राष्ट्रीय आंदोलन को अधिक से अधिक व्यापक 
बना देना चाहती है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से प्रायः प्रत्येक बड़ी टकर के बाद 
उसने अपने आंतरिक सद्भठन को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया है । मुस्लिम- 
जन-संपक आंदोलन के वास्तविक उद्देश्यों को जानने के लिए हमें कांग्रेस-कार्य- 
क्रम के इस पक्षु को भी ध्यान में रखना है । ह ेल्‍ 

लीग की शक्ति के तेज्ञी से बढ़ने से कांग्रेस अपने मुस्लिम-जन- 
संपर्क आंदोलन की सफलता के सम्बन्ध में तो निराश होगई, पर इसका यह.श्रर्थ 
नहीं है कि वह अपने कर्तव्य के सीधे मार्ग से हद गई। अक्दूबर १६३७ में 
कांग्रेस की वर्किज्ञ कमेटी ने अपने कलकत्ता-अंधिवेशन में यह बिल्कुल स्पष्ट कर 
दिया था कि वह अल्पसंख्यक वंगों के स्वत््यों की रक्षा करना व उन्हें विकास के 
अधिक से अधिक अवसर, व सांस्कृतिक जीवन में अधिक से अधिक भाग ले सकने 
की सुविधायं, देना अपना प्रमुख कतंब्य मानेगी | फ़रवरी १६३८ में, द्वरिपुरा में 
कांग्रेस ने अल्व-संख्यक स्वत्वों के सम्बंध में वर्किज्ञ-कमेटी के कलकत्ें के प्रस्ताव 
को स्वीकार किया, और साथ ही यह घोषणा भी की कि “वह अल्प-संख्यर्क 
जातियों के धामिक, भाषा-संबंधी, सॉस्क्ृतिकं और अन्य स्वच्चों की सुरक्षा को 
अपना प्रधान कर्त्तव्य और प्रमुख नीति मानती है, और किसी भी ऐसी भावी 
शासन-योजना में, जिसके निर्माण में उसकी हाथ होगा, उनके विकास,ओऔर देश 
के राजनेतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में उनके पूर्ण सहयोग, के लिए 
अधिक से अधिक सुविधायें होंगी | कांग्रेस ने लीग के साथ समझौते की बात- 
चीत भी की । पं० जवाहरलाल नेहरू ने लीग के क्ायदे-आज़म की कई पत्र 
लिखे । गांधी जी ने कई दिन तक घर्टों उनसे बातचीत की । सुभापचन्द्ध 
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बोस ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजल चढ़ाई । परन्तु बातचीत इस कारण सफल 
न हो सकी कि लीग के नेता ने यह आश्वासन चाहा कि कांग्रेस लीग को 
भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था सानले। इन सब बातों से 
यह तो स्पष्ट होजाता है कि कांग्रेस लीग को ख़त्म कर देने के प्रयत्नों में लगी 
रहने के स्थान पर उससे समझौता करने की लगातार कोशिश करती रही-- 
बल्कि सांप्रदायिक मनोइत्ति वाले हिंदुओं का सहयोग उससे दिन--दिव इस 
कारण खिंचता गया कि उनका विश्वास था कि वह लीग से समझोता करने की 
कोशिश में हिंदुओं के स्वच्चों व अधिकारों की हत्या कर रही है। कांग्रेस 
मिःसन्देह मुसलमानों को एक बड़ी संख्या में राष्ट्रीय विचार-धारा में ले आने के 
लिए, व्यग्न थी, पर इसमें उसका उद्देश्य यही था कि वह जनता तक स्वतन्त्रता का 
सन्देश पहुँचा दे, और इस प्रयत्न के पीछे उसका यह विश्वास था कि वह हिंदू 
और मुसलमान के भेद-माव से ऊपर उठकर जनता के लिए ही सब कुछ कर रही 
है। कांग्रेस का दृष्टिकोण शुद्ध राजनैतिक था । सांग्रदायिकता उसमें लेश-सात्र 
भी नहीं थी । 
कांग्रेस के उद्देश्य व आदर्श 

सच तो यह है कि कांग्रेस के प्रति इस प्रकार के ग़लत प्रचार की थोड़ी-सी 
भी सफलता का मुख्य कारण यह है कि जन-साधारण में कांग्रेस के उद्देश्यों 
के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है, और कांग्रेस के विरोधियों ने जान-बूक कर 
उसके आदशों को वोड़ा-मरोड़ा है। हम यह वात भूल नहीं सकते कि कांग्रेस 
देश में प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं की स्थापना के बहुत पहले से मौजूद थी, और 
यदि उसने धारा-सभाओं में एक राजनैतिक दल की हेसियत से प्रवेश करने का 
निश्चय किया तो केवल इसलिए कि वह अपने उस आदर्श की ओर एक कदम 
आऔर बढ़ा सके, जिसकी प्राप्ति के लिए. उसकी स्थापना हुई थी। दूसरे शब्दों 
में, कांग्रेस पहले हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाली संस्था है, और 
धारा-सभाओं में एक राजनैतिक दल की हेसियत से किया हुआ उसका कार्य 
उसकी स्थिति का केवल एक गौण पक्ष है। इस कारण पश्चिम के राजनैतिक 
दलों से हम उसकी सर्वथा तुलना नहीं कर सकते । पश्चिस के राजनैतिक दल 
का उद्दे श्य रहता है, बहुमत द्वारा राजतन्त्र को अपने अधिकार में लेना और 
अपने सिद्धांतों व आदशों के अनुसार उसका साद्बालन करना। कांग्रेस का 
देश के वर्तमान राज-तन्त्र की उपयुक्तता में तनिक्र भी विश्वास नहीं है। वह 
वो उसे उखाड़ फेंकना चाहती है--इस अर्थ में वह एक क्रांतिकारी संस्था है--- 
आर देश में प्रजातन्त्रशासन की स्थापना करना चाहती है। कांग्रेस प्रजातन्त्र 
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के अन्तर्गत सड्धटित किया गया एक दल नहीं है। वह तो प्रजातन्त्र की स्थापना 
के लिए प्रतिज्ञावद्ू, कयिबद्ध और जीवनोत्सर्ग के लिए सतत्‌ ,तत्वर, एक जीवित 
संस्था है | उसके अन्तर्गत कई राजनैतिक विचार-घारायें हैं, सोशलिस्ट-पार्टी हे, 
फार्बर्ड ब्लाक है, कम्यूनिस्ट हैं, जो देश में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना हो जाने: पर 
विभिन्न राजनैतिक दलों का रूप ले लेंगी। फिर भी राजनैतिक दल की हैसियत 
से कांग्रेस जब कभी धारा-सभाओं में काम करती है, वह प्रजातन्त्र-शासन के 
सिद्धांतों का सदा ही अन्नुरशः पालन करती है। कांग्रेस के पद-ग्रहण करने का 
अआग्थ यह कभी नहीं होता कि वह सता को हृड़पना या अल्प-संख्यक  बगों को 
कुचलना चाहती है । वह यदि शक्ति प्राप्त करना चाहती है तो मारतीय/जनता 
के लिए---ओऔर अल्पसंख्यक वर्गों के स्वत्वों की रक्ताके लिए वह उतनी ही पयत्न- 
शील है जितनी बहुसंख्यक वर्गों के। देश से एक विदेशी शासन को हटाकर 
प्रजातन्त्र की स्थापना करना ही जिस संस्था का धर्म हो वह अपनी काय-प्रणाली 
में किसी अन्य मार्ग का अवलंबन कर ही केसे सकती है ? 
राजनैतिक दल : आन्तरिक प्रवृत्तियां 
हमारे देश में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना कें मार्ग में जो सब से वड़ी बाधा मानी 
जाती है बह यह है कि हमारे राजनैतिक दलों के संगठन का आधार धर्म में है । 
कांग्रेस के सम्बन्ध में तो यह बात नहीं कही जा सकती | बह एक शुद्ध राजने 
तिक संध्या है। परन्तु कांग्रेस के अलावा जो अन्य राजनेतिक दल हैं--जैसे 
लिब्ररल फ़ेंडरेशन, इशिडियन बोल्शेविक पार्टी, श्रादि--उनका जनता पर विल्कुल 
भी प्रभाव नहीं है.। कांग्रेस के बाहर केवल एक राजनंतिक दल ऐसा है जिसका 
संगठन ओर प्रचार बड़ी तसरता कें साथ किया जा रहा है । बह है कम्यूंनिस्ट 
पार्टी | .परन्‍्तु, १६४२ के आन्दोलन में कम्यूनिस्ट पार्टी का जो रवैया रहा उंस 
से वह बहुत बदनाम हो गई है, ओर उसकी प्रतिष्ठा को बड़ी ठेंस पहुँची है। 
व्यापकता, शक्ति व संगठन की दाष्टि से देखा जाय तो कांग्रेस के बाद जिस संस्था 
का नाम लिया जा सकता है, वह है मुस्लिम लीग | और उसके बाद यदि कोई 
राजनैतिक दल ऐसा है जिसका संगठन ओर प्रचार देश-ब्यापी है तो वह हिन्दू 
हासभा है । मुस्लिम-लीग ओर .हिन्दु-महासभा दोनों कट्टर साम्प्रदायिक्र संस्थाएं, 
हैं, ओर दोनों का आधार धर्म में है । मुस्लिम लीग मुसलमानों तक हीं सीमित 
है, और हिन्दूःमहासमा का प्रधान उद्देश्य हिन्दू-हिंतों ओर खाथों की रक्षा 
कंरना है | | 


यह सच है कि मुस्लिम-लीग का कार्य-क्षेत्र मुसलमानों तक ही सीमित है 
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झर हिन्दू-महासभा हमारी राजनैतिक समस्याओं को हिन्दू दृष्टिकोण से ही देखना 
ओर सममना चाहती है। परन्तु हमें यह बात भूल नहीं जाना चाहिए कि उनके 
संगठन का आधार चाहे कुछ हो उनका कार्य शुद्ध राजनैतिक है, धार्मिक नहीं । 
मुस्लिम-लीग और हिन्दू-महासभा दोनों का संगठन राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर 
किया गया है, ओर समय-समय पर उन्होंने राजनैतिक आदर्शों पर ही ज़ोर 
दिया है । 

मुस्लिम-लीग की स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों में जहां मुसलमानों में राजभक्ति 
की भावना को विकसित करना व उनके और सरकार के बीच सद्मावना को 
स्थापित करना था, वहां भारतीय मुसलमानों के राजनितिक व अन्य अधिकारों की 
रक्षा करना व उनकी आवश्यक्रताओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने 
रखना भी था । मुस्लिम-लीग ने सदा ही मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों 
पर ही विशेष ज्ोर दिया है। १६१३ में मुस्लिम-लीग के उद्देश्यों में भारतवर्ष 
में उत्तदायी शासन की स्थापना को शामिल किया गया।। उसके बार कई 
वर्षों तक कांग्रेस ओर लीग के वार्षिक अधिवेशन एक ही स्थान पर होते 
रहे | १६२०-२१ के असहयोग के आन्दोलन को लीग का समर्थन प्राप्त था | 
१६२७ में, मि० जिन्‍ना के नेतृत्व में, लीग का बहुमत साइमन कमीशन के 
बहिष्कार में राष्ट्रीय तत्वों के साथ था। १६३६ में चुन'न के अवसर पर लीग 
ने जिस नीति की घोषणा की बह प्रगतिशीलता की द्योतक थी | अक्टूबर १६३७ 
में मुस्लिम-लीग ने अपने को आजादी के पक्ष में घोषित किया; संघ शासन 
की भर्त्सना की, ओर आर्थिक कार्य-क्रम की रूप-रेखा बनाई । १६४० के मुस्लिम 
लीग के पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्ताव के पीछे भी- राजनैतिक उद्देश्य ही प्रधान 
रहे हैं । इसी प्रकार हिन्दू-महासभा भी हिन्दुओं के राजनैतिक खत्तों की रक्षा के 
लिए सामने आई ओर ज्यों-ज्यों हिन्दुओं का यह भय बढ़ता गया कि' कांग्रेस 
कहीं मुसलमानों को सन्तुड्ट करने के प्रयत्न में हिन्दू-हितों को बलि न दे डाले, 
उसका बल बढ़ता गया है। पाकिस्तान की मांग के साथ अखण्ड-हिंदुस्तान 
का आन्दोलन भी अधिक प्रवल हो गया है। विस 

हमारे इन साम्प्रदायिक दिखाई देने वाले दलों के पीछे राजमैतिक विचार- 
धाराओं का आंतरिक संघर्ष भी तीत्र होता जा रहा है। सबसे पहले मुस्लिम- 
लीग को ही लें, जो हमारे देश की सबसे कट्टर साम्प्रदायिक संस्था मानी जाती 
है। १६३७ के बाद से, जब से मुस्लिम लीग की शक्ति का बढ़ना आरस्म हुआ, 
उसमें एक ओर तो प्रतिक्रियावादी तत््तों का समावेश - हुआ, और दूसरी ओर 
प्रगतिशीलता की घाराए. सशक्त, हो चलीं। १६३६ के चुनाव के घोषणा-पत्र 
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में प्रगतिशीलता की प्रधानता स्पष्ट है। १६३७ में मि० जिन्ना ने लख- 
नऊ में कहा--“आप लोगों का प्रधान कर्तव्य जनता के लाभ के लिए एक 
स्वनात्मक और सुधारवादी कार्य क्रम की योजना करना दै |” कांग्रेस के «विरोध 
में लीग का प्रतिक्रियाबादी पद्ष सामने आया, परन्तु आतरिक संघर्ष बराबर चल 
रहा था । मई १६३८ की कानपुर की हड़ताल में इस संपर्प की अच्छी अभि- 
व्यक्ति मिलती है । लीग के प्रतिक्रिया वादी पक्त ने पहले तो हड़ताल बन्द करने 
की चेश की पर जब उसे सफलता नहीं मिली तो लीग का प्रगतिशील वर्ग सामने 
आया और उसने हड़तलियों का साथ दिया--उनकी सफलता पंर बधाई दी 
ओऔर साथ ही एक बड़े बहुमत से यह प्रस्ताव भी पास किया कि लीग का कोई 
पदाधिकारी ज़मींदारों की किसी संस्था का सदस्य न बने | यों तो मई १६४३ 
में दिल्‍ली अधिवेशन में ही लीग के सामने यह प्रस्ताव लाया गया था कि 
पाकिस्तान का शासन-विधान प्रजातन्त्र ओर साम्यवाद के इस्लामी सिंद्धान्तों पर 
स्थापित होना चाहिए, परन्तु दिसम्बर १६४३ के करांची अधिवेशन में इस 
आन्दोलन ने एक स्पष्ट रूप ले लिया । जिन्ना साहब को लीग के जन-संग्पर्क के 
सम्बन्ध में अधिक जोर देना पड़ा । सिन्ध प्रांतीय लीग के अध्यक्ष जी ०एम० सैयद 
ने कहा कि लीग को जनता के स्वार्थों को ध्यान में रखना चाहिए, ओर ऐसे 
प्रस्ताव पास किये गए जिनमें जनता की आर्थिक समस्याओ्रों की सुलमाने व 
लीग के मन्त्रिमण्डलों द्वारा एक निश्चित सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कार्य- 
क्रम की अमल में लाने पर, ज़ोर दिया गया था। 

प्रायः सभी प्रान्तों में राजनेतिक विचारधाराओं को लेकर इस प्रकार का 
आन्तरिक संघर्ष जारी है। सिन्चथ, आसाम ओर सीमापान्त में तो वहां. की 
अनुदार सरकारों को लीग की समाझ्रों पर भी प्रतिबन्ध लगाना पड़ा, पर जनता 
के आन्दोलन के सामने उन्हें फुकना पड़ा । पंजाब में लीग ने इस बात की मांग 
की कि था तो कांग्रेस के क्रैदियों को छोड़ दिया जाय या उन पर खुली 
अदालत में मुक़दमा चलाया जाय | पंजाब में लीग का नेतृत्व मुमताज़ दौल- 
ताना और उनके प्रगतिशील साथियों के हाथ में आ गया है। संयुक्कप्रांत 
में लीग के नेता नवाब इस्माईल खाँ व चोधरी खलीक़ज्ज्ञमा स्वयं प्रगतिशील 
है, पर रिज़वानुल्ला दल के नेतृत्व में ओर भी प्रगतिशील तत्च आगे आ रहे हैं । 
बंगाल में लीग के प्रगतिशील मन्त्री अब्दुल हशिम ने लीग को एक क्रिया- 
शील संस्था में परिणत कर दिया है। सिन्ध में एक प्रगतिशोल नेता, जी० 
एम० सैयद, लीग के अध्यक्ष हैं। बम्बई में डा० अब्दुल इमीद क्ाज़ी के 
नेतुल में प्रयविशील दल ने अपने को खूब संगठित -कर लिया है| 'इन प्रगति- 
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शील तत्तों को प्रधानता मिलने के साथ ही दूसरे राजनेतिक दलों से सहयोग की 
मांग भी बढ़ती जा रही है। सितम्बर १६४४ के गांधी-जिन्ना वार्तालाप के 
पीछे इस मांग का बल था--यद्यपि कुछ ऐतिहासिक कारणों से यह बातचीत 
सफल न हो सकी । केन्द्रीय धारा सभा में कांग्रेस और लीग ने थूलाभाई 
देसाई और नवावज्ञादा लियाक्त अली खाँ के नेतृत्व में एक संयुक्त मोर्चा बना 
लिया था । आसाम ओर पंजाब की धारा सभाओं में भी कांग्रेस और लीग 
ने मिल-जुल कर कास किया ! लीग के नेता इस समय एक विषम परिस्थिति 
में हैं। उन्हें एक ओर वो लीग की प्रगतिशील विचार-धारा का समर्थन करना 
पड़ रहा है, परन्तु दूसरी ओर वह रूढ़िवादी तत्त्तों की छोड़ना मी नहीं चाहते, 
अन्यथा लीग में फूट पड़ जाने का भय है, परन्तु ज्यों-ज्यों यह संघर्ष बढ़ता 
जायगा उन्हें एक स्पष्ट निर्णय कर लेने पर विवश हो जाना पड़ेगा । 
इस प्रकार, हम देखते हैं कि, मुस्लिम-लीग, हिंदू महासमा ओर दूसरे 
सांप्रदायिक दलों के अन्तर्गत विभिन्‍न राजनैतिक विचार-धाराओँ का विकास हो 
रहा है। हमारे राजनैतिक दलों की स्थापना का उद्देश्य प्रांतीय अ्रथवा केन्द्रीय 
शासन में कुछ राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर लेने तक ही सीमित नहीं रहा । कांग्रेस 
का मुख्य उद्देश्य स्वाधीनताके युद्ध को जारी रखना है। मुस्लिम-लीग की स्थापना 
इस उद्देश्य से हुई कि भारतीय प्रजातन्त्र में मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित रह 
सके, और वह अपने इस काम में जुटी हुई है। हिंदू महासभा मुसलमानों के 
अतिक्रमण से हिंदू स्वार्थों की रक्षा करना चाहती है,क्योंकि उसे डर है कि राष्ट्रीय 
आंदोलन के साथ मुसलमानों का यह अतिक्रमण बढ़ता जाएगा। इन सब 
राजनैतिक दलों की रूप-रेखा में बड़ी तेज्ञी के साथ परिवर्तन होता जा रहा है । 
विभाजन की सामाजिक और शआर्थिक रेंखाएँ अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं। सच 
तो यह है कि हमारे इन राजनैतिक दलों में कोई दल ऐसा नहीं है जो शुद्ध 
सांग्रदायिक कहा जा सके। वास्तव में ये सब राजनैतिक दल ही हैं। ओर 
यदि देश में एक सच्चा प्रजातन्त्रीय शासन स्थापित किया जा सके तो मुझे पूरा 
विश्वास है कि ये राजनैतिक दल, नई परिस्थितियों को दृष्टिकोण में रखते हुए, 
अपने आपको परिवर्त्तित कर सकेंगे, और, पलक मारते, पश्चिम के राजनैतिक 
दलों का रूप ले लेंगे। कांग्रेस तो बार-बार इस बात की घोषणा करती रही है 
कि वह शक्ति अपने लिए नहीं परन्तु भारतीय जनता के लिए प्राप्त करना चाहती 
है। इस कारण यह सोचना कि देश में स्वराज्य की स्थापना हो जाने के बाद 
कांग्रेस तानाशाही के रूप में उस पर शासन करेगी, एक ब्यर्थ की कल्पना को 
: प्रश्नय देना है। इसी प्रकार एक स्थायी शासन विधान में एक उचित सम- 
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भौते के आधार पर मारतीय मुसलमानों को न्याय संगत अ्रधिकार और संरक्षण 
मिल जाने के बाद मुस्लिम-लीग भी अपने वर्तमान रूप को कायम नहीं रंख 
सकेगी--संभव है उसकी विभिन्न विचार-धाराएं कांग्रेस के अन्तर्गत जो विचांर- 
धाराएं स्पष्ट होती जारही हैं उनसे एक रूप हो सकें | हिंदू महासभा की स्थिति 
तो और भी नाजुक है--देश में एक स्वतन्त्र शासन की स्थापना हो जाने के बाद 
उसका कोई स्थान ही नहीं रह जाता । इस प्रकार यह कहना कि हमारे राजनैतिक 
दल प्रजातन्त्र के विकास में बाधक हैं, वस्त॒स्थिति को एक ग़लत दृष्टिकोण से 
देखना है। सच तो यह है कि हमारे राजनैतिक दलों में जो कमियां हैं उसका 
मुख्य कारण देश में प्रजातन्त्र का अभाव है। प्रजातंत्र की किस्णों के फूट 
निकलते ही हमारे राजनैतिक दल अपने उचित, वांछित और अभीषप्सित 
मार्ग पर चल पढ़ेंगे, ओर उनके आधार पर एक प्रबल प्रजातंत्र का सन्बठन 
हो सकेगा | 
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भारतीय इतिहास में बहुत कम अवसर ऐसे आए, हैं जब भारतवर्ष और 
अंग्रेज़ों के सम्बन्ध इतने अच्छे रहे हों जितने १६३४ से -१६३६ तक । १६३४ 
तक दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन छिन्न-भिन्‍न होचुका था। १८ अबटुबर 
१६३४ को कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा का परित्याग करके पालंमेण्टरी कार्यक्रम 
को अपना लिया । उसके बाद से कांग्रेस के प्रमुख नेता, भूलाभाई देसाई, 
सत्यमूत्ति, गोविन्दवल्लम पन्‍त आदि केन्द्रीय धारा-समा में धारासभा के अंग्रेज 
सदस्यों व सरकारी अफ़सरों के साथ दिखाई देने लगे। १६३७ में कांग्रेस ने 
प्रांतीय चुनाव लड़ने का निश्चय किया, ओर चुनाव में अधिकांश प्रांतों में उसे 
एक अभूतपूर्व बहुमत भी प्रात्त हुआ । कांग्रेस की इस विजय से इज्जलैंए्ड का 
अनुदार दल चाहे विक्षुब्ध हुआ हो, पर जन-साधारुण पर अच्छा असर पड़ा। 
चुनाव जीतकर भी जब कांग्रेस ने पद-ग्रहण करने से इन्कार कर दिया, तब 
इज्लेस्ड में निशशा की एक लहर दौड़ गई लेकिन पग्रांतों में अस्थायी सन्त्रि- 
मण्डल बना देने के बाद भी सरकार कांग्रेस को मना लेने के प्रयत्न में ईमानदारी 
से लगी हुई थी। कांग्रेस भी सहयोग के लिए उत्सुक थीं। जब कांग्रेस ने 
आख़ासन चाहा कि गवंनर साधाररणतः अपने विशेष अधिकारों का उपयोग 
नहीं करेंगे, यद्यपि उतने स्पष्ट शब्दों में वह आश्वासन नहीं दियां गया, पर 
वायधराय व भरतं-सन्‍्त्री दोनों ने कांग्रेंस की शक्लाओं को दूर करने का भरसक 
“प्रयत्न किया । परिणार्म यह हुआ कि अस्थायी मन्त्रिसएडल तोड़ दिए गए, 
और कांग्रेस के 'ग़द्दार' नेताओं ने अधिकांश प्रांतों में शासन के सूत्र अपने 
हाथों में लिए । 
कांग्रेस और सरकार के बीच सहयोग की यह भावना उसके शासन-काल 
के २७ महीनों में दृह से दृढ़तर होती चली । गवनरों ने अपने आश्वासन पर 
. ग्रमल किया । : मन्त्रिमण्डलों के निर्माण में उन्होंने, तनिक भी हस्तक्षेप नहीं 
किया |- कांग्रेस ने उड़ीसा को छोड़ कर शेष सब प्रांतों में . अपने मन्त्रिमएडलों 
_में मुसलमान सदस्य भी शामिल किए, थे | उड़ीसा में जब कई मुस्लिस संस्थाओं 
. के प्रतिनिधियों ने गवर्नर से भेंट करके इस बात पर-ज्ञोर दिया कि. मन्त्रिमएडल 
मैं मुसलमान सदस्य अवश्य होने चाहिएं, गवर्नर ने .स्पष्ट शब्दों में उनसे कह 
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दिया क्रि बह इसे आवश्यक नहीं मानते थे, और साथ ही उन्होंने अपना यह 
विश्वास भी प्रगठ किया कि कांग्रेसी मन्त्रिमगृंडल द्वारा मुस्लिम-हितों की तनिक 
भी हानि पहुँचने की संभावना नहीं थी | मंत्रिमण्डलों के निर्माण के बाद कांग्रेस 
को संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के विकास का पूरा अवसर मिला । गवर्नंरों 
ओर मन्त्रिमण्डलों के आपसी सम्बन्ध बड़े अच्छे रहे। दो वार--संयुक्त प्रांत 
व बिहार में राजनैतिक क्रैदियों को छोड़ने, ओर उड़ीसा में चीफ़ सेक्रेटरी के 
गवर्नर नियुक्त किये जाने के सम्बंध में-जब प्रांतीय-शासन पर सड्भूट के बादल 
मंडराते दिखाई दिये, कांग्रेस व सरकार दोनों ने ही समभौते की दृत्ति से काम 
लिया, ओर वे दोनों सझ्कूट ठल गए । मुंयुक्न-प्रांत के गवर्नर ने अपने प्रांतीय 
चारा-सभा के भाषण में कहा, “जब हर चीज़ बदल गई है, गवर्नर की स्थिति 
भी वह नहीं रह गई है जो पिछुले शासन-विधान में थी |” मद्रास के एक 
कांग्रेस मंत्री डॉ० राजन ने गवर्मर के रवैये के सम्बंध में कहा कि वह एक 
“दोस्त, सलाहकार और तत्ववेत्ता” का काम करते रहे। अंग्रेज़ गबर्नरों व 
सरकारी अफ़सरों की कांग्रेस के प्रति जो भावना रही उसे देखते हुए. यदि यह 
धारणा प्रबल होती गई कि हिंदुस्तान ओर इद्धलेण्ड के संबंधों में एक नवीन युग 
का सूत्रगात होरहा है तो इसमें आश्चर्य क्या था ? 
हायुद्ध की प्रतिक्रिया 

“पारस्परिक विश्वास और सहयोग की इस एष्ठभूमि.पर, सितम्बर १६३६ में ' 
अचानक महायुद्ध के काले बादल घिर आए | यह घटना ब्रिल्कुल ही अप्रत्या- 
शित तो नहीं थी, परन्तु जीवन और मरण की समस्या संसार के प्रत्येक. देश के 
सामने यों श्रा खड़ी होगी, इसकी स्पष्ट कल्पना किसी नें नहीं की थी । लड़ाई 
जब अपने पूरे वेग में चल पड़ी, तब भी किसी की यह विश्वास नहीं था कि 
'उसे लेकर, कांग्रेस और सरकार के वीच जिस सहयोग की जड़ें गहरी होती जारहीं 
थीं, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान आ उपस्थित होगा । सच तो यह द्वै कि 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इज्ञ लेंगुड ओर हिंदुस्तान के इृश्कोणों में किसी प्रकार का 
वैधम्थ था ही नहीं। दोनों फ़ासिज़्म के ख़िलाफ़ ओर प्रजातन्त्र के समर्थक थे | 
हिंदुस्तान में तो फासिस्ट विरोधी मनोव॒त्ति, विशेष कर जवाहरलाल जी के व्यक्ति- 
. गत प्रभाव के कारण, अपने शिखर पर थी | हम लोग तो इड्धलैएड की विदेशी 
नीति के भी उस हद तक कड़े आलोचक थे, जहां वह फ़ासिज्म का 
समर्थन-सा करती दिखाई देती थी, परनन्‍्ठ इंग्लैंड के प्रति हम 
कमी असहिष्शु नहीं बने, क्योंकि हम जानते थे कि बह एक ओर 
तो परिस्थितियों का, व बूसरी ओर एक ग़लत नेतृत्र का, दास बना हुआ 


बत्तमान स्थिति : राजनैतिक गत्यावरी घ १०३ 


था। मंचूरिया पर जापान का आक्रमण, अबीसीनिया में इटली के साम्राज्य- 
वाद का नग्न तांडव, स्पेन के शहन्युद्ध में फ़ासिस्ट देशों का खुला सहयोग, 
हिय्लर द्वारा आस्ट्रिया व ज़ेकोस्लोचाकिया का ख़ात्मा, इन घटनाओं ने हमें बहुत 
अधिक विचलित किया था, इसलिए मार्च १६३६ में जब इंग्लेस्ड ने हिटलर 
की बढ़ती हुई मांगों के सामने पोलेए्ड को यह आश्वासन दे दिया कि वह जर्मनी 
द्वारा आक्रमण किए जाने पर उसकी सहायता की आशा कर सकताहै, उसके प्रति 
हमारा आदर-भाव बढ़ गया, और सितम्बर १६३६ में जर्मनी द्वारा पोलैण्ड 
पर आक्रमण किये जाते ही जब उसने जमंमी के प्रति युद्ध की घोषणा की, तब 
'तो हमारा वह आदर श्रद्धा में परिणत होगया। हमारे गण्य-सान्य नेताओं ने 
खुले दिल से ओर बिना किसी शर्त के फ़ासिस्ट-देशों के विरोध में इग्लैण्ड 
ओर अन्य प्रजातंत्र-देशों के साथ अपनी सहानुभूति प्रगण की। गांधी जी ने 
वायसराय से मिलने के बाद ही अपने एक वक्तव्य में कहा, “में इस समय 
हिंदुस्तान की आज़ादी की बात नहीं सोच रहा हूँ। वह तो आयेगी ही, पर 
यदि इंग्लैण्ड या फ़ांस का पतन होगया तो उसकी क्या क्ीमत रह जायगी १”? 
कांग्रेस की कार्य-समिति ने अपने एक प्रस्ताव में कहा, “कांग्रेस ने बार-बार 
फ़ासिस्टवाद व नात्सी-वाद की विचार-धाराओं व कार्य-प्रणाली, उनके युद्ध व 
हिंसा के सिद्धांतों और उनके द्वारा किये जाने वाले मानवी आत्मा के कुचलने के 
प्रयत्नों के संबंध में अपनी गहरी असहमति प्रकट की है | वह जर्मनी की नात्सी- 
सरकार द्वारा पोलेए्ड के ख़िलाफ़ जो ताज़ा आक्रमण किया गया है उसकी 
-ज़ोरदार शब्दों में भत्सना करती है, और उन देशों के साथ अपनी सहानु- 
भूति प्रगठ करती हैं जो इस आक्रमण का विरोध कर रहे हैं |? इंग्लैएड और 
भारतवर्ष के आपसी संबंधों के इतिहास में यह वह सोॉनहला अवसर था, जब 
सहानुभूति के एक हल्के से इशारे से इंग्लैण्ड हिंदुस्तान के सहयोग को सदा के 
- लिए प्राप्त कर सकता था । 
गत्यावरोध का सूत्रपात 
परन्तु, इंग्लैएड की ओर से सहयोग की अभिव्यक्ति की सूचना देने वाला 
कोई कदम नहीं उठाया गया | इसके विपरीत, इंगलैण्ड ने एक के बाद एक 
कई ऐसे काम किंए जिनसे उसने हिंदुस्तान की सहानुभूति को बिल्कुल ही खो 
दियां। उसके नेताओं व धारासमा से भी पूछे विना हिंदुस्तान के लड़ाई में 
शामिल होने की घोषणा करदी गई, देश में आड्डिनेंस राज्य क्लायम होगंया 
' झोर शासन-विधान में भी कुछ युद्ध-कालीन परिवर्तन कर दिये गये | कांग्रेस ने 
सहानुभूति और सहयोग का जो हाथ बढ़ाया था, यह उसे बुरी तरह से म्िट्क 
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देना था । कांग्रेस भी १६३६ में ऐसी स्थिति में नहीं रह गई थी कि सरकार 
द्वारा की गई अबज्ञा को चुपच्राप सह लेती । वह इंग्लेंए्ड व ग्रजातन्‍्त्र-देशों का 
समर्थन अवश्य करना. चाहती थी, पर कुछ शत्तों पर। इस सम्बंध में कांग्रेस 
का प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ठ था । “यदि इंग्लैण्ड प्रजातन्त्र के बचाव व विस्तार के 
लिए लड़ रहा है, तो उसके लिये यह आवश्यक है कि वह अपने आधीन देशों 
में साम्राज्यवाद का अन्त करदे और भारतीय जनता को आत्म-निर्णय- का अधि- 
कार दे दे--स्वतन्त्र भारत अत्याचार के. विरुद्ध, सामान्य-स्क्ञा की दृष्टि से, बड़ी 
प्रसन्नता से दूसरे स्वाधीन राष्ट्रों का साथ देगा ।” कांग्रेस की कार्य-समिति ने 
इंग्लैगड की सरकार से इस बात की मांग की कि वह अपनी युद्ध-नीति को स्पष्ट 
शब्दों में घोषित करदे, और साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि वह अवनी उस नीति 
का भारतवर्ष में किस प्रकार पालन करना चाहती है। 

: इंग्लैणड की सस्कार इस प्रश्न को यो साफ़-साफ़ सुलक्ा लेना नहीं चाहती 
थी | - कुछ दिनों तक उसे यह ख्याल रहा कि कांग्रेस शायद अपनी स्थिति पर 
इतनी धृढ न रहे; ओर सरकार के साथ असहयोग के -गग्भीर क़दम को ने 
उठाए,। उधर, कांग्रेस लगातार इस आशा में रही कि युद्ध की विपम परि- 
स्थितियां सरकार को उसके साथ समझौता करने पर मजबूर कर देंगी। कांग्रेस 
अपनी निम्न-सांग से हय्ने के लिए तैयार नहीं थी--यदिं कांग्रेस ऐसा करती तो 
न केबल अपने स्वाभिमान को ही खों बैंठती, देश का भी-वबड़ा-ओंहित करंती | 
सितम्बर १६३६ में गांधीजी ने इस बातको स्पंष्ट करःदियाःथा-कि बहें अंग्रेज़ी 

“सरकार को उसके युद्ध प्रयत्नों में बिना किसी शंत्त के - संहायता देने. के- लिए 
तैयार हैं; वह केन्द्रीय शासन में कांग्र सके लिए केवल इतना अंधिकोर: चाहते 
“थे कि जितने से प्रांतों का उत्तरदात्री शासन अपने उत्तरदायित्व को निभा संके । 
इस थोड़े से अधिकार की प्रांसि पर भी गांधी जी ने ज़ोर इसलिए दियां कि. वह 
देख रहे थे कि युद्ध के नाम पर प्रांतीय मन्त्रिमण्डलों को एक पर-ज्निम्मेदार 
केन्द्रीय शासन के हाथ का खिलोना-मात्र बनने परे मजबूर होना पड़ रहा था। 
जहां तक कि कांग्रेसके अन्तिर्म लक्ष्य का संबंध था; सितम्बर १६३६ में गांधीजी 
“इस बात से संत॒श होने के लिए भी तैयार थे कि सरकारं इस बात की घोषणा मर 
“कर दे कि हिंदुस्तान लड़ाई के बाद एक . स्वाधीन और परज़ातन्त्रात्मक देश 
हो जायेगा ।.. परन्तु, जब्र सरकार ने गांधीजी के इस विनम्र प्रस्ताव को भी 
“डक दिया तो, यह स्पष्ट होगया कि वह हिंदुस्तान पर अपने साम्राज्यवाद के 
शिकंजे को ज़रा भी दीला करने के लिए, तैयार नहीं थी । - 
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मनोवैज्ञानिक पक्ष 

इस राजनैतिक गत्यावरोध के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर मी थोड़ा गौर करले। 
कांग्रेसी सन्त्रिमण्डलों के पद-त्याग से अंग्रेजों को पहले तो आश्चर्य हुआ और 
घीरे-चीरे वह आश्चर्य विक्ञोभ में परिणत हो चला। अंग्रेज़ तो भला इस बात 
की कल्पना ही कैसे कर सकते थे कि जिन भारतीयों पर वह पिछले डेढ़-सौ वर्षों 
से उपकार पर उपकार लादते जा रहे थे वह उनके ऐसे सड्डट के अवसर पर 
राजनैतिक सोदे की बात करेंगे ! उनके लिए तो यह विश्वास-घात से कम न 
था। दूसरी ओर कांग्रेस हर चीज़ को हिंदुस्तान की. आज्ञादी की कसौटी 
पर कस ओर परख रही थी । उसके लिए यह विश्वास करना कठिन हो रहा था 
कि बिना हिंदुस्तान को आत्म-निर्णय का अधिकार दिए इंग्लैण्ड. ओर उसके 
साथी संसार में प्रजातन्त्र की स्थापना कर सकेंगे। कांग्रेस तो यह जानना 
चाहती थी कि क्या इंग्लैणड सचमुच फ़ासिजष्म के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, और 
यदि ऐसा था तो वह स्वयं अयने फ़ासिज्म को ख़त्म कर देने की दिशा में क्या 
कदम उठाना चाहता था। कांग्रेस ने इस संबंध में जितना अधिक सोचा, 
उसका यह विश्वास हु होता गया कि भारतीय समस्या विश्व की समंस्यां की 
कुजी है और संसार में प्रजातन्त्र की स्थापना) अथच्रा युद्ध का अंत, उस समय 
तेक असम्भव है जब तक हिंदुस्तान आज़ाद नहों हो जाता | उसे हिंदुस्तान की 
आज़ादी केवल हिंदुस्तान की दृष्टि से ही नहीं, विश्व की दृष्टि से भी आवश्यक 
दिखाई दे रही थी । ह जो लक 0 | 

ग़लतठंफ़हमी को फैलाने में कुछ और बातों का हाथ भी रहा। कांग्रेस ने 
अंग्रेज़ी सरकार की ईमानदारी में बहुत दूर तक विश्वास रखा। पद-त्याग के 
बाद भी उसे आशा थी कि सरकार समझौते की दिशा में कोई न कोई प्रयत्न 
अवश्य करेंगी, उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अंग्रेज़ी सरकार का 
विज्ञोभ कितना गहरा चला गया था। कांग्रेस ने ईमानदारी के साथ युद्ध - 
प्रयत्नों में वाधा न डालने की नीति वरती । अंग्रेज़ी सरकार ने उसे कांग्रेस की 
कमज़ोरी का द्योतक माना। कांग्रेस उन दिनों कठिन परिस्थिति में थी भी । 
उसके २७ महीनों के पद-ग्रहण ने उसके विरोधी-तत्वों को वड़ा सशक्त बना 
दिया था। देशी नरेश नायज़ थे, क्योंकि उन्हें खयाल था कि वह उनकी प्रजा 
को उनके ख़िलाफ़ भड़का रही है। मुसलमानों का विरोध दिन प्रति-दिन तीम्र 
होता जा रहा था। हिंदू भी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे थे, और मुस्लिस-लीग 
के सांप्रदायिक प्रचार की प्रतिक्रिया के रूप में हिन्दू सांप्रदायिक संस्थाओं में 
शामिल हो रहे थे। कांग्रेस का वास-पक्तु, किसानों और मज़दूरों के हितों के 
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नाम पर, उसके दक्षिण-पक्त के प्रति चिद्रोह की घोषणा कर चुका था | कांग्रेस 
में एक दल ऐसा भी थाजो अंग्रेज़ी सरकार से सहयोग करने के लिए वेचेन 
था, ओर दूटी-फूटी सत्ता को भी अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था | उधर, 
जनता कांग्रेस की अन्तर्र्रीय नीति को समभने में सर्बथा असमर्थ थी | वह 
तो अंग्रेज़ी नीति के कारण जितना अधिक विज्लुब्ध होती जा रही थी, शत्रु 
राष्ट्रों के प्रति उसका ममत्व बढ़ता जा रहा था, ओर अंग्रेजों की हार और अप- 
मान से वह एक अस्वस्थ संतोष का अनुभव कर रही थी | ऐसी परिस्थितियों में 
यदि सरकार ने कांग्रेस के विरोध को अधिक महत्व नहीं दिया तो यह 
स्वाभाविक ही था | 

देश में एक ऐसा दल प्रवल होता जा रहा था जो युद्ध की परिस्थितियों से 
लाम उठा कर सरकार पर दबाव डालने के पक्ष में था--कम्यूमिस्ट तो इस दल 
के अग्रगण्य थे । जनता में ज्यों-ज्यों बेचैनी बढ़ती जा रही थी, यह दल अधिक 
मज़बूत बनता जा रहा था| पर कांग्रेस का नेतृत्य॒सरकार पर इस प्रकार का 
नाजायज्ञ दवाब नहीं डालना चाहता था। बहुत संभव है कि, युद्ध को लेकर, 
कांग्रेस में एक बार फिर आतन्तरिक विस्फोट होता, और उसके वाम और दक्षिण 
पक्ष एक दूसरे से अलहदा हो जाते। परन्तु, गांधी जी ने देश को इस संकट 
से बचा लिया। वह फ़ौरन ही देश के समस्त तत्वों को, परस्पर-विरोधी तत्त्वों 
को भी, एक साथ ले आए] सुभाष बोस अवश्य भाग निक्रले ओर शत्रु-पत्त 
के रेडियो से गांधी जी के काम को असफल बनाने का भरसक प्रयत्न करते 
रहे | मि० जिन्ना ने भी अपनी नई शक्तिशाली स्थिति को छोड़ने से इन्कार 
'कर दिया--अंग्रेज्ञी सरकार की नीति के कारण उनका बल व शक्ति बहुत बढ़ 
गए थे। इन्हें छोड़ कर देश की अन्य सभी विचार-धाराश्ों ने गांधी जी का 
साथ दिया । गांधी जी एक ओर तो देश की बढ़ती हुई शक्ति को बिखरने 
देना नहीं चाहते थे, दूसरी ओर वह सरकार के युद्ध-प्रयत्मों में वाधा पहुंचाना 
भी नहीं चाहते थे | 

अगस्त १६४० में सरकार ने देश के सामने जो प्रस्ताव रखे, वह हमारी 
राष्ट्रीयवा के लिए एक खुली चुनोती के रूप में थे। वायसराय ने बड़ी उदारता- 
पूर्वक इस बात की घोषणा की कि वह अपनी कार्यकारिणी-सभा में कुछ अन्य 
सदस्यों को ले सकते हैं, व एक भारतीय रघ़्ता-समिति की स्थापना भी कर सकते 
हैं। युद्ध के समाप्त होते ही मारतीयों को अपना शासन-विधान स्वयं बनाने का 
अधिकार दिए जाने का आश्वासन भी था। कांग्रेस ने इस चुनौती का जवाब 
ध्यक्तिगत सत्याग्रह! के आन्दोलन द्वारा दिया, परन्तु गांधी जी और कांग्रेस 
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जितना अधिक संयस से काम लेते रहे, सरकार ने उनकी स्थिति को उतना ही 
शलत समझा | कांग्रेस के संयम में उसे कमज़ोरी की भावना दिखाई दी, 
कांग्रेस के प्रति उसका अविश्वास और भी प्रगाह हो चला, और उसने एक 
ओर वो भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस के ख़िलाफ़ उभाड़ा, और दूसरी ओर 
अन्तराष्ट्रीय जनमत को अपने पक्तु में करमे का अथक प्रयत्व किया | 

कांग्रेस की युद्ध-सम्बन्धी नीति को लेकर किस प्रकार अंग्रेज़ी सरकार और 
लीग में एक निकट्तम संपर्क स्थापित हो चुका था, इसकी विस्तुत चर्चा एक 
पिछुले अध्याय में आ चुकी है। हमारी सांप्रदायिक कठिनाइयों को लेकर 
संसार को- यह बताने की कोशिश की गई कि हमारी राजनैतिक समस्याएं, इतनी 
जटिल हैं कि युद्ध के बीच उन्हें छूना भी एक वारूद के ढेर में चिनगारी लगाने 
के समान है । भारत-मन्त्री मि० एमेरी ने १४ अगस्त १६४० को हाउस शआऑफ़ 
कॉमन्स में बोलते हुए कहा, “आल्पूस पर्वत की ऊँची चोथटियों में छुरी की 
धार जैसे संकीर्ण बरफ़ पर संभल कर चल लेना अधिक आसान है, वत्तमान 
भारतीय राजनीति के पेचीदा, और गढ़ों से मरे हुए, दलदल में से बिना ठोकर 
खाए, या किसी को नाराज़ किए, निकल जाने की तुलना में [?* “यदि कांग्रेस 
सचमुच भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्वों का प्रतिनिधित्व कर पाती, जैसा कि 
वह दावा करती है, तब तो उसकी मांग चाहे कितनी बढ़ी हुई क्यों न होती, 
हमारी समस्या बिल्कुल भिन्‍म, ओर आज के मुक़काबिले में कहीं अधिक सरल, 
होती । यह सत्य है कि वह संख्या की दृष्टि से ब्रियिश-भारत में सबसे बड़ी - 
राजनैतिक संस्था है, परन्ठु देश का प्रतिनिधित्व करते का उसका दावा भारतवर्ष 
के जटिल राष्ट्रीय जीवन के बड़े आवश्यक तत्त्तों द्वारा अस्वीकार किया जा रहा 
हूं [?* इनमें पहला स्थान स्वमावतः “महान्‌ मुस्लिम-समाज को, जिसकी संख्या 
६ करोड़ है, और जो उत्तर-पंश्चिसी व उत्तर-पूर्वी भारत में बहुमत, और देश- 
भर में अल्प-सत, के रूप में फेला हुआ है,” दिया जा रहा था। “धार्मिक और 
सामाजिक दृष्टिकोश में, ऐतिहासिक ध्मृतियों ब संस्कृति में, उनमें ओर उनके 
हिंवू देश-वासियों में अन्तर यदि अधिक नहीं तो कम से कम उतना गहरा तो है 
जितना यूरोप के दो राष्ट्रों में ।** इसके बाद देशी नरेशों का स्थान आता 
धा-- जिनका यज्य हिंदुस्तान के एक-तिद्ाई भाग में फैला हुआ है, और 
जिसके अंतर्गत देश की एक-चौथाई आवादी रहती है ।? सि० एमेरी का मत 
था कि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्र सकी मांग एक व्यवहयरिक मांग नहीं है| * 
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१६ नवंबर १६४१ को अपने एक दूसरे भाषण में मि० एमेरी ने कहा, “हम 
प्रजातन्‍्त्र के लिए, लड़ रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान में उसकी स्थापना क्यों न कर 
दी जाय, यह दलील देखने में तो तर्कपूर्ण ओर अकास्य है, परन्वु कोई ऐसी 
गजनैतिक संध्या न वो मौजूद है, ओर न किसी ऐसी संस्था के निक5-भविष्य में 
बन जाने की आशा है, जो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर सके या हिंदुस्तान के 
नाम पर कोई संयुक्त मांग पेश कर सके। प्रजातन्त्र का ऐसा कोनसा रूप है 
जिसके अन्तर्गत भारतवर्ष की जनताएं, साथ-साथ रहने के लिए तैयार हो सके १* 
इस प्रकार के वक्तव्यों से हमारे मन में विज्ञोभ का बढ़ना स्वाभाविक था | गांधी 
जी ने लिखा, “सट्डूट में प्रायः लोगों के दिल नरम पड़ जाते हैं, और उनमें 
वस्तु-स्थिति को समभने की तत्परता आजाती है, परन्तु ब्रिटेन के सक्ृट का, जान 
पड़ता है; मिं० एमेरी पर रती भर प्रभाव भी. नहीं पड़ा है ।” 
क्रिप्स अस्ताव 
७ दिसंबर १६४१ को जब जापान ने अचानक पले बन्दरगाह पर हमला 
फर दिया, और हांग-कांग, सिंगापुर, फ्रिलिपाइंस, मलाया, बरमा आदि श्रमरी- 
कंन व अंग्र जी साम्राज्य के गढ़ एक के बाद एक, ओर तेजी से, धराशायी 
होने ज्गे--ओर जापान की सेनाएं भारतवर्ष की अरक्षित उत्तर-पूर्वी सीमा तक 
आ पहुँचीं--तव फिर, अचानक, अंग्रेज़ी सरकार की ओर से सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स 
हिंदुस्तान आये, और देश के नेताओं से राजनैतिक गत्यावरोध को दूर करने की 
दिशा में बातचीत आरम्म की | भारतीय हृदयों में एक बार फिर आशा की 
पोति चसकी | हमने यह अनुभव करके संतोष की सांस ली कि, देर से सही, 
ऋंग्नेज़ी सरकार जागी तो ! क्रिप्स ने इस देश में अपने पहले भाषण में ही 
कह्न कि नई योजना में हिंदुस्तान को इतनी आज्ञादी होगी कि वह यदि चाहेगा तो 
युद्ध के फ़ौरन बाद ही अपने को पूर्ण स्वाधीन घोषित कर सकेगा | परत राष्ट्र 
की उत्सुक वाणी से पूछा, “आज के लिए आपकी योजना क्या कहती है ? 
आज जो हमारे राजनैतिक विकास की गति बिल्कुल रुद्ध होरही है, इससे हमें 
मुक्ति कैसे मिलेगी १”? क्रिप्स के पास इसका जवाब नहीं था । क्रिप्स ने राष्ट्र- 
पति मौ० आज़ाद से अपनी पहली वातचीत में कहा था कि भारतवर्प में शीघ्र 
ही एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो सकेगी, और वायसराय की स्थिति वही 
रह जायगी जो इंग्लैण्ड के सम्राट की अपने देश में है। परन्तु, बाद में जन 
मौलाना आज़ाद ने भविष्य के सभी प्रश्नों को एक ओर उठाकर रख देने की 
अपनी तत्यरता बताई, और कहा कि “यदि सच्ची राष्ट्रीय सरकार बनती है तो 
१--चही, ४० ४१ | 
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कांग्रेस अब भी उत्तरदायित्त्व लेने के लिए तैयार है”, तो क्रिप्स अचानक सारी 
बातचीत के “असफल होजाने की घोषणा के साथ इंग्लैण्ड के लिए रवाना 
हो गए ! 

इसके लिए देश सचमुच तैयार नहीं था। तो क्या क्रिप्स प्रस्ताव भी एक 
धोखे की ट्द्टी था, दुनियां की आंखों में धूल फोंकने का एक अयत्न ! क्‍या 
चचिल ने सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान इसलिए भेजा था कि वह हमारे 
आपसी मत-मभेदों का ठिंढोश संसार के सामने पीट सके १ क्रिप्सममिशन की 
असफलता के कारणों के विशेष विश्लेषण की यहां आवश्यकता नहीं है । 
२६ अक्टूबर १६३६ को स्वयं क्रिप्स ने कहा था, “वर्त्तमान गत्यावरोध अंग्रेजी 
सरकार के समझौता न करने के निश्चय के कारण है, कांग्रेस पर उसका उत्तर- 
दायित्व नहीं है। कांग्रेस भारतीय जनता के न्यायपूर्ण अधिकारों की मांग 
सामने ला रही है। वायसराय का यह प्रस्ताव कि खवय॑ उनके द्वारा एक 
सलाहकार-समिति का निर्माण कर लिया जाय, भारतीय जनता को, जो आत्म- 
निर्णय का अधिकार मांग रही है, अपमानित करना है । यह दलील कि सांप्र- 
दायिक कठिनाइयों के कारण, हिंदुस्तान में एक खतंतन्र-शासन की स्थापना 
नहीं की जा सकती, निरर्थक है |” क्रिप्स द्वारा निधारित सिद्धांतों पर ही यदि 
उनकी योजना को कसा जाय तो उसकी सारहीनता स्पष्ट प्रगट होजाती है। उसमें 
भारतीय जनता की उन "न्यायपूर्ण मांगों' को, जिनका कांग्रेस प्रतिनिधित्व कर 
रही थी, पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं था । युद्ध के दिनों में एक सलाहकार- 
समिति के अतिरिक्त कुछ भी देने के लिए, वह तैयार नहीं थे। भारतीय जनता 
के आत्म-निर्णय के अधिकार को बिना किसी शत्त और बहाने के मानने का 
कोई संकेत क्रिप्स-प्रस्तावों में नहीं था | सांप्रदायिक कठिनाइयों को बढ़ा-चढ़ा 
कर बताने ओर, मुस्लिम-हितों के नाम पर, देश की एकता ओर शक्ति को छिल्न- 
मिन्न कर देने का उसमें स्पष्ट आयोजन था | ऐसी दशा में यदि देश ने उन 
प्रस्तावों के संबंध में विशेष उत्साह प्रगट नहीं किया तो यह स्वाभाविक ही था। 
क्रिप्स पस्तावों के सम्बंध में हमारे राजनैतिक दलों ने बाद में कुछ भी निर्णय 
बनाये हों, उनके सस्बंध में नेताओं से जो बातचीत चल रही थी उसे बीच में 
ही खय॑ क्रिप्स ने ख़त्म कर दिया था। प्रायः यह कहा जाला है कि हमें 
क्रिप्स प्रस्ताव ख्वीकार कर लेने चाहिए थे, पर, सच तो यह है कि हमारे 
अस्वीकृत करने के पहले ही खय॑ क्रिप्स ने, उन्हें एक जछते हुए अज्ञारे के समान, 
दूर फेक दिया था। 
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। निराशा की मध्यरात्रि 

क्रिप्स प्रस्ताव के श्रसफल हो जाने की प्रतिक्रिया बड़ी भीपण हुई, क्योंकि 
बह अंग्रेज़ी सरकार की ओर से सहयोग का अंतिम प्रस्ताव था जिसके संबंध में 
बड़ी ऊची-ऊची आशाएं, बांध ली गई थीं। उसकी असफलता पर देश में 
निराशा, असंतोप और विज्ञोम की एक आंधी-सी उठ खड़ी हुई | कुछ प्रखर- 
बुद्धि राजनीतिशों ने उलमन से निकलने की वैधानिक चेष्टाएं कीं | श्री राज- 
गोपालाचार्य ने अपनी पाकिस्तान संबंधी योजना के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम- 
लीग को निकट लाने का प्रयत्न किया | परन्तु, क्रिप्स प्रस्तावों के खोखलेपन 
ने गांधीजी के थैय को डिगा दिया था, और वह इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
अब सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं रह गया था कि अंग्रेज्ञों से साफ़ शब्दों में 
हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कह दिया जाय । गांधी जी को यह विश्वास हो गया 
था कि इसमें न केवल हिंदुस्तान का ही फ़ायदा है, परल्तुं इंग्लैण्ड की रक्षा का 
>भी इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। गांधी जी देश के वर्तमान शासन पर 
अराजकता को तरजीह देते थे। अब वह हिंदु-मुस्लिम एकता की स्थापना के 
लिए भी रुकने के लिए, तैयार नहीं थे--उनका यह विश्वास भी दृढ़ होगया था 
कि जब तक अंग्रेज हैं, हिंदू और मुसलमानों में एका होना असंभव है। गांधीजी 
की विचार-धारा को, जो देश के अ्रसंतोप का सच्चा प्रतिनिधित्व कर रही थी, 
कांग्रेस के “अगस्त-प्रस्ताव” में अभिव्यक्ति मिली | 

यह सब जानते हैं कि अगस्त १६४२ में गांधीजी या कांग्रेस फ़ौरन ही 
कोई बड़ा आंदोलन चलाना नहीं चाहते थे। समझौते और बातचीत की नीति 
को उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ नहीं दिया था | परन्तु, सरकार द्वारा “अगस्त- 
प्रस्ताव” का जो उत्तर दिया गया, वह भारतीय राष्ट्रीयता पर सब से बढ़ा और 
सशक्त प्रहार था। गांधी जी व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सब सदस्य, 
व देश के सभी प्रमुख कांग्र सी, एक साथ, बिना किसी जांच-पड़ताल के, जेलों 
में डाल दिये गए । इसके परिणाम-स्वरूप जब देश भर में जनता ने अपना 
असंतोष प्रगट किया, तब मशीनगनों, लाठियों ओर धोड़ों की दापों. के द्वारा उस 
असंतोष को कुचलने का प्रयत्न किया गया | कई स्थानों पर तो हवाई जहाज से 
ब्रम भी गिराये गए | “अगस्त आंदोलन” ओर उसमें बरती जानेवाली सरकारी 
भीति ने राजनैतिक गत्यावरोध को अपनी चरम सीमा तक पहुँचा दिया। उन 
दिनों अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा हो चली थी कि यह भारत और इंग्लैश्ड 
के आपसी संबंधों पर ऐसा आघात था, जिसकी ज्वि-पूर्त्ति भविष्य में हो पाना 
असंभव होगया था | उसके बाद घटनाएं भी कुछ ऐसा रूप लेती गई जिससे इस 
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धारणा को पुष्टि मिली । १५ अगस्त ४२ को जेल में महादेव देसाई की अचानक 
मृत्यु के संवाद से तो मानवता में हमारा विश्वास ही डिग उठा था। फ़रवरी १६४३ 
में गांधी जी ने २१ दिन का उपवास किया। उसमें उनकी हालत खतरनाक 
हो जानें व संसार भर से उनके छोड़ दिये जाने के आग्रह के सामने भी सरकार 
ने अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। कस्तूरबा गांधी का अस्वास्थ्य 
ओर देहावसान भी जिन परिस्थितियों में हुआ वे सरकार की हृदय-हीनता की 
ग्योतक थीं। बाहर, हिंदू महासभा, नरम दल आदि सभी राजनैतिक संस्थाओं के 
अथक ओर अनवरत प्रयत्न भी गत्यावरोध में तनिक भी कम्पन उतसन्न करने में 
असमर्थ रहे | 
सममभौते की अनिवायंता 

फिर भी राजनीति की गहराई तक जाने वाले व्यक्ति के लिए यह परिणाम 
निकाल लेना ठीक नहीं होता कि भारत और इंग्लैण्ड में गब किसी प्रकार का 
समभौता होने की आशा रह ही नहीं गई थी, क्योंकि राजनीति तो समभौते का 
आधार लेकर ही आगे बढ़ती है। राजनैतिक गत्यावरोध भारत और इंग्लैण्ड के 
आपसी संबंधों के इतिहास में कोई नई चीज़ नहीं है । जब कभी मारतवर्ष की 
स्वाधीनता की मांग ने एक प्रवल रूप ले लिया, तभी राजनैतिक गत्यावरोध उठ 
खड़ा हुआ--और जब कभी इस मांग में कुछ शिथिलता आई, अथवा दूसरी 
ओर से समझौते के लिए कोई क़दम बढ़ाया गया, तभी वह सुलझ गया । सच 
तो यह है कि भारतीय राजनीति के क्रियात्मक वर्षों के इतिहास को देखा जाय. तो 
उसमें हमें एक वैज्ञानिक क्रम दिखाई दे सकता है। राष्ट्रीय भावनाओं की प्रायः 
एक वाढ़-सी आजाती है, जिसकी अभिव्यक्ति हम संस्कृति ओर कला, साहित्य 
अथवा समाज-सुधार की नवीन प्रद्वत्तियों में पाते हैं । इसके वाद सरकार की 
ओर से भारतीय राष्ट्रीयता के आधार-वत्तवों में फूट डालने का प्रयत्न किया जाता 
है। कुछ नई समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं । १६०६ में सांप्रदायिक चुनाव, 
१६३० में देशी नरेशों की सावभौसता का सिद्धान्त, १६४२ में मुस्लिम-लीग की 
पाकिस्तान की मांग का अप्रत्यक्ष समर्थन--इसी प्रकार की समस्याएं थीं.। 
भारतीय राष्ट्रीय उसका उत्तर देश में एकता की स्थापना के लिए. एक विशद 
प्रयत्न के रूप में देती है--ओऔर इस प्रयत्न का अंत प्रायः एक बड़े राजनैतिक 
आंदोलन में होता है। इस राजनैतिक आंदोलन में भारत ओर इंग्लैण्ड के 
आपसी सम्बंधों को जो ठेस पहुँचती है उसे पूरा करने की दिशा में एक ओर 
तो बड़ें-बड़े विधान-शास्त्री लग जाते हैं--१६२४ में मोतीलाल नेहरू और 
चितरख्ननदास, १६३४ में कांग्रेस का समग्र दक्षिण-पक्त, १६४४ में राजाजी 
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ओर सप्रू-कमेटी--ओऔर दूसरी ओर गांधीजी अपने स्वनात्मक कार्यक्रम के द्वारा न 
केवल उस क्षति की पूत्ति में ही कय्विद्ध होजाते हैं, परन्तु राष्ट्रीय जीवन की और 
भी सशक्त बना लेते हैं, जिससे बह अगले संघर्पमें विजयी होने का प्रयत्न कर सके। 

राजनीति में निराशा का कोई स्थायी स्थान नहीं है। यह मान लेना कि 
अंग्रेज़ सत्ता छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, एक असंभव कल्पना को 
प्रश्रय देना है। अंग्रेजों के हाथ से सत्ता पहले भी हटी है, आज भी हट 
सकती है, भविष्य में हटेगी भी । सच तो यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों ने 
सत्ता को उनके हाथों में सॉपा, और उन्हीं परिस्थितियों का उल्या चक्र उन्हें 
सत्ता को छोड़ देने पर बाध्य भी कर सकता है। भारत में अंग्रेजी-साम्राज्य को 
अच्चुएण बनाये रखने का निश्चय उस समय संभव हो सका जब अंग्रेज़ी सरकार 
ने देखा कि कांग्रेस कमज़ोर है, और शक्ति के प्रदर्शन से, व चालाकी से उसे 
अहिंसा की पटरी से उतार देने से, वह कुचलली जा सकती है। उसने यह भी 
देखा कि मुस्लिम-लीग अपने खार्थ के कारण, उसकी सहायता करने के 
लिए. तैयार हैं। उसे यह भी आशा थी कि अपने अपरिमित प्रचार- 
साधनों द्वारा वह संसार को धोखे में रख सकेगी । वह यह भी जानती थी कि 
स्वयं उसके देश की जनता, युद्ध के नाम पर, खामोश रखी जा सकती थी | 

राष्ट्रीय आन्दोलन की शक्ति 

अगस्त १६४२ ओर उसके बाद के महीनों में सरकार ने राष्ट्रीय-आंदोलन 
को कुचलने के लिए जो भी किया जा सकता था किया । देश भर में दमन- 
चक्र अपने पूरे वेग से चला | स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों पर ।लाठियों की 
मार पड़ी, ओर कॉलेज के विद्यार्थियों पर मशीनगनें चलाई गई । ऐसे लोग 
भी, जिनका राजनीति से दूर का संबंध भी नहीं था, जेल में डाल दिये गए, । 
राष्ट्र एक बार तो बीखला उठा । जनता आत्म-नियंत्रण खो बैठी, ओर कुछ 
स्थानों पर उसने हिंसा का मार्ग भी अपनाया। उससे सरकार को - आंदोलन 
के दबाने में सहायता मिली, पर अपने समग्र बल के समूचे प्रयोग से भी 
सरकार देश की राष्ट्रीय-भावनाओं को कुचल नहीं सकी । यह सच है कि 
मुस्लिम-जनता आंदोलन से सहानुभूति रखते हुए मी, मि० जिन्‍ना व अल्लामा 
मशरिक्री के आदेश के सामने, उसमें पूरा भाग न ले सकी, परन्तु उसने, मि० 
जिन्‍मा की इस घोपणा के बावजूद भी कि अ्रगस्त-पस्ताव सरकार के प्रति विद्रोह 
का ऐलान ही नहीं, णह-युद्ध के लिए खुली चुनीती मी था, कहीं राष्ट्रीय आन्दोलन 
का खुला विरोध नहीं किया। सरकार द्वारा युद्ध के आधुनिक हथियारों के 
प्रयोग के सामने आंदोलन का रूप बदल जाना तो स्वाभाविक ही था। महीनों 
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तक, देश के कोने-कोने से गुप्त संवाद-पन्न प्रकाशित होते रहे, हज़ारों-लाखों 
व्यक्तियों ने स्वाधीनता की बेदी को अपने त्याग ओर बलिदान से सुलगते रखा, 
ओर नई-नई घटनाएं घण्ती रहीं। यह सच है कि दिन ब दिन निराशा भी 
बढ़ती जा रही थी। पर, मई १६४४ में गांधीजी के छूट्ने के एक महीने के 
भीतर देश ने अपने खोये आत्म-विश्वास को फिर से पा लिया | उसके बाद एक 
वर्ष बीता भी नहीं था कि पूर्ण॑-स्वतन्त्रता की मांग को एक बार फिर हम न सिफ़े 
मकान की चोटियों से दोहराने ही लगे थे, आसपास- के वांतावरुण में उसकी 
पूत्ति का आभास भी पाने लगे थे । 

आज यह बात स्पष्ट होगई है कि भारतीय राष्ट्रीय श्रांदोलन एक ऐसी शक्ति 
है, जिसे कुचला नहीं जा सकता । आज तो कदर अंग्रेज़ भी इस तथ्य को 
समझ गए हैं | प्रबल दमन के बाद वातावरण में कुछ सनन्‍नाठा-सा रहता है, 
परन्तु उसका चक्र थमता भी नहीं कि असंतोष की चिनंगारियां फिर फूट निक- 
लती हैं। पुराने देश-भक्त जेलों में ठुस दिये जाते हैं । नये देशमक्तों की एक 
अनवस्त शड्ूला उनका स्थान लेने के लिए सामने आ जाती है। विरोधी पतक्त॒ 
की ओर से प्रत्येक 'चेलेज' के बाद राष्ट्रीय आंदोलन अधिक सशक्त हो उठवा 
है। जब सरकार ने मध्यम श्रेणी के राजनैतिक आन्दोलन-कत्तोओं के विरुद्ध 
कृषकों के हित के सम्बंध में अपनी चिंता प्रगठ की, कांग्रेस ने फ़ोरन किसानों 
को अपने व्यापक आंदोलन में समेट लिया । जब अंग्र ज्ञी सरकार ने मुसलमानों 
को राष्ट्रीय-आंदोलन के विरुद्ध खड़ा करना चाहा, कांग्रेस उनमें से सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्तियों को अपने साथ ले सकी । यह कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही 
था कि कांग्रेस अगरत १६४२ की उत्क्रांति में मुसलमानों का पूरा सहयोग प्राप्त 
नहीं कर सकी । सरकार द्वारा अस्छृश्य जातियों को मिला लेने के लिए. जितने 
भी प्रयत्न हुए हैं, वे सब राष्ट्रीया की चद्यन पर चकनाचूर होते रहे हैं | कांग्रेस 
तो देशी नरेशों के परम्परागत प्रभुत्व को पार करके उनकी प्रजा की अविभाज्य 
भक्ति को भी प्राप्त कर सकी है। पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कोई हिंदुस्तानी 
ऐसा रह गंया हो, चाहे वह ऊंची सरकारी नोकरी में हो चाहे फ़ोज में, जो 
हिंदुस्तान की पूर्ण आज़ादी में विश्वास न रखता हो । 

साम्प्रदायिक सममोते की सम्भावनाएं 

परन्तु, यह कहा जा सकता है कि जब तक हमारी सांप्रदायिक समस्या सुलभ 
नहीं जाती, जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर आज्ञादी के लिए प्रयत्न- 
शील नहीं होते, तव॒ तक हमारा स्वतन्त्र होनो असम्मव है। क्‍या भारतीय 
राष्ट्रीयागा अपने समस्त बल को लगा कर भी सांप्रदायिक समस्या को सुलभा 


११२ हमारी राजनैतिक समस्याएं: 


सकेगी ! इस संबंध में भी में निराश नहीं हूँ, यद्यपि शिमला कान्फ्रेंस ( जून- 
जुलाई, १६४५ ) में मुस्लिम-लीग का जो रत्रैया रह उससे यह स्पष्ट होगया 
है कि समस्‍या जितनी कठिन दिखाई देती थी, उससे कहीं अधिक कठिन है | 
सरकार ने मुसलमानों को राष्ट्रीय जीवन से अलहदा करने के जितने भी प्रयत्न 
किये, कांग्रेस उन सबको काठती आई है। १६४२ में जब सर स्टेफ़डड क्रिप्स ने 
पाकिस्तान की अस्पष्ट मांग को व्यवहारिक राजनीति के स्तर तक उठा दिया, तब 
फ़ौरन राजाजी ने अ्रपनी योजना के द्वारा कांग्रेस श्रोर लीग के बीच की खाई 
को पाठटने की कोशिश की। कांग्रेस उन दिलों - अंग्रेज़ी-साम्राज्य से संघर्ष में 
लगी हुई थी, इस कारण इस योजना पर अधिक ध्यान न दे सकी, परन्तु १६४४ 
में जेल से आते ही गांधी जी ने उसके आधार पर लीग के नेता से वातचीत 
आरम्भ कर दी | सितम्बर १६४४ में तीन सप्ताह तक गांधी जी ओर समि०जिन्ना 
सांप्रदायिक प्रश्नों पर विचार-विनिमय करते रहे। इस विचार-विनिमेय में 
गांधी जा, भारतीय हितों को दृष्टि से श्रोकल न करते हुए, मुसलमानों को संतुष्ट 
करने की दिशा में जितना आगे जा सकते थे, गये। हिंदू ओर मुसलमान दो 
अलग राष्ट्र हैं, इस सिद्धांव को मानने के लिए तो वह तैयार नहीं ये, पर इसके 
अतिरिक्त वह मुसलमानों को सब कुछ देने के लिए तैयार थे। लाहीर-प्रत्ताव 
के सम्बंध में उन्होंने कह्द कि वह बिल्कुल उचित है, “जहां मुसलमानों का 
बहुमत है वहां उन्हें अपना एक स्वतन्त्र-राज्य क्रायम करने की स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए, और यह बात राजाजी की व मेरी दोनों थोजनाश्रों में मान ली 
गई है। यह अधिकार मुसलमानों को, बिना किसी हिचकिचाहट के, दे .दिया 
गया है। परन्तु जहां तक एक ऐसी पूर्ण स्वतन्त्र सार्वभीम सत्ता का प्रश्न है 
जिसके अनुसार दोनों देशों में कोई सामान्य तत्त्व रहे ही नहीं, उसे में असम्भव 
मानता हूँ ।” पिछले दिनों राष्ट्रपति मौं० आज़ाद ने अपने वक्तव्यों द्वारा. और 
कांग्रेस-कार्य-समिति ने अपने प्रस्तावों द्वार प्रांतीय आत्म-निर्णय के सम्बन्ध से 
अपनी स्थिति को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है--ओर में मानता हूं कि सितम्बर 
१६४४ में क्रायदे-आज़म के साथ अपनी वातचीत में गांधीजी ने जो दृष्टिकोग 
लिया था, उसमें ओर कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं है । 
मुस्लिम-लीग के पिछले रवैये, और मुस्लिम जनता में लीग की लोकप्रियता, 
“को देखते हुए यह कहा-जा सकता है कि मुसलमानों के सामने आज पधर्मान्धता 
ओर. सष्ट्रीयता के बीच एक को चुन लेने का सवाल है। मुस्लिम-लीग अपने 
उस उद्देश्य पर ही, जिसकी पूर्ति के लिए उसकी स्थापना हुई थी, आज दृढ़ 
नहीं.है । उसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य तो यह था कि मुसलमानों के . हितों व 
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स्वार्थों की रक्षा की जाए, परन्तु आज वह एक ऐसे आदश्श को लेकर -घल रही 
है जो मुस्लिम हितों व सख्वाथों के बिल्कुल ही विरुद जाता है। आज़ वह शक्ति 
की राजनीति ( 9०एछ८7-००धं८४ ) में विश्वास करने लगी है--और 
मुस्लिम-जनता में अपनी शक्ति को बढ़ाने के अच्छे-वुरे किसी भी साधन को 
छोड़ने के लिए तेयार नहीं है। इसी कारण, पिछुले कई वर्षों में कांग्रेस द्वारा 
किए. गए समझौते के सभी प्रस्तावों को वह ठुकरा चुकी है। वह न तो पाकिस्तान 
की अपनी मांग से हट्नेश्फे लिए. तेयार है ओर न अपने इस दावे को छोड़ने 
के लिए ही उद्यत है कि वह मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि-संस्था है। 
ऐसी दशा में, मुस्लिम-लीग का राष्ट्रीय संग्रास में कांग्रेस के कंघे से कंधा भिड़ा 
कर खड़ा होना एक असंभव कल्पना है | यह संभव हो सकता है कि मुस्लिस- 
लीग का प्रगतिशील अंग उसे अपना वत्तमान प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण बदलने 
पर सजबूर कर दे--पर इसमें मेरा अधिक विश्वास नहीं है। में समझता हूँ 
कि ज्यों-ज्यों मुस्लिम-लीग एक कदर सांप्रदायिक दृष्टिकोश लेती जाएगी, राष्ट्रवादी 
मुसलमान अपनी शक्ति और संगठन को बढ़ाते जाएंगे। घर्माधघता और राष्ट्री 
यवा के बीच किसी एक चीज़ को चुन लेने की सुसल्मानों की जो ज़िम्मेदारी 
है, उसकी , पूरी अनुभूति उन्हें करा देने का दायित्व राष्ट्रवादी मुउल्मानों को ही 
है--ओऔर, जान पड़ता है, शिमला-कान्फेंस के बाद से वे लोग अपनी इस 
ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं | मेरा तो पूरा विश्वास है 
कि आने वाले चुनावों का परिणाम चाहे कुछ भी हो--कांग्रेस द्वारा उठाई गई 
आज़ादी की पुकार का देश के अधिकांश मुसलमानों द्वारा समर्थन किया जाना 
अनिवार्य है--ऐतिहासिक परिस्थितियों ओर जनमव की अपरिमित शक्तियों के 
प्रवाह को रोंका नहीं जा सकता | हिंदुस्तान को आज़ाद होना है; हमें अपने 
देश के लिए प्रजातंत्र-शासन का एक नया प्रयोग करना है, सुसल्मान आत्म- 
निर्णय का अधिकार लेकर रहेंगे । ये ऐतिहासिक सत्य हैं जिनकी ओर से हम 
आँख मूं द नहीं सकते । 
अन्तरोष्ट्रीय लगसत 
हमारे देश में एक दल ऐसा रहा--जिसके प्रतिनिधि सुभाष वोस थे--जो 
अंग्रेज़ों के शत्रु-राष्ट्रों की सहायता से हिंन्दुस्तान को आज़ाद कर लेना चाहता 
था। हममें से अधिकांश ने कभी इसमें विश्वास नहीं किया, परन्तु आज तो 
इस आशा का लोत ही नष्ट हो गया है। एक दूसरा बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो 
इंग्लैंड पर मित्र-ाष्ट्रों के दवाव की आशा रखता था। मेरा तो कुछ ऐसा 
विश्वास है कि उस नैराश्य और खीक से भरी घड़ी में, जब कांग्रेस ने अपना 
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अगस्त-प्रस्ताव पास किया था, तब भी उसके प्रमुख नेताओं के मन से यह 
आशा बिल्कुल ही लुप्त नहीं हो गई थी कि अन्य मित्रनराष्ट्र इंग्लैण्ड को भार- 
तीय राष्ट्रीयता के विरद्ध कोई बढ़ा क़दम नहीं उठाने देंगे। गांधी जी के 
फ़र्वरी १६४३ के उपवास के दिनों में, व बाद में जब डयू पीयर्सन ने रूज़बेल्ट के 
नाम फ़िलिप्स का पत्र छापा, और विजयलक्षमी परिडित की अ्मरीका-यात्रा के 
अवसर पर भी, लोगों की यह धारणा बनी रही कि इंग्लैंड पर शायद 
अन्वरोषट्रीयी जनममत का कुछ दवाव पड़े ७9 यह अच्छा ही 
है कि हम अब इस बात को समझने लगे हैं कि अपनी श्राज़ादी 
के लिए हम केवल अन्तर्योट्रीय घटना-चक्र पर ही निर्भर नहीं रह 
सकते । यदि हम आज़ादी चाहते हैं तो हमें एक ओर तो हिन्दू-मुस्लिम समस्या 
का हल ह ढ़ निकालना है, और दूसरी ओर भारतवर्ष और इंग्लेण्ड के आपसी 
संबंधों को निश्चित करना है। हम यह भी जानते हैं कि ये दोनों समस्याएँ एक 
दूसरे के साथ शुथी हुई है, परन्तु हम यदि इन्हें सुलझा लें ओर अपना राष्ट्रीय 
बल बढ़ा लें तो इंग्लैण्ड की इच्छा-शक्ति हमें गुलाम रखने के पत्त में चाहे 
कितनी ही सशक्त क्‍यों न हो, हम उसे झुका सकेंगे | 

हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई में विदेशों से चाहे किसी प्रकार की सीधी 
सहायता न मिली हो, पर उसे अन्य देशों के लोकमत का समर्थन प्रात है, यह 
भी कुछ कम बात नहीं है । संसार के लोकमत का ग्रभाव इंग्लैग्ड की मारतीय 
नीति पर पड़ना अनिवार्य है। इंग्लैश्ड संसार से अलहदा नहीं है--आज तो 
कोई भी देश अपने को दुनियां से अलहदा नहीं मान सकता। अमरीका या 
रूस या चीन हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क्‍या सोचते हैं, उसके प्रमाव से 
वह अपने को मुक्त नहीं रख सकता । इंग्लैगड जानता है कि पिछले पाँच वर्षों 
में संसार का लोकमत कितना अधिक भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में बन गया है | 
कुछ प्रमुख अमरीकन राजनीतिशों--विल्की, वैलेस ओर सम्नर वेल्स--ने हिंन्दु- 
स्तान की आज़ादी का खुले शब्दों में समर्थन किया है। रुंस ने स्पष्ट शब्दों में 
अधिक नहीं कहा, परन्तु उसके विदेश-मंत्री मो० मोलोटोब मे सैनफ्रॉसिस्कों में 
हिन्दुस्तान के संबंध में रूस के दृष्टिकोश को स्पष्ट रूप से अ्रभिव्यक्त कर 
दिया है। मार्शल ओर मैडम च्यांग-काई-शेक ने तो सदा ही हिन्दुस्तान की 
आज़ादी का पक्ष लिया है। मध्य-पूर्व के सभी देशों में हिन्दुस्तान को आज़ाद 
देखने की उत्सुकता है। इंग्लैण्ड में भी जनमत तेज़ी से भारतीय स्वतन्त्रता का 
समर्थक बनता जा रहा है। प्रतिदिन सशक्त बनने वाले विश्व के इस संगठित 
लोकमत के सामने इंग्लैएड की सरकार को भ्ुुकना ही पड़ेगा । 
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फिर भी वास्तविक संघर्ष भारतीय राष्ट्रीयवा--श्राज्ञाद होने की लगन-- 
ओर अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद--भौतिक सुविधाओं के मोह--के बीच है। भार- 
तीय राष्ट्रीयवा जितनी सशक्त बनेगी, हमारी आज्ञादी की लगन जितनी तीक्र 
होगी, उतना ही हम अंग्रेज्ञी सरकार को समझोता करने के लिए अधिक विवश 
कर सकेंगे । हमारे सामने सबसे बड़ा कार्य उन शक्तियों का सजन करना है जो 
इंग्लेण्ड से समभोते की भावना जाग्त कर सके। केवल अपनी आतन्तरिक-- 
सांप्रदायिक--समस्या का समाधान हृूढ़ लेने से ही काम नहीं चलेगा--यद्रपि 
उससे काम के चल निकलने में सुभीता बहुत अधिक हो जाएगा | इसी प्रकार 
केवल अन्तरोष्ट्रीय जनमत को अपने पक्ष में कर लेना ही काफ़ी नहीं है--बह तो 
आज भी पयाप्त मात्रा में हमारे पक्त में है ही। हमारी राजनैतिक समस्या सुल- 
भेंगी हमारे और इंलेण्ड के बीच एक सीधे सममोते,या संघर्ष, के परिणाम स्वरूप। 
इंग्लेंड को वह समझौता करने के लिए जिन साधनों के द्वारा मजबूर किया जाए वे 
हिंसात्मक हों अथवा अहिंसात्मक, यह भी एक प्रश्न है। में मानता हूं कि 
केवल भारतीय परिस्थितियों में ही नहीं; संसार के किसी भी देश में आज संगठित 
सरकार का हिंसा-द्वारा विरोध संभव नहीं रह गया है। परन्तु, यदि हिंसा 
व्यवहाय॑ नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी आशा के दीपक को 
बुझा दें, और भाग्य के सामने घुटने टेक दें । सौभाग्य से, आज हमारे बीच 
अमर आशा का ध्रुव-तारा, गांधी, मौजूद है। वह हमारा सार्ग-प्रदर्शक, है । 
उसके बताए हुए अहिंसा के मार्ग पर चल कर ही आज हमारी राष्ट्रीयता ने 
इतनी शक्ति संण्हीत की है। सविनय अवज्ञा का प्रयोग अपने सामूहिक रूप में 
विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है--आआज वे परिस्थितियां देश में 
मौजूद्‌ नहीं हैं--परन्त, गांधी जी का बताया हुआ स्वनात्मक कार्यक्रम हमारे 
सामने है । राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने का इससे अच्छा और प्रभावपूर्ण दूसरा 
मार्ग नहीं है। स्वनात्मक कार्यक्रम द्वारा यदि हम अपनी यप्ट्रीय शक्ति को 
बढ़ाते चलें तो हमारे देश के प्रति अंग्रेज़ों की न्याय बृत्ति अपने आप ही सजग 
ओर दीपित हो उठेगी । तब हमें आज्ञादी माँगनी नहीं पड़ेगी, वह दौड़ कर 
हमारे पास आएगी | 
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सीमाओं का निधोरण 
पाकिस्तान-संबंधी आंदोलन किस प्रकार देश के मुस्लिम-समाज में व्यापक 


होता गया, किन परिस्थितियों में मुस्लिम-लीग ने उसे अपनाया, और किन 
कारणों से उसने आज इतना बल संग्रहीत कर लिया है, इसकी विस्तृत चर्चा 
पहले आचुकी है। इस अध्याय में हम यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि यदि यह 
मान भी लिया जाय कि पाकिस्तान की मांग सर्वथा न्याय-संग्रत है, ओर हमारी 
सांप्रदायिक समस्या के सुलभाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग है ही नहीं, 
तो भी कहां तक उसकी पूर्ति सम्भव ओर. व्यर्वहार्य है । इस संबंध, में सबसे 
पहले- तो हमें यह देखना है कि मुस्लिम-लीग की वास्तविक मांग है क्‍या! 
लाहौर ग्रस्ताव के अनुसार, “भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरी के समीप-स्थित इकाइयों 
की ऐसी हृदबन्दी होनी चाहिए, कि, आवश्यक प्रादेशिक हेर-फेर के बाद, जहां 
मुसलमान बहुसंख्या में हों, जैसा कि भारत के उत्तर-पश्चिमी और पूर्वाँ भागों में 
है, महां उन्हें मिलाकर स्वाधीन राज्यों की स्थापना की जा सके |” यह मांग 
निःसंदेह अस्पष्ट है, ओर मुस्लिम-लीग व उसके नेताओं से स्वभावतः ही यह 
आशा की जाती.थी कि वे इसकी विशद व्याख्या देश के . सामने रखेंगे, पर 
: आज तक लाहौर.प्रस्ताव के स्पष्टीकरण की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया 
गया | प्रत्युत, अप्रैल १६४३ में जब मि० जिन्‍मा से पूछा गया कि पाकिस्तान 
की हृदबन्दी के सम्बन्ध में उनकी क्या कल्पना है, तो उन्होंने उसका उत्तर यह 
दिया कि मुस्लिम-लीग ने पाकिस्तान का कोई नवृशा तैयार नहीं कराया है। 
इस सम्बन्ध में पिछले वरष्रों में जो वाद-विवाद, विचार-विनिमय, भाषणु- 
संभाषण, अख़बारी बयान व चचों, होते रहे है उनसे यह निष्कष निकाला जा 
सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम बहु-संख्यक प्रांतों में--उत्तर-पश्चिममें सीमाप्रांत, 
पल्नाव व सिंध, और उत्तर-पूर्व में बंगाल व आसाम,कों मिलाकर बनाया जाएगा | 
परन्तु, जान पड़ता है, मुस्लिम-लीग ने आरम्भ से ही इस बात को समझ लिया 
था कि यदि ये प्रान्त अपने वत्तमान रूप में ही पाकिस्तान में सम्मिलित कर लिए, 
गए, तो उससे पञ्ञाव व वड़ाल के उन भागों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ 
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बड़ा अन्याय होगा, जिनमें ग़ेर-सुसल्मानों की संख्यां मुसलमानों के मुक्ताबिले में 
बहुत ज़्यादा है। सम्भवतः इसी कारण प्रादेशिक हेर-फेर' की बात कही गई है। 
प्रादेशिक हेर-फेर के सम्बंध में यह अनुमान किया जाता है कि पञ्ञाब से अंबाला- 
डिवीज़न व वज्ञाल से बद्वान-डिवीज़न को पाकिस्तान से बाहर जाने की 
इजाज़त मिल सकेगी | यदि ऐसा हुआ तो पञ्ञाब व वल्नाल में मुसलमानों की 
स्थिति अधिक दृढ़ हो सकेगी--क्योंकि उनका बहुमत क्रमशः ४७,१ से ६२.७ 
प्रतिशत ओर ५४,७ से ६४ प्रतिशत बढ़ जायगा । 
प्रस्ताव में कहीं यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि पाकिस्तान की सीमाओं 
के निर्धास्ण का आधार क्या रहेगा, परन्तु साधारणतः माना यह जाता है कि 
आत्म-निर्णय के अधिकार की दृष्टि से प्रत्येक प्रान्व को एक इकाई साना जायगा 
और उसकी घधारासभा को, प्रान्त के लिए, निर्शय करने का अधिकार होगा। 
परन्तु इसमें कठिनाई यह आती है कि इतना बड़ा और महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रान्तीय 
'धारासमा के बहुमत के हाथ में छोड़ देना कहां तक न्याय सन्नत होगा । इस 
कठिनाई से बचने के लिए, सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स ने यह सुझाव उपस्थित किया था 
कि यदि अखिल-मभारतीय संघ-शासन में शामिल होने के पक्ष में पान्तीय घारा- 
समा के ६० प्रतिशत से कम सदस्यों का मत हो तो इस प्रश्न का निर्णय प्रांत 
के वयस्क पुरुषों के हाथ में छोड़ देना चाहिए, पर मुस्लिम-लीग ने इस सुझाव 
को अल्वीकृत कर दिया। लीग का कहना था कि जब कि पाकिस्तान का 
आधार इस सिद्धान्त में है कि मुसलमान एक अलहतदा राष्ट्र हैं, स्वभावतः उसके 
निर्माण में केवल मुसलमानों का मत ही लिया जाना चाहिए । मुस्लिम-लीग 
का यह आग्रह स्सष्टतः ही अनुचित है, क्योंकि यदि किसी ग्रान्त के मुसलमानों 
को आत्म-निर्णय का अधिकार शिया जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि उस 
प्रान्त के हिन्दू क्यों उस अधिकार से वंचित रखे जाएं। इस कठिनाई से बचने 
के लिए, डा० अम्बेडकर ने यह सुझाव पेश किया था कि मुसलमानों व हिन्दुओं 
की अलहदा-अलहदा अपनी सम्मति व्यक्त करने का अधिकार दिया जाए। यह 
प्रस्ताव मी व्यवह्यरिक दृष्टि से बड़ा दोष पूर्ण है । 
सिखों की समस्या 
परन्तु, पंजाव के इस प्रकार के विभाजन के संबंध सें सबसे वड़ा प्रश्न जो 
हमारे सामने आठा है वह सि्खों का प्रश्न है। अम्बाला-प्रदेश को पंजाब 
से अलहदा कर दिए जाने का अर्थ होगा, सिखों की मातृ-भूमि को दो भागों में 
बांद देना । सिख कदापि इस बाद के लिए तैयार न होंगे। सिखों की संख्या 
- बहुत कम है--पंजाब में भी उनकी आबादी १७ फ़ीसदी से अधिक नहीं है-- 
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परन्तु बह एक योद्धा क्रोम हैं, ओर उनकी इच्छा की आसानी से अवज्ञा नहीं 
की जा सकती | पंजाब की राजनीति में सदा ही सिखों का प्रमुख भाग रहा है | 
यो तो देश की रक्षा में सिखों ने अपनी संख्या के अनुपात से बहुत अधिक भाग 
लिया है, पर आज का पंजाब, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक सभी दृष्टिकोणों 
से, सिखों का बड़ा ऋणी है। पंजाव में सिखों के ७०० से अधिक गुरुद्वारे हैं, 
जिनकी अपनी बड़ी संपत्ति है, व जिनके साथ उनके गुरुओं, सन्‍्तों व शहीदों की 
स्मतियां जुड़ी हुई हैं। ४०० से अ्रधिक शिक्षा-संस्थाएं, जिनमें कॉलेज, स्कूल, 
कन्या-पाठशालाएं श्रीर ओद्योगिक-शिक्षा संबंधी संस्थाएं शामिल हैं, उनके 
तत्वावधान में चल रही हैं । म्रान्त की सब से उपजाऊ ज़मीन उनके .पीस है, 
और परान्त की आय का ४० प्रतिशत से अधिक सिखों द्वारा दिया जाता है। 
१६१६ के सुधारों में, गवर्नर की कार्यकारिणी के ३ सदस्यों में से १ सिख होता 
था, और १६२६ से १६३७ तक, जब कार्यकारिणी में एक मुसलमान सदस्य की 
वृद्धि हो गई थी, तब भी सिखों-का प्रतिनिधिव २५ प्रतिशत रहा। 
यूनियनिस्ट मंत्रि मंडल के बनने के बाद भी उसे उस समय तक स्थायित्व नहीं 
मिल सका था, जब तक कि उसने सिखों के एक दल-विशेष के साथ समझौता 
हीं कर लिया, ओर अकाली-दल के नेवा सरदार बल्देवसिंह को मंत्रिमंडल में 
नहीं ले लिया | 
यह सब जानते हैं कि सिख अपने समस्त बल से पाकिस्तान का विरेध 
करेंगे । सिख इस बात को मान लेने के लिए बिल्कुल तेयार नहीं हैं कि पंजाब 
मुसलमानों का प्रान्त है। उनका कहना है कि जब पंजाब की शहरी सम्यत्ति का 
८० फ़ीसदी से ज्यादा हिस्सा ग़ेर-मुसल्मानों के पास है, जब प्रान्त के आय-कर 
च सम्पत्ति-कर आदि का ८० फ़ीसदी से अधिक भाग ग़ेर-मुसल्मानों द्वारा दिया 
जाता है, जब प्रांत के उद्योग-घंघे, कल-कारख़ाने, इंश्योरेंस व फ़िल्म कम्पनियां, 
व्यापार और वाणिज्य, प्रधानतः ग़ैर-मुसल्मानों के हाथ में हैं, ओर जब प्रान्त 
के सांस्कृतिक जीवन के निर्माण और निर्देशन के खोत भी ग़ैर-मुसल्मान ही हैं, 
तब पंजाब को मुस्लिम-प्रांत मान लेना वस्तु-स्थिति का उपहास करना है | सिखों 
ने आरम्म से ही पाकिस्तान का विरोध किया | उनके क्रिप्स-प्रस्तावों की ठुकरा 
देने का मुख्य- ग्राधार यही था-कि उनसे ग्रांतें के बहुमत को अखिल-मारतीय 
संघ्र से अपने प्रांत को अलहदा कर लेने की इजाज़त मिल जाती थी । - साथ ही 
उन्होंने यह भी थोपणा की, “अखिल-मारतीय-संघ से पंजाब को अलहृदा 
करने के प्रयत्न का मुक़़्ाविला हम प्रत्येक संभव-साधन के द्वारा करेंगे |? * 
सिखों द्वारा पाकिस्तान का जो विरोध किया जा रहा है, उसे हम उपेज्षा की 
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इषप्टि से नहीं देख सकते। यदि, सिखों के विरोध के बावजूद भी, पाकिस्तान 
अमल में आता है तो यह निश्चित मानना चाहिए कि पंजाब के अन्तर्गत एक 
सिख-पाकिस्तान का निर्माण होकर रहेगा। राजनैतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक 
क्षेत्रों में सिखों को जो असुविधाएं रही हैं, उनके संबंध में मुसलमानों से कम.कड़ 
वाहट उनके सन में नहीं है। उनका कहना है कि यों तो १६३४ के शासन- 
विधान में ही, उन्हें पंजाब की धारासभा में १७४ में से केवल ३३, सीमाप्रांत में 
५० में 'से ३ व केन्द्रीय धारासभा में २५० में से ६ स्थान देकर उनके राजनैतिक 
जीवन पर एक सर्माधात किया गया है, परन्तु स्वयं उनके अपने प्रांत, पंजाब, में 
भी उनके साथ अन्याय हुआ है। युक्त-प्रान्त से मुसलमानों की आबादी केवल 
१३ प्रतिशत है, पर उन्हें ३० प्रतिशत स्थान प्राप्त हैं, परन्तु सिखों को पंजाब में 
केवल १६ प्रतिशत स्थान दिए गए हैं। पंजाब के मुस्लिम-मंत्रिमंडल की नीति 
के संबंध में भी उनकी शिकायतें कांग्रेसी-प्रांतों में मुसलमानों की शिकायतों की 
तुलना में कम गंभीर नहीं हैं । उनका कहना है कि-- 

१--आ्रांवीय शासन के कार्य-कारी-मंडल में सिखों का अनुपात कम कर दिया 
गया, व शासन के उच्च पद ज्यों-ज्यों खाली होते रहे, मुसलमानों को दिए जाते 
रहे, सिखों को उनमें कोई स्थान नहीं मिला । 

२-सिखों की शिक्षा-संस्थाओं को निरुत्साहित करने की दिशा में यूनि- 
यनिस्ट-मंत्रिमंडल ने भरसक प्रयत्न किया, उन्हें जो सरकारी सहायता मिलती 
थी उसमें कमी की गई, व कई संस्थाओं को सहायता देने से इनकार 
कर दिया गया | 

३--प्रांत के हिन्दू, मुसलमान व सिख सभी की मातृ-भाषा पंजाबी होते हुए 
भी सारा सरकारी काम-काज उदू-भाषा व फ़ारसी लिपि में किया जाता है और 
प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी उदू को ही माध्यम साना गया है | 

४--सिखों के धार्मिक जीवंन में भी हस्तक्षेप किया गया | सरकारी व अर्द्ध- 
सरकारी संस्थाओं में 'ऋणके' पर प्रतिबंध लगा दिया गया है | 

सिखों का तो यहां तक कहना है कि पञ्ञाव का समस्त शासन-तन्त्र 
मुसलमानों का पक्तुपात, व ग़ेर-सुसल्मानों के साथ अन्याय, करता रद्द है। इस 
विश्वास के होते हुए यदि वे किसी भी मुस्लिम बहुमत वाले शाप्तन में अपने को 
पूर्ण सुरक्षित न सानें तो हम इस सम्बन्ध में उनसे कोई शिकायत केसे कर 
सकते हैं ! . बजे 
इसके साथ ही सिखों का एक अलग राष्ट्र होने का दावां भी कम से कम 
मुसलमानों के दावे से कम बल नहीं रखता। पञ्ञाब उनकी अपनी माठुभूमि 
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है। मास्टर तारासिंह के शब्दों भें, 'पद्चात्र मुस्लिम प्रींत नहीं है। -में तो यह 
भी नहीं मानता कि पत्माव की आबादी में मुसलमानों का बहुमत है ।. . पश्चाव का 
इतिहास सिखों का इतिहास है । पश्चाव सिख-घर्म व सिख गुरुओं का जन्म- 
स्थान है। पंजाब के अधिकांश शहीद सिख शहीद हैं। सिख ही ऐसे लोग हैं 


मका और मदीना के स्वप्न देखता है, हिंदू-कवि गंगा और बनारस के गीत गाता 
है, परन्तु सिख कवि रावी ओर चिनाब का प्रेम अपनी कविता में अ्रमिव्यक्त 
करता है। सिख ही सच्चे पंजाबी हैं ।” अखिल-भारतीय सिख-विद्यार्थी-संघ ने. 
अपनी भावनाओं को ओर भी जोरदार शब्दों में व्यक्त किया है। उनका कहना 
है कि “हिंदुस्तान में यदि कोई जाति एक अलहदा राष्ट्र होने का दावा कर 
सकती है तो वह सिख जाति ही है | सिखों की दर वात निराली है। दुनियां में 
केबल वही एक ऐसी जाति है जिसमें सब व्यक्तियों के नाम का अंतिम शब्द एक 
ही है--यह उनकी आंतरिक एकता और अन्य लोगों से विभिन्‍नता का अच्छा 
उदाहरण है।. . उनकी लिपि भी अन्य लिपियों से बिल्कुल मिन्‍न है। कपड़े व 
शक्ल सूरत में मी उनमें आपस में बहुत अधिक समानता है। आंतरिक दृष्टि से 
हम एक बहुत ही सुसज्जठित जाति हैं। हमारे अपने रस्मो-रिवाज हैं ।”” विचार 
कभी-कभी आंधी के वेग से बढ़ते हैं। यदि कुछ गैर-ज़िम्मेदार विद्यार्थियों के 
दिमाग़ से पैदा होकर पाकिस्तान की कल्पना अपना वर्त्तमान व्यापक रूप ले 
सकी, तो कौन कह सकता है कि ख़ालिस्तान की कल्पना कुछ लोगों के दिमाग़ 
में घुट कर ही दम तोड़ देगी ! 
पंजाब का विभाजन * अन्य कठिनाइयां 

. सिखों के विरोध की बात यदि हम छोड़ भी दें तो भी पश्चाव के विभाजन में 
अन्य व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं । पश्नाब के विभाजन का विचार नया 
नहीं है। सर जॉर्ज कॉबेट ने गोलमेज़-परिषद्‌ के अवसर पर उसे उठाया था। 
अक्टूबर १६४२ में कुछ हिंदू व सिख नेताओं ने दिल्ली में उस पर विचार- 
विनिमय किया था । यह कहा जाता है कि यदि उत्तर से दक्षिण तक, लाहौर- 
डिबीज़न को बीच से चीरती हुई, रेखा खींची जाए तो उसके पश्चिम में रावल- 
पिण्डी और मुल्तान के मुस्लिम बहुमत वाले, व पूर्व में अम्बाला और जालंधर 
के गैर-मुस्लिम बहुमत वाले, प्रदेश होंगे, ओर लाहौर का प्रदेश ऐसे दो हिस्सों 
में बंद जायगा जिनमें से एक में मुस्लिम-बहुमत वाले व दूसरे में ग़रमुस्लिम 
बहुमत वाले ज़िले होंगे । परन्तु, नवशे पर पेंसिल से रेखाएं, खींच देना एक वात 
है, और राज्यों की मौगोलिक सीमाए निधोरित करना दूसरी | यदि विभाजन के 
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इसी सिद्धांत को सान लिया जाय तो यह सवाल उठेंगा कि स्वयं लाहौर नगर को 
पञ्नाव के किस भाग में रखा जाय १ यदि हमारी विभाजन-रेखा लॉहौर से पूर्व 
की ओर है, तो इसका यह अर्थ होगा कि लाहौर और अमृतसर दो विभिन्न 
देशों में रखे जायंगे । इन दोनों स्थानों के आर्थिक और सांस्कृतिक सामान्य- 
तत्वों को भी यदि दृष्टि से ओमकल कर दे तो भी प्रश्न यह उठता है कि 
देश के बचाव के दृष्टिकोण से क्‍या यह तनिक भी सम्भव है कि लाहौर और 
अमृतसर के बीच कहीं भी विभाजन की यह रेखा खींची जा सके १ यदि हस 
पञज्ञाब के भौगोलिक मान-चित्र को देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इस प्रदेश में - 
कहीं भी इस प्रकार की हृदवन्दी की गई तो वह पज्ञाब की नहरों के जाल को, 
व उस पर निर्भर आर्थिक जीवन की एकता को, नश्ट-श्रष्ट कर देगी। ओर इन 
सब बातों के साथ-साथ हम यह भी न भूलें कि हमें यह सीमा-निर्धारण एक देश 
के दो प्रांतों के बीच नहीं, परन्तु दो विभिन्न देशों के बीच करना है, जिनके 
एक-दूसरे से बिल्कुल स्व॒तन्त्र बनाये जाने की कल्पना की जा रही है, और जो, 
यह भी सम्भव है, इस स्वतन्त्रता का आधार लेकर एक-दूसरे से युद्ध में प्रवृत्त 
हो सकते हैं । 
उत्तर-पू्ब की समस्या 

उत्तर-पूर्व के प्रांतों में भी विभाजन की यह समस्या कुछ कम गम्भीर नहीं 
है। मुस्लिम-लीग सम्मवतः यह कल्पना कर रही है कि उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान 
में, वर्दवान-डिवीज़न निकाल कर, बद्भाल व सारा आसाम शामिल होंगे । परन्तु 
समस्त आसास “को पाकिस्तान में सम्मिलित करने का विचार क्‍यों किया 
जा रहा है! आसाम की आबादी ६६१ गरैरसुसल्मानों की है। 
केवल सिलहट के ज़िले में मुसलमान ६११ हैं। परन्तु आसाम को 
पाकिस्तान में शामिल न करने का प्रस्ताव भी उतना ही अव्यवह्यरिक है, 
जितना शामिल करने का । यदि आसाम को हिंदुस्तान में रखा जाय, तो 
उसकी स्थिति दूर-पार के एक आश्रित देश जैसी होगी,क्योंकि उसके और हिंदुस्तान 
के बीच पाकिस्तान की ज़मीन होगी । यह देखते हुए कि आसाम के द्वारा 
हिंदुस्तान पर आसानी से आक्रमण किया जा सकता है, यह स्थिति और भी 
गम्भीर हो जाती है। परन्तु, पश्चिमी बड़ालः को शेप-वद्धाल से अलहदा करने 
का प्रश्न तो इससे भी अधिक जटिल हैं। उसे किस सिद्धान्त के आधार पर 
बंगाल से जुदा किया जा सकेगा १ क्‍या इस संबंध में उसके निवासियों की 
सस्मति ली जायगी, ओर यदि ऐसा किया गया तो, क्‍या उनके निर्णय को 
सान्यत! मिलेगी १ क्‍या पश्चिमी बंगाल की जनता के मन में मुस्लिम-संस्कृति 
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ओर उसके आधार पर बनने वाले उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान के प्रति घृणा और 
आक्रोश के भाव इतने प्रबल हो उठेगे कि वह उस बंगाल से, जिसकी अक्ति के 
आवेश में आज वह आमार जननी, आमार बंग भूमि? के गीत गा रहे हैं, 
सदा के लिए अपना संबंध-विच्छेद करने के लिए तैयार हो जाय॑ंगे ! क्‍या हम 
इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं कि जिन बंगालियों ने कर्ज़न द्वारा बंग- 
भंग किये जाने पर आकाश को अपनी लपों से चूमने वाला एक इन्करिलाबी 
आन्दोलन खड़ा कर दिया था, वे आज उसकी पुनराज्त्ति को चुपचाप 
स्वीकार कर लेंगे! 

यदि यह मान लिया जाय कि पाकिस्तान के पत्त में जो तर्क है वह अपनी 
तेज किरणों से बंगाल-प्रेम की इस भावना को काटने में समर्थ हो सकेगा, तो 
भी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां रह ही जाती हैं। एक बड़ी कठिनाई कलकत्ते 
के सम्बम्ध में है। कलकत्ते को किस देश में शामिल किया जायगा ? कलकत्ता 
बंगाल का व्यापार-केन्द्र तो है ही, उसकी संस्कृति का भी हृदय है। व्यापार 
ओर संस्कृति दोनों की दृष्टि से उस पर हिन्दुओं का प्रभुत्व है। उसके आस-पास 
जो ज़िले हैं उनमें हिन्दुओं की आबादी ही ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या 
इस बात की कल्पना भी की जा सकती है कि कलकत्ता पश्चिमी बंगाल से 
हटाया जाकर पाकिस्तान में शामिल किया जा सकेगा १ परन्तु,यदि कलकत्ता पू्वी- 
पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया--ओर कोई कारण दिखाई नहीं देता कि 
वह क्‍यों शामिल किया जाय--तो पूर्वी पाकिस्तान का क्या महत्व रह जायगा ! 
उसकी स्थिति निष्प्राण शरीर जैसी रह जायगी, ओर उसे प्रेरणा और नेतृत्व के 
लिए, एक चोथे दर्जे के राष्ट्र के समान, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान पर सर्वथा 
निर्भर रहना पड़ेगा | क्या यह स्थिति बड़ी बांछुनीय ओर स्थृहृणीय होगी ! 

आवादियों की अदल-वदल 

पंजाब व बंगाल के विभाजन की इन कठिनाइयों के सामने यही मार्ग रह 
जाता है कि पाकिस्तान के प्रांतों में जो हिन्दू आबादी है, उसे हिन्दुस्तान,व हिंदु- 
स्तान में जो मुस्लिम-आबादी रह जाय उसे पाकिस्तान,भेज दिया जाय। आबादियों 
की अदल-बदल का यह विचार प्रथम-महायुद्ध के बाद यूरोप में बहुत लोक-प्रिय 
हो गया था,परन्तु यूनानी और त॒र्की आबादी की अदल-बदल में जो अमानुपिक, 
लोमहपंक, ओर भयंकर दृश्य देखने में आये, उन्होंने इस विचार की अव्यवहा- 
रिकता को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया। भारतीय परिस्थितियों में तो ऐसा होना 
बिल्कुल ही अ्रसम्भव है । क्‍या हम इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं 
कि एक मुसलमान किसान जो सैकड़ों वर्षों से, हिन्दू किसानों के बीच रह कर, 
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उनसे भाईचारे ओर मुहब्बत का बर्ताव रखता हुआ, अपनी ज़मीन को जोतता 
रहा है, और धूप और बारिश से अपने मोपड़े की रक्ता करता रहा है, किसी 
दूर-देश में जा बसने के लिए केवल इसलिए तैयार हो जायगा कि कोई एक 
मुस्लिम नेता या कोई एक मुस्लिस-जमात आज चीख़-चीख़ कर इस बात को 
कह रही है कि उसका अपना एक अलग राष्ट्र है, ओर इसलिए, उसका अपना 
एक अलग देश भी होना चाहिए. ! क्‍या हम सोच भी सकते हैं कि सिफ़े इसी 
आधार पर लखनऊ, दिल्ली या हेदराबाद में रहने वाले मुसलमान पेशावर, करांची 
या ढाका में जा बसने को तैयार हो जायंगे, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि 
उन्हें जलवायु,भाषा, संस्कृति सभी में एक बड़े अन्तर का सामना करना पड़ेगा ! 
मैंने इस सम्बन्ध में देश के विभिन्‍न-प्रांतों में फैले हुए सैकड़ों मुसलमानों से बात 
की है, ओर मैंने देखा है कि अपना जन्म-स्थान छोड़ने के लिए, वे तनिक भी 
तैयार नहीं हैं-“-पाकिस्तान का समस्त आकर्षण भी उन्हें ऐसा करने के लिए 
तैयार नहीं कर सकता । 
पाकिस्तान का आर्थिक-पहल्त 

सीमा-निर्धारण की कठिनाई से भी बड़ी एक और कठिनाई है जो पाकिस्तान 
की कल्पना के क्रियात्मक रूप लेने में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करेगी | 
वंह इस समस्या का आशर्थिक-पक्षु है। अब तक इस सम्बन्ध में लोगों के विचार 
बहुत स्पष्ट नहीं थे--तरह-तरह की कल्पनाओं से काम लिया जा रहा था--पर 
हाल में ही होमी-मोदी और सर जॉन मथाई ने इस प्रश्न का विस्तृत अध्ययन 
करके अपनी रिपोर्ट सप्रू-क्मेटी के सामने रखी थी, उससे पाकिस्तान के आर्थिक- 
पक्तु पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इन लोगों के अध्ययन ने इस सम्बन्ध में 
बहुत-सी शलतफ़हमियों को दूर करने में भी सहायता पहुंचाई है। मोदी-मथाई 
विश्प्ति में इस प्रश्न को तीन दृष्टिकोणों से देखा गया है | पहिले तो उन्होंने यह 
देखने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी वार्षिक आय-व्यय 
का उचित प्रबन्ध कर सकने की स्थिति में होगी भी या नहीं । दूसरे, उन्होंने यह 
जानना चाहा है कि पाकिस्तान के बन जाने से उसमें रहने वाले व्यक्तियों के रहन- 
सहन के स्टैएडर्ड पर कोई विशेष प्रभाव तो नहीं पड़ेगा । और तीसरे, उन्होंने 
इस बात का विशेष अध्ययन किया है कि देश की रक्षा के दृष्टिकोण से पाकि- 
स्तान की आर्थिक स्थिति केसी होगी । 

मोदी-सथाई विज्ञप्ति में इन प्रश्नों का अध्ययन पाकिस्तान-संबंधी दोनों 
योजनाओं--मुस्लिम लीग की मांग व राजाजी-योजना--को दृष्टि में रखते हुए, 
किया गया है| इन विद्यान्‌ लेखकों का कहना है कि दोनों में से कोई भी योजना 
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अमल में लाई जाय, पहिली दो बातों के इष्टिकोश से, ,उसकी स्थिति आज के 
मुक़ताबिले में बुरी नहीं होगी | उन प्रांतों को, जो अपने खर्च के एक बड़े अ्रंश 
के लिए आज केन्द्रीय-सरकार की सहायता पर निर्भर रहते है, यदि यह सहायता 
मिलनी बन्द मी हो गई, तो मी उनके आय के खोत इतने बढ़ जाय॑गे कि वे 
प्रांतीय-शासन का भार स्वर्य ही वहन करने की स्थिति में श्रा जायंगे। अन्य 
प्रांत मी शासन का अपना वर्त्तमान स्टेण्डर्ड क्रायम रख सकेंगे । लोगों के रहन- 
सहन पर भी बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। किसी भी देश के निवा- 
सियों का रहन-सहन, उसकी अनाज की उपज, ओद्योगिक विकास के साधनों, 
ओर व्यापार आदि पर निर्भर रहता है। इस दृष्टि से पाकिस्तान की स्थिति 
हिन्दुस्तान की ठलना में कुछ बुरी नहीं रहेगी । इन प्रांतों में काफ़ी ऐसी ज़मीन 
है, जो उपजाऊ बनायी जा सकती है, और जिस ज़मीन पर आज खेती हो रही 
है वह भी--कम-से-कम पश्चिमी-पाकिस्तान में--हिन्दुस्तान की ज़मीन से 
अधिक उपजाऊ है | उद्योग-धन्धों के विकास की दृष्टि से यद्यपि पाकिस्तान में 
कोयले, मंगानीज व अन्य खनिज-पदा था की कमी होगी, पर ये चीज़ें, अवश्यक- 
तानुसार, अन्य देशों से मंगाई जा सकती हैं, इनकी कमी पाकिस्तान के ओऔद्योगी- 
करण में बाधक नहीं हो सकेगी । एक बात जो हमें ध्यान में रखना है,चह यह है कि 
पानी के बहाव से बिजली पैदा करने की जितनी सुविधा पाकिस्तान में होगी उतनी 
हिन्दुस्तान में नहीं होगी--पंजाब ही इतनी अ्रधिक हाइड्रो-इलैक्ट्रिक' शक्ति 
तेयार कर सकता है, जिससे समस्त देश की आवश्यकताओं की पूर्त्ति हो सके | 
रक्षा-सम्बन्धी व्यय 
पर, वास्तविक समस्या तो रक्षा-सम्बन्धी व्यय को जुद पाने की है। आने 
वाले वषों में रक्ता-विभाग पर हमें बहुत अधिक ख़र्च करना पड़ेगा । हमें अपनी 
पैदल-फ़ौज को; आ्राधुनिक पद्धति पर, पुनः संगठित तो करना ही है, पर जहां 
वक हमारी समुद्री ब हवाई वाक़त का संबंध है, उनका तो हमें नये सिरे से ही 
निर्माण करना है। लड़ाई के पहिले हमारा रक््ता-संबंधी ख़्चे ४० करोड़ रुपए, 
वार्षिक के लगभग था। जानकार लोगों का कहना है कि लड़ाई के बाद हमारा 
वार्षिक व्यय कम-से-कम १०० करोड़ का होगा। इसके अलावा, यदि हिन्दु 
स्तान को दो टुकड़ों में बांद दिया गया तो विदेशी आक्रमणों का डर आज के 
मुक़ाबिले में बहुत अधिक बढ़ जायगा और यह भी अभी तो निश्चित नहीं है कि 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के आपसी संबंध मैत्री के ही होंगे । यदिः इन परिं- 
स्थितियों को भी ध्यान में रखें तब तो पाकिस्तान ओर हिन्दुस्तान दोनों को 
अपना रक्ता-ब्यय कई गुना अधिक बढ़ाना पड़ेगा । पर यदि तक के लिए यह 
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मान भी लिया जाय कि हिन्दुस्तान का बंगवारा आपसी समभौते से होता है, 
और बाद में भी इन दोनों पड़ोसी और स्वतन्त्र देशों में मेत्री ओर माई-चारे 
- का बर्ताव रहता है, तो भी दोनों देशों को मिल कर रक्ा-विभाग के लिए कम- 
से-क्रम १०० करोड़ रुपए वार्षिक की व्यवस्था करनी पड़ेगी । मुस्लिम-लीग के 
लाहौर-प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान का निर्माण यदि प्रांत के आधार पर होता 
है तो उसे इस ख़्चे में से ३२६ करोड़ का भार अपने ऊपर लेना होगा, और 
यदि वह, राजाजी-योजना के अनुसार, मुस्लिम बहुमत वाले ज़िलों के आधार पर 
बना तो उसके हिस्से २३ करोड़ रुपए का ख़चा आयेगा | क्या पाकिस्तान की 
आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि वह रक्ता पर इतना अधिक खर्च कर सकेगा ! 
इस संबंध में विल्कुल सही संख्याओं का अनुमान लगा लेना तो असंभव 
ही है, पर मोदी.मथाई विज्ञप्ति में इस प्रश्न पर बड़ी उदारता से विचार किया 
गया है, ओर उसका निष्कर्ष यह है कि पाकिस्तान, प्रांत अथवा ज़िले पर 
बनाये जाने की स्थिति में, क्रमशः १४ अथवा ६ करोढ़ रुपया इस काम के लिए 
बचा सकेगा, और यदि पाकिस्तान की सरकार ने इस दिशा में बहुत ही अधिक 
प्रयत्म किया, ओर एक ओर शासन का 'ख़र्चा कम करके व सर्वसाधारण के लाभ 
की समस्त योजनाओं को बन्द करके और दूसरी ओर संपत्ति और व्यापार आदि 
पर टेक्‍्स बढ़ाकर कुछ और रुपया निकालना चाहा तो वह एक तो जनता की 
तकलीफ़ों को बढ़ा देगा, ओर उनमें विज्ञोभ व नाराज़गी की भावनाओं को 
जन्म देगा और दूसरे, इतना कम होगा कि उससे स्थिति के सुधरने की विशेष 
आशा नहीं होगी | यहां हम यह न भूलें कि मोदी-मथाई विज्ञप्ति में इन संख्याओं 
पर अधिक-से-अधिक उदारता से विचार किया गया है। प्रो” कूपलैण्ड के 
अनुसार पाकिस्तान साधारणतः ३ करोड़ से अधिक रुपया अपने रक्षा-विभाग 
के लिए नहीं बचा सकेगा, ओर अन्य उपायों द्वारा भी वह ४ करोड़ से अधिक 
रुपया इस काम के लिए नहीं जुग पाएगा | ऐसी स्थिति में सवाल उठता है 
कि पाकिस्तान करेगा क्या ? यदि वह अपने सेनिक व्यय में कमी करता है तो 
वह खुले-आम विदेशी आक्रमण-कारियों को निमन्त्रण देता है। यदि इस 
सम्बन्ध में वह हिन्दुस्तान की सहायता पर निर्भर रहता है तो यह निश्चित है कि 
जिस सार्व मोस-सत्ता की कल्पना आज पाकिस्तान के समर्थकों के मन में है वह 
स्वप्न-मात्र रह जायगी; वैसी स्थिति में बहुत-सी दूसरी कातों के लिए भी पाकि- 
स्तान का हिन्दुस्तान पर निर्भर रहना अनिवार्य हो जाऐगा और यदि, पाकिस्तान 
इंग्लेग्ड अथवा अन्य किसी बाहरी देश पर इसके लिए निर्भर रहा तो उसका 
भाग्य, अथवा दुभाग्य, रद्द जायगा सदियों तक उस विदेशी राष्ट्र की गुलामी का 
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तौक़ अपने गले में डाल कर उसके इशारे पर नाचना। सच तो यह है कि 
आज स्थिति यह है कि यदि आजादी की कल्पना की जा सकती है तो 
राष्ट्रीय एकता के आधार पर ही; इस एकता के छिन्न-भिन्‍न होने का 
अथ होगा आजादी के सपनों को धूल में विखेर देना । 
आर्थिक पुनर्निमाण की इष्टि से 

यदि हम वस्तु-स्थिति की गहराई में प्रवेश करें तो यह स्पष्ट देख सकेंगे कि 
आज तो राष्ट्रीय बचाव का श्रर्थ होगया है, देश का ओद्योगीकरण | वही देश 
आज अपने बचाव की आशा कर सकता है जिसके पास आर्थिक उन्नति के 
अपरिमित साधन हों, और जो उन साधनों का समुचित विकास करने की स्थिति 
में हो । इस दृष्टि से यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को देखें तो .इस युद्ध में 
मित्र-राष्ट्रों की विजय का श्रेय जिन दो बड़े राष्ट्रों को दिया जा सकता है, वे हैं 
अमरीका और रूस, और दोनों ही ऊपर दी गई शर्त्त को पूरा करते हैं, दोनों के 
पास अपरिमित साधन हैं, और दोनों ने उनका अधिक-से-अधिक विकास 
किया है। जिन देशों की अर्थनीति नितांत स्वावलंबिनी नहीं थी--जर्मनी, इथ्ली, 
जापान आदि--वे सब हारें। स्वयं इंग्लैएड की स्थिति भी डांवाडोल है। 
प्रो० लॉस्की ने अभी उस दिन कहा था कि अब वह स्वेडन के समान, एक 
द्वितीय श्रेणी की शक्ति रह गया है। यदि वह. अमरीका या रूस दोनों में से 
किसी एक पर निर्भर--श्राश्रित नहीं रहना चाहता तो उसके लिए केवल यही एक 
मार्ग रह गया है कि वह पश्चिमी-यूरोप के देशों को राजनैतिक व श्रार्थिक दोनों 
दृष्टियों से संघ-बद्ध बनाने का प्रयत्न करे । उन छोटे देशों के लिए तो आज की 
दुनियां में कोई स्थान रह ही नहीं गया है, जो अपने सीमित साधनों से अपना 
बचाव करना चाहते हैं। अन्तर्यष्रीय राजनीति के जानकारों का विश्वास है कि 
संसार में अमरीका और रूस को छोड़कर केवल दो अन्य देश हैं जो बिना 
किसी वाह्म-शक्ति पर निर्मर रहते हुए, आर्थिक दृष्टि से संपूरं-स्वावलंबी हो सकते 
हैं, ओर जिनमें संसार की महान्‌ शक्ति बनने की क्षमता है--वे हैं चीन और 

हँदुस्तान । । 

हिंदुस्तान दुनियां की आने वाली राजनीति में एक शानदार स्थान प्राप्त कर 
सकता है--वशत्त कि बह आज की अपनी भौगोलिक एक़ता को क्रायम रख 
सके | हिंदुस्तान यदि इस आदर्श को प्रात्त करना चाहता है तो उसके लिए 
यह आवश्यक है कि वह अपनी आर्थिक उन्नति के समस्त साधनों का विकास 
करे। परन्तु देश के हुकड़ों में बंद जाने के बाद यह आिक विकास असंभव हो 
जायगा । आर्थिक विकास की दृष्टि से भी आज उन विस्तृत भू-खण्डों का, जो 
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भौगोलिक दृष्टि से एक-दूसरे के समीप हों, मिल-जुल कर काम करना आवश्यक 
होगया है। किसो भी दृष्टि से हम इस प्रश्न का विचार करें, हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि, अपनी भौगोलिक एकता को क्लायम रखते हुए, आज 
हिंदुस्तान के सामने विकास का एक अशभूतपूर्व अंवसर है। किसी मी उद्देश्य से 
सही, अंग्रेज़ी शासन ने पिछले डेढ़-सो वर्षों में समस्त देश को एक शासननसूत् 
में पिरो दिया है। देश भर से एक ही मुद्रा का प्रचार है; रिज़बं-बेंक का आधार 
लेकर बैझें को एक-दूसरे से यूथ देने वाला एक जाल-सा फैला है; देश के एक 
कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई हज़ारों मील लम्बी सड़के हैं, ट्रेनों के आने-जाने 
की व्यवस्था है, ओर सभी महत्त्व के स्थानों पर हवाई जहाज्ञों के अड्डे हैं । इसके 
अतिरिक्त, हमारे पास एक ओर कृषि के लिए काफ़ी ज्ञमीन है और दूसरी ओर सभी 
आवश्यक खनिज पदार्थ पयाप्त मात्रा में हैं। संक्षेप में, हमारे पास वे सभी साधन 
मौजूद हैं जो एक बड़े राष्ट्र के लिए आवश्यक हैं । केवल एक चीज़ है, जो हमारे 
आज के विषएण जीवन और भविष्य की महानता के मार्ग में व्यवधान बनकर 
खड़ी है--वह है हमारी गुलामी । गुलामी की इन ज़ेज़ीरों के दूय्ते ही--ओऔर 
अब इनके दिन इने-गिने ही रह गए हैं--हम अंतर्रोष्ट्रीय जगव में अपना 
उचित स्थान पा सकेंगे । 
पर यह तभी सम्भव है जब हिंदुस्तान.की राजनैतिक एकता क्रायम रखी जा 
सके | हिंदुस्तान के दो कृत्रिम और अग्राकृतिक भागों में बंगते ही आर्थिक 
पुनर्निर्माश की समस्त योजनाएं, और राजनैतिक महानता के समस्त खप्त, अपने 
आप ही ख़त्म हो जायेंगे | जलवायु, ज़मीन और खनिज पदा्थों के बंय्वारे की 
जो विभिन्‍नता एक ऐसे बड़े देश में, जहां आयात-निर्यात की _गति मुक्त और 
निबाध है, शक्ति का आधार वन जाती है, वही छोटे-छोटे ठुकड़ों के आशिक 
विकास में एक बड़ी बाधा वन कर आ खड़ी होगी । इस संबंध में हसें यह भी 
ध्यान में रखना चाहिए कि देश के इस वंट्वारे में आधिक दृष्टि से अधिक हानि 
पाकिस्तान के प्रांतों की होगी । उसके दोनों मार्गो--उत्तर-पश्चिमी पाक्ित्तान व 
उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान--के बीच में ७०० मील लम्बी ज़्मीन एक विदेशी सर- 
कार के आधिपत्य में होगी--ऐसी स्थिति में उसके लिए आशिक विकास की 
एक संयुक्त-समन्वित योजना बना पाना भी संभव नहीं होगा | इसके अतिरिक्त 
कोयले, लोहे, संगानीज्ञ व अन्य खनिज पदा्थों की उसकी कमी ओोद्योगिक 
विकास में बाधक तो होगी ही--चाहे वह महंगे दामों पर इन चीज़ों कों दुसरे 
देशों से ख़रीद कर अपने उद्योग-धन्धों के विकास का प्रयत्न करें। यदि पाकि- 
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स्तान के पात्न आशिक साधन अधिक नहीं हैं, और जो हैं, उन्हा म॑ 


| 
! 
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चित विकास नहीं कर पाता, वो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका भविष्य बहुत 
आशाप्रद नहीं होगा | संसार का कोई मी सशक्त राष्ट्र उसे अपने पेरों. तले 
रोंद सकेगा, और उसकी दशा एक शतरंज के मोहरे जेसी होगी, जिसे कुशल 
खिलाड़ी, अ्रपनी शक्ति बढ़ाने की दृष्टि से, जहाँ चाहे वहाँ रख देता है । 
अन्य विरोधी तत्त्व : अंग्रेजी सरकार 

इन भौगोलिक और आर्थिक कठिनाइयों के साथ हम.उन शक्तिशाली 
राजनैतिक तत्वों को भी नहीं भूल सकते जिनका विरोध पाकिस्तान की समस्त 
कल्पना को क्रियात्मक रूप लेने से बेसे ही रोक सकता है--जेसे एक मज़बूत 
बाँध एक छोटी-सी नदी के प्रवाह को। इन राजनैतिक तच्चों में हम सबसे 
पहिले अंग्रेजी सरकार को ही लें। यह सच है कि वर्तमान महायुद्ध के प्रारंभिक 
बषों में, जब मित्र-राष्ट्रों की परिस्थिति डांबाडोल थी, भारत की अंग्रेज़ी सरकार 
ने मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की माँग का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, 
पर उसके लिए तो कुछ विशेष परिस्थितियां ज़िम्मेदार थीं। उन परिखितियों 
के बदलते ही अंग्रेजी सरकार का दृष्टिकोण भी बदला--ओऔर तब से प्रमुख 
अंग्रेज अधिकारी देश की एकवा की आवश्यकता पर ज़ोर देने लगे हैं। सच 
तो यह है कि अंग्रेज़ इस प्रश्न पर अपने स्वार्थों ओर हितों की दृष्टि से ही अपनी 
नीति निधारित करेंगे। वे न तो कांग्रेस के कहने भर से हिन्दुस्तान छोड़ कर 
चले जायंगे और न मुस्लिम-लीग के इस सुझाव पर ही कि पहिले हिन्दुस्तान को 
दो हिस्सों में वाट दे और तव चले जाये, अमल करेंगे । उनका बस चलेगा 
तो वे हिन्दुस्तान में आपसी मतभेदों को क्वायम रखेंगे, ओर यहाँ जमे रहेंगे ।.._ 

अंग्रेज़ों को यदि हिन्दुस्तान से जाना ही हुआ तो वे उसे दो ऐसे भागों में 
बाँट देने के बदले, जिनके सशक्त वन जाने की सम्मावना द्ोगी, कई छोटे-छोटे 
भागों में बाँट देना अधिक अच्छा समझेंगे । इस संबंध में प्रो" कूपलैए्ड आदि 
कई अंग्रेजों की योजनाएं हमारे सामने हैं हीं, परन्तु, यदि यह मान लिया जाय 
कि अभी कुछ असे तक, हिन्दुस्तान के आज़ाद हो जाने पर भी, इंग्लैएड एशिया 
में अपने आर्थिक खाथथों को क्रायम रखने की चेष्टा करेगा; तो यह अधिक 
संभाव्य दिखाई देता है कि वह हिन्दुस्तान की शासन-सम्बन्धी एकता के क्ायम 
सखने पर जोर देगा | यहाँ हमें यह न भूल जाना चाहिए कि अन्तराष्ट्रीय 
राजनीति की दृष्टि से आज राजनैतिक गुरुख-शक्ति का केद्ध अय्लोटठिक से दृद 
कर प्रशान्त-महासागर में आ गया है । इस दृष्टि से समस्त एशिया की हाज- 
नीति और श्रर्थमीति के ज्ोन्रों में अपने हितों की रक्षा की दृष्टि से इंग्लैण्ड के 
लिए यह अनिवार्य होगा कि वह एक संयुक्त-मारत के विकास में सहायक हो | 
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भारतीय राष्ट्रीय की सहानुभूति प्राप्त करके ही वह एशिया में अपनी स्थिति 
कायम रख सकता है। फिर भी इंग्लैगड के लिए तो यही कहना ठीक है कि 
वह इस संबंध में अपना दृष्टिकोण, परिस्थितियों के अनुसार, अपने खाथों और 
हितों को प्रमुखता देते हुए ही बनायेगा | जहाँ. तक आज की स्थिति है, यह 
निश्चय जान पड़ता है कि अंग्रेज़ी सरकार पाकिस्तान-संबंधी किसी ऐसी योजना का 
समर्थन नहीं करेगी जिसमें उसकी एक खतंत्र, सावंभौस सत्ताका निर्माण होता हो | 
कट्टर हिन्दू दृष्टिकोण 

अखरड हिन्दुस्तान! के नारे के साथ कट्टर हिन्दुओं द्वारा पाकिस्तान का जो 
विरोध किया जाता है, उसका आधार तक से अधिक भावना में है। वर्क की 
इृष्टि से यदि उसे तोला जाय तो वह पाकिस्तान के समर्थन में एक बड़ी दलील 
का रूप ले लेगा। उसका आधार इस भावना में है कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का 
है, और मुसलमान इस देश में एक विदेशी तत्व के रूप में हैं। वे यदि हिन्दुओं 
के संरक्षण में, उनकी दया के पात्र बन कर, रहना चाहें तो रह सकते हैं, 
अन्यथा जहाँ जाना चाहें, जा सकते हैं। कभी-कभी तो उनकी तुलना 
यहूदियों से की जाती है, और उनके लाभ के लिए, यहूदियों के प्रति 
नात्सी-सरकार का जो व्यवहार रहा, उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया 
जाता है। कांग्रेस के भीतर भी एक दल ऐसा है जो एक संस्कृत-प्रधान भाषा 
को मुसलमानों पर लादने के पत्त में है, ओर जो यह मानता है कि 'वन्देमातरम” 
व राष्ट्रीय भंडे के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए उन्हें वाध्य किया जाना 
चाहिए । पर, हिन्दु महासभा तो इस सम्बन्ध में नीति और मर्यादा ओर राज- 
नीति की सभी सीमाओं को लांध चुकी है | वीर सावरकर के “वीरवापूर्ण! शब्दों 
में, “जब हम बदला लेने की स्थिति में होंगे, ओर बदला लेंगे, तो एक दिन में 
मुसलमानों के होश ठिकाने आ जायंगे--तब उन्हें पता लगेगा कि हिन्दुओं पर 
जुल्म करने की कोशिश का नवीजा क्या होता है और उससे मुसलमानों को 
कितना बड़ा नुक्सान पहुँचने की संसावना है--तव वें भले आदमियों का-सा 
बतताव करना सीखेंगे ।?* 

यह मनोदत्ति है जिसने पाकिस्तान की कल्पना की जन्म दिया। यदि 
हिन्दुओं का विश्वास है कि मुसलमान इस देश में एक विदेशी तच्च हैं, और 
उन्हें उपेज्ञा और घुणा की दृष्टि से देखना चाहिए, तो मुसलमानों के मन में यद 
भावना उठना खाभाविक है कि उन्हें अपनी एक खतनन्‍्त्र शासन-सत्ता की 
खापना कर लेना चाहिए। वेसी शासन-सत्ता वे इस देश के वाहर कहाँ खड़ी 
१, दिसम्बर १६३८ सें सभापति के पद से दिये गए भापण का एक अंश | 
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कर सकते हैं ! वे भी हिन्दुस्तान की मिट्टी से बने हैं, ओर हिन्दुस्तान की 
ज़मीन के ज़॒रें-ज़रं पर उनका उतना ही हक्क है जितना हिन्दुओं का | यदि 
हिन्दू और मुसलमान मिल-जुल कर एक दूसरे के साथ नहीं रद सकते तो हिन्हु- 
सान का दो हिस्सों में बंग्यारा कर दिया जाना उतना ही स्वाभाविक और न्याय- 
संगत है जितना उन दो भाइयों का अपनी मौरूसी जायदाद को बाँट लेने के 
लिए आग्रह-शील होना, जो प्रेम से एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। सच 
तो यह है कि हिन्दुओं का हि्दुल् के नाम पर देश के एकाधिपत्य का खम्म 
देखना ही दो राष्ट्रों की कल्पना को बल देता है, ओर मुसलमानों के लिए एक 
खतन्‍्त्र-देश के निर्माण की माँग को अधिक तर्क-पूर्ण बना देता है। पर, तक 
से ही तो काम नहीं चलता । मैं यह जानता हूँ कि कट्टर हिन्दू इस तर्क को 
मानने के लिए. तैयार नहीं हैं, ओर भारतीय राष्ट्र की एकता के सम्बन्ध में वे 
इतने संवेदन-शील ओर भाव-प्रव॒ण हैं कि अपने समस्त वल को लगा कर भी 
वे पाकिस्तान का विरोध करेंगे। इस विरोध के पीछे, जैसा कि हम ऊपर देख 
चुके हैं, तक का बल चाहे अधिक न हो, पर इतने बड़े समुदाय का भावना- 
बल इतना अधिक होगा कि उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
सृह-युद्ध की सस्सावना ९ 

तब, होगा क्‍या १ यदि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने थ्राग्रहसे हटने के 
लिए तैयार नहीं हैं, तो क्‍यों न एक णह-युद्ध के द्वारा इस प्रश्न को सुलझा लिया 
जाय ! यह हो सकता है कि उसके बाद हम या तो स्विज़रलैए्ड और अमरीका 
के संयुक्त-राज्य के समान अपना एक संघ बना लें यां दक्षिण अमरीका के समान 
अपने को कई देशों में बांदने का निश्चय कर लें। परन्तु यह मानते हुए भी कि 
देश में हिंदुओं की संख्या अधिक है, कीन कह सकता है कि इस झह-युद्ध का 
परिणाम क्या होगा ! बहुत संभव है कि यह परिणाम देश के विभिन्‍न भागों में 
मिन्‍न-मिन्‍न रूप ले ले। यह भी संभव है कि जिन प्रांतों में आज मुसलमानों का 
बहुमत है, वहां वह अपने बाहु-बल से अपना स्वतन्त्र-राज्य क्नायम कर सकें-- 
ओर तब उस संघर्ष के परिणाम-स्वरूप उन प्रदेशों की स्वतन्त्र-सावभीम सत्ता 
मानने के लिए हमें विवश होना पड़े जिन्हें ज़बरदंस्ती भी अपने साथ रखने 
के लिए हम आज इतने उतावले हैं! परन्तु, और यह एक आवश्यक और 
महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या जब कि अंग्रेज़ी सरकार मौजुद है, वह हमें ऐसे गह-युद्ध 
की सुविधा देने के लिए. उद्यत हो जायगी १ यह हो सकता है कि, हमारी सांप्र- 
दायिक मनोदृत्ति के पोषण की दृष्टि से, वह देश में यहां-वहां छोटे-मोटे दल्ने हो 
जाने दे, परन्तु वह हमारे लिए एक देश-व्यापी गह-युद्ध का आयोजन तो कदापि 
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नहीं करेगी । इस प्रकार के शह-युद्ध संगठित राजतन्त्रों की शिक्षित सेनाओं छारा 
लड़े जाते हैं--वैसा होना ब्रिटिश-राज्य के रहते असम्भव है । सच तो यह है कि 
इस प्रकार की तैयारी की भनक्र भी यदि उसके कान में पड़ गई तो वह उसे,जनता 
की रक्षा के नाम पर, अपनी सैन्य-शक्ति और देश पर अपने शिकंजे को ओर 
अधिक मज़बूत बना लेने के काम में उपयोग करेगी। ह 
राष्ट्रवादी मुस्जिस-संस्थाओं का सतत 

इस सम्बंध में हमें यह भी नहीं यूलना चाहिए. कि सभी मुसलमान पाकिस्तान 
की मांग का समर्थन नहीं कर रहे हैं--कुछ तो उसका तीत्र विरोध मी कर रहे हैं । 
यह कहना तो कठिन है कि देश की सुस्लिस आवादी का कितना भाग मुस्लिम- 
लीग की पाकिस्तान की सांगके पीछे है। मुस्लिम-लीग की सदस्यता की ठीक संख्याका 
अनुसान करना भी कठिन ही है | १६३६ में ठो प्रांतीय धारा-सभाओं में लीग की 
ओर से कुल १०८ सदस्य चुनेगए थे,जबकि अन्य मुस्लिस-संस्थाओं की ओरसे २६६ 
सदस्य थे | यह सच है कि पिछले पवर्षों में स॒ुस्लिम-लीगका वल बहुत बढ़ गया है, पर 
आज भी वह.मुसल्मानों की अकेली प्रतिनिधि-संस्था तो कदापि नहीं है। अशिक्षित 
और राजनैतिक चेतना-धारा से कोसों दूर जो करोड़ों मुसलमान इस देश में हैं,उन्हें 
छोड़ भी दिया जाय, और केवल उन्हीं मुसलमानों को लिया जाय जो राजनैतिक 
दृष्टि से जागत ओर विचार-शील हैं तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन 
सभी ने मुस्लिम लीग को अपनी एकनिष्ठ राजमक्ति दे रखी है, अथवा वे 
पाकिस्तान को हमारी सांप्रदायिक ओर राजनैतिक समस्याओं का एक-सात्र राजमार्ग 
मानते हैं । 

म॒ुस्लिम-लीग के वाहर भी अनेक्नों मुस्लिम राजनैतिक संस्थाएं हैं । ख़ाकसार 
हैं, जमीयत-उल-उल्मा है, अहरार हैं, शिया राजनैतिक कांफ्रेंस है, मोमिन हें, 
कांग्रेस-वादी मुसलमान हैं और वे सहल-सहख मुसलमान हैं, जो अपने को राष्ट्रवादी 
कहते हैं । इनमें से कोई भी पाकिस्तान के पक्तु में नहीं है-ओऔर अधिकांश तो उसे 
एक गैर-इस्लामी नारा मानते हैं | १६४० में इस प्रकार की ६ मुस्लिम-संस्थाओं 
ने मिल कर एक अखिल-भारतीय आज़ाद-मुस्लिम वोर्ड की स्थापना की। 
सा १६४२ में, इस बोर ने अपनी एक बैठक से लीग के ,मारतीय मुसलमानों 
के प्रतिनिधित्व के दावे को एक अविश्वतनीय घोखा' दताया, और हिंदुस्दान 
की एकता में अपना विश्वास प्रथट किया । अखिल भारतीय मोमिन-कांफेस ने 
अपने एक भअस्ताव के द्वारा घोषणा की कि “वह 
एकता व सद्नठन को मारतीय जनता के सामान्य लाभ की दृष्ठि से. और विशेष- 


स् 
फिब्पे अनिवार्य किज्निर साजती + ।7) 
त्त, आऋनताद सननन्‍्फता हू ।7 


कर भारतीय मुतल्मानों के हित की दृष्टि 
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परन्तु, हम यह न भूलें कि लीग का लाख-विरोध करते हुए, व पाकिस्तान की 
कल्पना को निराधार ओर मुस्लिम हितों को घातक मानते हुए भी, ये मुस्लिम 
राजनंतिक दल भारतीय मुसलमानों के सच्चे हितों की वलि देने के लिए कभी 
भी तैयार नहीं होंगे । मुस्लिम-लीग व इन संस्थाओं में केवल यही अंतर है कि 
जत्र म॒स्लिम-लीग का इष्टिकोश पहले सांप्रदायिक है, और शायद बहुत दूर 
जाकर भी श्रथिक राष्ट्रीय नहीं रह गया है, राष्ट्रवादी-मुस्लिम-संस्थाएं, राष्ट्रीय हितों 
को ग्राधान्य देती हैं, पर मुस्लिम-हितों की रक्षा के सम्बन्ध में भी तत्पर हैं। 
खुदाई-ख़िदमतगारों ने भी,जैसा कि सीमाप्रांत की कांग्रेस के उस समय के समापति 
ने अपने एक वक्तव्य में कहा था, राजाजी के मुसलमानों को आत्म-निर्णय का 
अधिकार उछेने के प्रस्ताव का “संपूर्ण -समर्थन”? किया था। जमीयत-उल-उल्मा 
ने, १६४२ की एक बेठक में, हिंदुस्तान के लिए. आज़ादी मांगते हुए भी ऐसे 
वैधानिक संस्क्षणों की मांग पेश की जिनसे “मुसलमानों के धार्मिक, राजनैतिक 
ओर सस्क्रतिक आत्मनिर्णय के अधिकारों की रक्षा”? हो सके । आज्ञाद मुस्लिम 
कान्फेंस, भारतीय स्वाधीनता के अ्रन्तगंत, अल्प-संख्यक ब्गों के लिए. आत्म- 
निर्णय के सिद्धान्त को आवश्यक मानती है | 

समारोप 

यह सच है कि पाकिस्तान की कल्पना को लेंकर मुसलमानों में एक सस्ती 
भाव-प्रवणुता ने एक बड़ा लोकमत अपने पक्ष में संग्रहीत कर लिया है | 
मुसलमान आज आसानी से यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि मुस्लिम-संस्क्ृति 
वास्तु-कला, ववित्रकला, साहित्य और तत््वज्ञान, जीवन के सभी क्षेत्रों में, अपने 
विकास की चरम-सीमा पर हिन्दुस्तान में, हिन्दू-संस्क्ृति के निकट-संपर्क में रहकर 
ही पहुँची, न वे इसी बात पर विश्वास करेंगे कि पाकिस्तान के क्रियात्मक रूप 
लेते ही मुस्लिम-संस्कृति, अपने जीवन-लोतों से उन्मूलित होकर, अपने स्वाभाविक 
बिकास को खो बैठेंगी,.पर साथ ही हम यह न भूलें कि पाकिस्तान की कल्पना 
यदि दिन के सपने से अधिक स्थापित्व नहीं रखती तो दूसरी ओर हम अपने देश 
के लिए. ऐसे शासन-विधान की कल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें अल्प-संख्यक 
जातियों, विशेषकर मुसलमानों, के लिए, विशेष - अधिकारों ओर संरक्षणों की 
व्यवस्था न की गई हो । जहां तक राजनैतिक आत्म-निर्णंय का सम्बन्ध है, 
मुसलमानों के समी वर्ग उसके लिए आग्रहशील हैं, और प्रगतिशील हिन्दू भी 
उसका समर्थन कर रहे हैं | 

यह मांज संपूर्णतः न्यायसंगत है भी | जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता 
कि भारतीय मुसलमानों का एक अलग सुसंगठित समाज नहीं है, जिसकी देश 
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के अन्य समाजों से अपनी एक अलय स्थिति है, तबतक उन्हें राजनेतिक रूप से 
भी अलग एक इकाई मान कर चलना ही पड़ेगा | ६ करोड़ की आवादी वाले 
एक समाज से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सदा के लिए एक ऐसे 
बहुसंख्यक वर्ग के प्राधान्य को स्वीकार कर लेगा, जिसका धर्म व संस्कृति उससे 
अलहदा हो । मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र माना जाय या नहीं --पर, उनके 
इस आग्रह में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर इतनी कड़वाहट का फैलना ज़रूरी 
हो। इतिहास के लंबे युगों में राष्ट्रीयीवओं की सीमाओं में सदा ही परिवर्तन 
होता रहा है। परन्तु, यदि मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र न मी माना जाय तो 
भी, एक अलग समाज होने के नाते, उनके आत्म-निर्णंय के अधिकार को तो 
मानना होगा ही, ओर उसे देश के भावी शासन-विधान में क्रियात्मक रूय देना 
होगा । मैं यह नहीं कहता कि बहुसंख्यक वर्ग सदा ही अल्य-संख्यक वर्ग को 
कुचलने की चेश करेगा, और न में यही मानता हूँ कि मुसलमानों को आत्म- 
निर्णय का अधिकार देते ही सांप्रदायिक बैसनस्य का अन्त हो जायगा, पर यह 
अवश्य कहा जा सकता है कि ऐसा करने से समाधान का मागय॑ अधिक प्रशस्त 
ओर सुगम वन सकेगा । 
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मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग का मुख्य आधार यह विश्वास है कि 
मुसलमान एक अलहदा राष्ट्र हैं। इस विचार का यों तो एक लम्बा इतिहास है 
पर इसके सम्बंध में अधिक चर्चा लीग के लाहोर-प्रस्ताव के बाद ही सुनाई देने 
लगी है । सच तो यह है कि लीग की पाकिस्तान की मांग पहले हमारे सामने 
आई, और उसके समर्थन में, मुसलमानों का एक अलहदा राष्ट्र होने का दावा, 
उसके बाद से ही दोहराया जाने लगा है। बार-बार के दोहराए जाने से उसमें 
कुछ वल भी आ गया है| इस दावे को सबसे अधिक स्पष्ट शब्दों में, सितम्बर 
१६४४ की अपनी बातचीत में, मि० जिन्ना ने गांधी जी के सामने रखा | 
उन्होंने कह, “हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रीयवा का निर्धारण करने 
बाली किसी भी कसोटी पर जांच करने से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि 
मुसलमान और हिंदू दो मिन्न-राष्ट्र हैं। हमार १० करोड़ की संख्या का एक 
अलहदा राष्ट्र है, और हमारी अपनी अलग संस्कृति और सम्यता, भाषा और 
साहित्य, कला और वास्तु-कोशल, नाम और उपनाम, जीवन के मूल्यों के संबंध 
में धारणाएं व विश्वास, क्रानून और नेतिक बंधन, रिवाज और रहन-सहन, 
इतिहास और परम्पराएं, दृष्टिकोण और आकांक्षाएं, हैं |. . संक्षेप में, जीवन का, 
ओर जीवन के संबंध में, हमारा अपना एक दृष्टिकोण है। अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून 
की दृष्टि से भी हम एक अलहदा राष्ट्र हैं |” 

दो राष्ट्रों का सिद्धांत 

मि० जिन्ना के मुसलमानों के एक अलहदा राष्ट्र होने के दावे की, लीग के 
बाहर के, सभी मुस्लिम राजनैतिक दलों व नेताओं ने अमान्य ठहराया है। आज़ाद 
बोर्ड, अखिल भारतीय मोमिन कांफ्रेंस आदि ने उसके विशेध में प्रस्ताव पास 
किये हैं। मौलाना आज़ाद ने तो यह घोषणा की थी कि पाकिस्तान की कल्पना 
ही इस्लाम-घर्म के विरुद जाती हे । परल्तु, गांधी जी ने इस सिद्धांत की जैसी 
तीत्र आलोचना की है, वेसी शायद किसी ने सी नहीं की। उनका कहना है 
कि यदि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई अन्तर है तो वह उनके धार्मिक विश्वास 
का अन्तर है। उन्होंने जिन्‍ना साहिब की दलीलें का उत्तर देते हुए लिखा, 
“मैं तो इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखता जब कि किसी देश के 
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रहने वाले व्यक्तियों ओर उनकी सन्तान ने, केवल धर्म-परिवर्तन के आधार पर, 
अपने की अपने परम्परागत राष्ट्र से अलग एक राष्ट्र साना हो। आप 
यह नहीं कहते कि आपने हिंदुस्तान को जीता, इसलिए आप एक अलहदा राष्ट्र 
हैं। आप तो अपने को एक अलतरा राष्ट्र इसलिए मानते हैं कि आपने अपना 
धर्म बदल लिया है। क्‍या आज हिंदुस्तान एक राष्ट्र बन जायगा यदि हम सब 
लोग इस्लाम-घर्म को स्वीकार कर लें! क्या बंगाली, उड़िया, आंध्रवासी, 
ठामिल, मराठे, गुजराती आदि अपनी विशेषताओं को खो देंगे यदि वे मुसलमान 
बन जाये १? गांधी जी के इस प्रश्न का आज भी उत्तर नहीं मिल सका है। 
यदि धर्म की विभिन्‍नता के आधार पर मुसलमानों की एक अलग राष्ट्र सान 
लिया जाय, तो उसी आधार पर फिर सिखों को भी एक अलग राष्ट्र क्योंन 
माना जाय १ परन्तु, इसके लिए जिन्ना साहिब तैयार नहीं हैं--यद्यपि दक्षिण 
भारतीयों द्वारा द्रवड़िस्तान के रूप में अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लेने 
में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। १६४२ की अपनी पंजाव-वात्रा में उन्होंने सिखों 
के संबंध में आत्म-निर्ण्य के अधिकार के उठाए जाने का बड़ा विरोध किया | 
उन्होंने कहा कि मुसलमान तो यह अधिकार इसलिए चाहते हैं कि “वह एक 
निश्चित भू-माग में, जो उनकी सातृथूमि है और जहां उनका बहुमत है, एक 
राष्ट्रीय समष्टि के रूप में रह रहे हैं. . .. . परन्तु क्या कभी इतिहास में यह भी 
सुना गया है कि एक ऐसा अर्दध-रा्ट्रीय ( 5प०-72४8ंणाणं ) वर्ग, जो देश के 
भिन्‍न-मिन्‍न भागों सें वंया छुआ है, एक स्वतन्त्रराज्य के निर्मोण की मांग 
करे १. . सुस्लिम-समाज इस प्रकार का अद्ध -राष्ट्रीय वर्ग नहीं है। आत्म-निर्ुय 
के अधिकार का उसका दावां उसका जन्ससिद्ध अधिकार है ।ः यह दलील 
समर में नहीं आती । यदि मुसलमान हिंदुओं से अपनी विभिन्‍नताओं के 


आधार पर एक अलहदा राष्ट्र होने का दावा करते हैं तो कोई कारण नहीं कि 
सिख, जो हिंदू ओर मुसलमान दोनों से मिन्न हैं, ऋपने को एक अलहदा 


राष्ट्र न माने । जल 
राष्ट्रीयवा के आधार-तत्त्व 
परन्तु, यह राष्ट्रीयवा है क्या वलु ? कब कोई जाति अपने को एक 
अलहदा राष्ट्र मानने का अधिकार प्राप्त कर लेठी है १ राष्ट्रीयदा के जो आधार- 
ठत््व माने जाते हैं यदि हम उनकी कसौटी पर मुस्लिम-लीग के दावे को लें वो 
उसके र्ध्दा चड़ी जर्ल्द होने अं त्कओ- कब्ज 8 अज्े 
सकी अयधाथंता बड़ी जल्दी लष्ट होने लगती है। जाति (73८८) की हृष्ठि 
से देखा जाय तो हिन्दू और झुतल्मानों के दीच हम वि 


क्ता 
रेखा नहीं खींच न  चु ह्स सपफ्न, न्ध्‌ >> एक पंजानी ह्न्दि झ्न्डो बे अककन०्>र के. 
खा नहां खांच सक्ृते-श्स सम्दन्ध मं हम एक पजञादयां हिन्द और पज्ञाओ 


१३६ हमारी राजनैतिक समस्याएं, ४ 


मुसलमान में अधिक साइश्य पाएंगे, एक पंजाबी हिन्दू और बंगाली मुसत्मान 
में बिल्कुल भी नहीं । जाति की दृष्टि से, बंगाली और आसामी में शायद हम 
तिब्बती अथवा मंगोल-रक्त का समावेश पा सकें, और मद्गरासी और मरार्ठों में 
द्रविड़ रक्त का, पर किसी भी प्रदेश के हिन्दू और मुसलमानों में इस दृष्टि से 
कोई भेद नहीं किया जा सकता। भापा के दृष्टिकोण से भी यह स्पष्ट है कि 
हिन्दुस्तान के मुसलमानों की कोई अलहदा भाषा नहीं है--पंजाव में वे पंजाबी 
बोलते हैं, सिंध में. सिंधी, पश्चिमी संयुक्त-प्रान्त में फ़ारसी के शब्दों से भरी हुई 
हिन्दुस्तानी, उसीके पूर्वी-प्रदेशों में उसी भाषा का संस्कृत-प्रधान रूप, बंगाल 
में ठेंठ संस्कृतमयी बंगला | उदृ' उनकी अपनी भाषा नहीं है---उसके नि्मौण 
में हिन्दुओं का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, और आज भी हिन्दुओं की एक 
बहुत बड़ी संख्या, विशेष कर पूर्वी पंजाब व पश्चिमी युक्त-प्रान्त में, उसे अपनी 
मातृभाषा मानती है। जहाँ तक सामान्य-हिताँ का प्रश्न है, एक मुस्लिम 
ज़मीदार ओर मुस्लिम-किसान में हितों और खाथों का वैषम्य एक मुसलमान 
किसान और हिन्दू-किसान के मुक्काबिले में कहीं अधिक है । भौगोलिक स्थिति 
की दृष्टि से हम यदि इस प्रश्न पर विचार करें, तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे कि 
हिन्दुस्तान में कहीं भी ऐसी नदियां या पर्व॑त-श्रेशियां नहीं है, जो हिन्दू-इलाक़ी 
और मुसलमान इलाक़ोंको एक दूसरेसे अलहदा करती हों । देशके हर कोनेमें हिंदू 
और मुसलमान एक ही ज़मीन पर,एक ही सूरजके नीचे,साथ-साथ रहते हैं | केवल - 
धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो हिन्दुओं और मुसलमानों में सामान्य नहीं है। 

में जानता हूँ कि जाति, भाषा, सामान्य-हित अथवा भौगोलिक स्थिति से 
ही राष्ट्रीयता का निर्धारण नहीं हो जाता । उसके मूल में इनसे भी गहरी 
भावनाएं हैं। जैसा कि रेनान ने लिखा है, “राष्ट्रीयता तो देश की आत्मा को 
कहते हैं । वह एक आध्यात्मिक सिद्धान्त है। दो वस्तुएं, जो गहराई में जाकर 
एक हो जाती हैं, इस आत्मा अथवा आध्यात्मिक सिद्धान्त का सुजन करती हैं | 
इनमें से एक का सम्बन्ध भूतकाल से है, दूसरी का वर्तमान से । एक का जन्म 
प्राचीन सामान्य-संस्कृति ओर स्मृतियों में सामान्य गौरव की अनुभूति से होता 
है, दूसरी का विकास होता है दैनिक जीवन के वास्तविक समझौते में, साथ 
रहने की इच्छा में, ओर मिल-जुल कर एक वेमवशाली भ्रविष्य के निर्माण की 
सामान्य-आकांक्षाओं में ।?* इस दृष्टि से भी यदि हम हिन्दू और मुसलमानों के 
आपसी सम्बन्धों को देखें तो हमें यह ज्ञात हो सकेगा कि इन दोनों जातियों ने 


मिलकर एक राष्ट्र रा भारतीय के का निर्माण किया है। वे लगभग एक 
१... रेनान ; ए००६ 5 4 'पिंध0ा ? 
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हज़ार वर्ष तक मिल-जुल कर एक साथ रहे हैं, और, सामान्य कला और 
साहित्य, ओर सामान्य - दर्शन-शास्त्र का निर्माण किया है। वे कंधे से कंघा 
भिड़ा कर युद्धों में सामान्य-शत्रुओं के साथ जूझे हैं, ओर रखनक्षेत्रों में उनका 
रक्त साथ-साथ बहा है। सच -तो यह है कि आज का भारतीय-समाज, आज 
की भारतीय संस्कृति ओर.सम्यता, आज के भारतीय भाषा और साहित्य, कला 
ओर वास्तु-कशल, इतिहास ओर परम्पराएं, कानून और नीति, सभी कुछ हिन्दू 
ओर मुसलमानों की सासान्य-संष्टि हैं। 
मैं यह सानता हूँ कि इन दोनों जातियों की 'साथ रहने की स्प्धा” आज 
उतनी तीत्र नहीं रह गई है। राजनैतिक मतनभेदों के साथ सांस्कृतिक विभिन्न 
ताएं भी अपने विषेले फर्नों को ऊपर उठा रही हैं। सर सेयद अहमद ने 
मुसलमानों के लिए एक अलग पोशाक की कल्पना की । पिछली अर्द्ध-शताब्दी 
में अलीगढ़, लाहोर, हैदराबाद आदि नगरों में एक नई भाषा का विकास हो 
रहा है, जो फ़ारसी और अरबी शब्दों से भरी हुई है। बंगाल में भी मुसलमान 
“जल! के स्थान पर 'पानी' शब्द का प्रयोग अधिक पसंद करने लगे हैं. ( यद्यपि 
वे भूल जाते हैं कि पानी का सम्बन्ध मी संस्कृत के 'पाणीय? शब्द से है ) | 
पाकिस्तान की मांग जोरों पर है.। मुसलमान प्रारम्मिक खलीफ़ाओं के जीवन 
में अधिक दिलचस्पी लेते हैं, आदिलशाह या अकवर के जीवन में कम | परल्तु, 
यह प्रवृत्ति, जैसा कि पहिले देखा जा चुका है, एक विशेष विचार-घारा का, जो 
प्राचीन के .पुनरुत्थान के साथ सम्बद्ध थी, परिणाम थी, ओर कुछ वाह्म-परि- 
स्थितियों, और एक विदेशी शासन की मौजूदगी, ने उन्हें प्रोत्ताहन दिया। 
परन्तु, प्रतिक्रियावादी. तत्वों की सख्त, मैली मिट्टी को फोड़ कर, सशक्त प्रगति- 
शील तत्व अपने स्वस्थ अंकुरों को लेकर बाहर निकल आये हैं, ओर इनका 
विकास अनिवाय दिखाई दे रहा है। भविष्य इन शक्तियों के हाथ में है। एक 
नये भारतीय राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। परन्तु, इसका यह अध्धे नहीं है कि 
मैं भविष्य के इन सोनहले स्वप्नों में मुतल्मानों की आज की मांग को खत्म कर 
देना चाहता हूँ । में तो रेनान के इस कथन में विश्वास करता हूँ कि “राष्ट्र की 
स्थिति तो उसकी देनिक स्वीकृति का प्रश्न है, उसी प्रकार जेंसे व्यक्ति अविरत 
रूप से प्रतिन्षण अपने जीवित रहने का प्रमाण देता रहता है।” यदि 
मुसलमान आज की विशेष परिस्थितियों में अपने को एक अलहदा 
राष्ट्र मानने पर कटिवद्ध हैं, तो मैं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
दुराग्रह रखने के पक्त में नहीं हूँ |. में मानता हूँ कि उनके इस आग्रह 
को हमें मान्यता देनी चाहिए । 


श्श्् हमारी राजनैतिक समस्याएं 


राष्ट्रीय आत्मनिणैय” का सिद्धांत 

परन्तु, यहां एक ओर, इससे भी कठिन, प्रश्न हमारे सामने आकर उपस्थित 
होता है | यदि हम मान भी लें कि मुसलमान एक अलहदा राष्ट्र हैं, तो क्‍या 
इसका श्रर्थ यह होजाता है कि उन्हें एक अलहदा राज्य क्रायम करने का अधि- 
कार भी मिल जाना चाहिए ! प्रत्येक राष्ट्र को अपने लिए एक खतंत्र राज्य की 
स्थापना करने का अधिकार है, इस सिद्धांत का जन्म फ्रांस की राज्य-क्रांति के 
दिनों में हुआ | अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध विचारक जे० एस० मिल ने ज्ञोरदार शब्दों 
में उसका समर्थन किया | उनका विश्वास था कि “यदि किसी समाज में 
राष्ट्रीयवा की भावना प्रबल है तो उस समाज का यह अधिकार भी हो“जाता है 
कि वह अपने सब सदस्यों को एक सामान्य-शासन के अन्तर्गत संगठित कर सके, 
और वह शासन खतंत्र और सार्वभौम हो ।”* १६१६ की संधि-चर्चा के दिलों 
में यह सिद्धांत अपनी लोकप्रियता के उच्चतम शिखर तक जा पहुँचा | प्रेज्ञीडैंट 
विल्सन ने उसका विशेष रूप से समर्थन किया | उन्होंने लिखा, “आत्म-निर्णय 
केवल एक आकर्षक मुदहाविरा नहीं है। वह तो क्रियात्मके यजनीति का एक 
शनिवार्य सिद्धांत है, जिसकी राजनीतिज्ञ उपेक्षा नहीं कर सकते | यदि वे ऐसा 
करना चाहेंगे तो उन्हें बड़े ख़तरे का सामना करना पड़ेगा ।? १६१६ के 
राजनीतिशों ने उसकी उपेज्ञा नहीं की । परन्तु उन्हें उससे भी बढ़े ख़तरे का 
सामना करना पड़ा, जिसका प्रेज़ीडंट विल्सन को भय था। इस सिद्धांव को 
अमली रूप देने का अर्थ यह हुआ कि यूरोप को कई छोटे-छोटे देशों में बांट 
दिया गया | जहां कोई भी ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग था; जो राष्ट्रत्व का दावा 
कर रहा था, वहीं उसके लिए एक खतंत्र-राज्य की स्थापना करनी पड़ी--ओऔर 
इस प्रकार लिथुआनिया, लाटबिया, एप्टोनिया, जैकोस्लाविया, पोलैण्ड, आस्ट्रिया, 
हंगरी, यूगोस्लाविया, रूमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस आदि-आदि अनगिनत खतंत्र ' 
राज्यों की स्थापना हो गई। परन्तु, इससे न तो अल्पसंख्यक वर्गों. के ख्तों 
की समस्या सुलक सकी, और न कोई अन्य समस्या ही | दो महायुद्धों के बीच 
का यूरोप का इतिहास उस सिद्धांत के, धीमे पर निश्चित रूप से, नष्ट-श्रष्ट होते 
रहने का इतिहास है जिसका अथक और अनवरत प्रचार अमरीका के प्रेज़ीडंट 
ने किया था | | 

आज यह यात स्पष्ट होगई है कि १६१६ की संधि की असफलता का मुख्य 
कारण यही था कि उसके नियन्ताओं ने राष्ट्र! और राज्य” के अन्तर को ठीक 
से नहीं समझा था । उनका समस्त चिन्तन उन्‍नीसवीं शताब्दी की सामाजिक 

१-जै० एस० मिल--रि९7८5९7/ए९ (30एशपशगशाई, 


पाकिस्तान : सैद्धांतिक विश्लेषण १३६ 





स्थिति की पृष्ठभूसि पर था--जब राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्र एक मेत्री-सूत्र में बंधे 
हुए थे । उस समय तक कोई यह नहीं कह जानता था कि इन दोनों सिद्धांतों 
का आंतरिक वेषम्य किसी दिन इतना बढ़ जायगा कि एक ओर तो राष्ट्रीयता 
प्रजातन्त्र की जड़ों को ही उखाड़ फेंकने में तत्पर हो जायगी--जैसा मध्य-यूरोप 
के देशों, जर्मनी इटली आदि, में हुआ--ओऔर दूसरी ओर प्रजातन्त्र की भावना 
राष्ट्रीयता के खोल को फाड़ कर फेंक देगी-जैसा रूस में हुआ | आज हम इस बात 
को स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि राष्ट्रीयया ओर सच्चा प्रजातन्त्र परस्पर-विरोधी 
वस्तुएं हैं । यदि हम राष्ट्रीयता को प्राधान्य देते हैं तो उसमें भय है कि देश का 
पू जीवादी वर्ग उस भावना का उपयोग श्रमिक वर्ग को चूसने में करेगा--और 
उसके परिणाम-स्वरूप या तो फ़ासिज़्मकी स्थापना होगी या इंग्लेएड और अमरीका 
के ढंग के अर्द्ध-फ़ासिज़्म, पू जीवादी-प्रजातन्‍्त्र, की । दूसरी ओर, यदि हम इस 
बात का प्रयत्न करें कि अत्येक व्यक्ति को न सिर्फ़ वोट देने के सम्बन्ध में बराबरी 
का अधिकार प्राप्त हो, परन्तु भोजन ओर वस्त्र की सुविधा भी सब लोगों को 
बराबर मिल सके, तो हमें उसके लिए आज की राजनैतिक सीमा-रेखाएं, बदलना 
पड़ेगी, और राष्ट्रीयता के प्रश्न को एक गोण रूप देना होगा। हमें राष्ट्रीयता 
ओर प्रजातन्त्र इन दो में से एक को चुन लेना है, ओर यदि शीघ्र ही 
हमने यह चुनाव नहीं कर लिया तो वह खुले-हाथों विप्ति को निमंत्रण देना 
होगा । पश्चिम के देशों ने इस चुनाव में देर की, इसी कारण उन्हें वत्तमान 
महायुद्ध का सामना करना पड़ा । 

इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय और आत्म- 
निर्णय! इन दो शब्दों में ही क्या विरोधाभास नहीं है ? यदि किसी समाज को 
केवल इस आधार,पर कि वह एक 'राष्ट्र' है अपने लिए एक स्व॒तन्त्र राज्य के 
निर्माण का अधिकार मिल जाता है, तो इसमें आत्म-निर्णय” के लिए स्थान 
कहां रहा ? यदि उन सब लोगों का जो पोलिश-माषा बोलते हैं, पोलैण्ड का 
नागरिक बन जाना अनिवार्य है, या वे सब लोग जो लिथुआनिया-भाषा का 
प्रयोग करते हैं, लिथुआनिया-राज्य के शहरी ही वन सकते हैं, अथवा वे सब 
व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहते हैं और इस्लाम में विश्वास रखते हैं, अपने लिए 
एक स्वतन्त्र राज्य का निर्माण करने के अधिकारी हो जाते हैं, 
तो इसमें आत्म-निर्णय' का प्रश्न तो कहों रहा ही नहीं । राष्ट्रीयवा का निर्धारण 
करने के लिए घमं तो एक बहुत ही मध्य-कालीन आधार है परन्तु यदि हम 
भाषा को भी ले लें, जो कि १६१६ के निर्णयों का आधार थी, तो भी यह नहीं 
कहा जा सकता कि वे सब व्यक्ति जो एक भाषा बोलते हैं, सदेव एक यज्य में 


है । 
4४० हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


रहना ही पसन्द करेंगे। पहले महायुद्ध के बाद यूरोप में कई स्थानों पर जनता 
की राय ली गई थी । उनमें से, एलेंस्टाइन में, जहां ४६ प्रतिशत व्यक्ति 
पोलिश-माषा का प्रयोग करते हैं, केवल दो प्रतिशत व्यक्तियों ने पोलैस्ड राज्य के 
अंतर्गत रहना स्वीकार किया | मेरीवर्डर, उत्तरी साइलेशिया और क्गनफुर्त में 
भी भाषा-सामान्य और राजनैतिक आकांज्ाओं के बीच एक बड़ा अंतर दिखाई 
दिया । 

आत्म-निर्णय' का अर्थ यह नहीं है क्ि पूर्ब-निर्धारित राष्ट्रों को अपने 
राजनैतिक भविष्य के निर्णय का अधिकार दे दिया जाय, परन्तु वह अधिकार 
ते देश अ्रथवा समाज के व्यक्तियों, वयस्क पुरुषों व स्त्रियों, को दिया जाना 
चाहिये | उदाहरुण के लिए, भारतीय मुसलमानों के स्वत्वों और अ्रुधिकारों के 
संवंध में यदि हमें किसी निर्णय पर पहुँचना है, तो कोई कारण दिखाई नहीं 
देता कि हम एक राष्ट्र के रूप में, समष्टि की दृष्टि से, तो उन पर चर्चा कर लें, 
पर व्यक्तिगत रूप से भारतीय मुसलमानों को इसमें क्या हानि-लाभ है उसके 
संबंध में विल्कुल भी न सोचें । यह तो कोई दूरदर्शिता की वात नहीं होगी.कि 
हम भारतीय मुसलमानों को, केवल धार्मिक ओर सांस्कृतिक विभिन्‍नता के कारण, 
उनके उस सैनिक और आर्थिक परस्परावलंवन की व्यापक आधार-भूमि से, जो 
देश की भोगोलिक एकता पर स्थापित है, उखाड़ कर उन्हें एक स्वतन्त्र राज्य 
के सुपुर्द कर दें । हमारे सामने प्रश्न यही नहीं है कि हम कुछ स्वयं-निर्णात 
नेताओं की वार-वार दोहराई जाने वाली मांग पर ही ध्यान दें, हमें यह यह भी 
तो देखना है कि मुस्लिम-जनता क्या चाहती है, और उसका हित किसमें है | 
लीग के सेंकड़ों प्रस्तावों से इस बात का निर्णय नहीं होगा। उसके लिए तो 
मुस्लिम जन-मत की आवश्यकता है | 

परन्तु, यदि आधुनिक प्रचार-साधनों के एक व्यापक ' संगठन के द्वारा 
भावनाओं की एक आंधी का सुजन किया जा सका, जिसके प्रभाव में भारतीय 
मुसलमानों ने देश के वबँटवारे के पक्ष में अपना मत दे दिया, तो क्या पाकिस्तान 
की स्थापना करना उचित होगा, यह जानते हुए भी कि उनकी मांग खय॑ उनके 
लिए अहितकर और आत्म-बातक है। प्रोफ़ेसर कार के शब्दों में, “किसी. भी 
राजनैतिक इकाई के आकार-विस्तार व शासन तन्‍त्र के निधोरण में आत्म-निर्णय 
के सिद्धान्त का बड़ा महत्व है, परन्तु उसे ऐसा एकाकी अथवा सर्वोपरि 
सिद्धांत सान लेना कि उसके सामने अन्य सभी बेचारिक ओर आव- 
श्यक अश्नों. को, अनिवार्य और महत्त्वपूर्ण अश्नों को भी, गौण मान 
लिया जाय, उचित नहीं होगा |. आ्रात्म-निर्शय का अधिकार भी उसी ग्रकार 
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से एक' सार्वभीम अधिकार नहीं माना जा सकता जेसे प्रजातन्त्र में यह नहीं 
माना जा सकता कि-हर एक व्यक्ति को वह' जेसा करना चाहे वैसा करने की 
इजाज़त मिल सकेगी। आत्म-निर्णंय के सिद्धान्त के आधार पर इंग्लैयड या 
जर्मनी के बीच में रहने वाला व्यक्तियों का कोई दल यह नहीं कह सकता कि 
उसे एक ख़तन्‍्त्र, सार्वभौस राज्य की स्थापना का अधिकार मिल जाना 
चाहिए. |: इसी प्रकार, वेल्स, केटेलोनिया अथवा उज़बकिस्तान के लोगों के 
लिए, केवल इस आधार पर कि इन प्रदेशों की जनता का बहुमत यह चाहता 
है, एक खतन्‍त्र राज्य की स्थापना का दांवा माना नहीं जा सकता: आत्म- 
निर्णय के अधिकार को क्रियात्मक रूप देने के उनके इस दावे पर 
इंग्लेए्ड, स्पेत और सोवियट रूस के हितों को दृष्टि में रखते हुए ही 
विचार किया जा सकता है |?! भारतीय परिस्थितियों में यदि हम इस 
प्रश्न पर विचार करें तो हमें पहिले तो यह देखना होगा कि मुस्लिम-बहुमत 
वाले प्रॉन्तों का एक खतन्त्र-राज्य बना देना उन प्रांतों की मुस्लिम ओर गौर- 
मुस्लिम जनता के लिए कहाँ तक हितकर होगा, ओर तब यह देखना होगा कि 
वह. समस्त देश के हितों की दृष्टि से कहाँ तक आवश्यक है । 
: आत्म-निणेय? : रक्षा-संत्रंधी समस्याएं 

आत्म-निर्णंय के सिद्धान्त पर पहिला आधात प्रथम महा-युद्ध के दिनों में 
हुआ, दो युद्धों के बीच के वर्षों में उस पर एक बड़ी चोट लगी, ओर वर्त्तमान 
महायुद्ध में तो वह चकनाचूर हो चुका है। इसका प्रमुख कारण यह था कि 
इन वषों में युद्ध की पद्धति में आमूल-परिवर्ततन होते-स्हे हैं। १६१४ के पंहिले 
एकं छोटे राष्ट्र के लिए एक बड़े युद्ध में मी अपनी तट्स्थता की रक्षा करना 
कठिन नहीं था । परन्तु, जब बेल्जियम और यूनान, अपनी इच्छा के विरुद्ध 
भी, प्रथम-महायुद्ध. की लपों में घमीट लिये गए, ओर अन्य कई राष्ट्रों को मी 
अपनी तट्स्थता की सीमा-रेखाओं को लांघने पर विवश हो जाना पड़ा, तो यह 
सिद्धान्त सचमुच एक भयावह स्थिति में पड़ गया। १६१६ की सन्धि का 
परिणाम यह हुआ--क्योंकि उसका आधार उनन्‍नीसवी शताब्दी की चिन्तन- 
धारा में था--कि यूरोप. में कई छोटे-मोटे राज्यों की स्थापना हो गई। इसने 
समस्या को कुछु अधिक जटिल बना दिया ।ः परूठु, तब भी आशा यह थी कि 
संयुक्त-रत्षा ( ("०९८४ए९८ -5९८०7८७ ) के उपायों द्वारा, जिन्हें राष्ट्र-संघ 
( ॥,.९४४प९ ०0 'रशघं०ण5 ) में क्रियात्मक रूप देने का प्रस्ताव था, यह 
समस्या सुलभकाई ज़ा' सकेगी । परन्तु, कुछ आन्‍न्तरिक वैपम्यों के कारण राष्ट्र 
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संघ इस दिशा में कुछ भी कर सकने में ग्रसमर्थ रहा | इसी बीच कुछ बढ़े 
देश अपने विस्तृत साधनों का उपयोग अपने सैनिक बल को बढ़ाने में कर 
रे थे। छोटी शक्तियां और भी छोटी ओर अशक्त बनती जा रही थीं। इसका 
परिणाम यह हुआ कि १६४० में जब जमंनी की संगठित सेनाओं ने अस्त्र 
संभाल लिये तो किसी भी छोटे देश के लिए. अपनी तट्स्थता की रचा करना 
असम्मव हो गया | नॉबं, हॉलेण्ड, बेल्जियम, एक के बाद एक, घराशायी होने 
लगे | राष्ट्रीय आ्त्म-निर्णय के सिद्धान्त क्रा खोखलापन कभी इतना स्पष्ट नहीं 
हुआ था जितना १६४० के भ्रीष्म में | आज तो किसी भी छोटे राज्य के लिए : 
किसी बढ़े राज्य का मुक्काविला करना असम्मंव हो साया है, जब तक बह अपनी 
सैनिक खतन्‍्त्रता किसी अन्य बढ़े राज्य के सुपुर्द न कर दे। आज परखरा- 
वलम्बन के द्वारा ही कोई देश अपने बचाव की आशा कर सकता है। 
'बत्तु-स्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते । हिन्दुस्तान को यदि दो भागों में 
बाँट दियों, जाय तो वह रूस, चीन, जापान या किसी मी अन्य प्रथम-श्रेंणी के 
देश के आक्रमण का मुक़्ाबिला कदापि नहीं कर सकेगा | र्ता-व्यय की दृष्टि 
श्रंट्यारे के आर्थिक पक्ष पर हम विचार:कर चुके हैं। अपनी रक्षा के लिए 
पाकिस्तान को हिन्दुस्तान, या अन्य किसी देश; पर निर्भर रहना पड़ेगा, और 
इस दशा में उसे अपनी सार्वमौमता के साथ समभौता करना पड़ेगा | बहुत 
संभव है कि किसी बाहरी आक्रमण की पहिली अ्फ़वाह के साथ ही पाकिस्तान 
की सरकार हिन्दुस्तान का आश्रय ट्ठोले। यह भी सम्भव है कि, अपनी 
स्वतन्त्रता के संबंध में बहुत अधिक भावुक और संवेदन-शील होने के कारण 
वह ऐसा न भी करे--वैसी दशा में उसे उसी स्थिति का सामना करना पढ़ेंगा 
जो जूत १६४० में फ्रांस ने इंग्लैएड के साथ मिल जाने के प्रस्ताव की अखीकार 
करके अपने लिए उत्नन्न कर ली थी। वर्तमान महायुद्ध की समाप्ति के साथ 
सभी युद्धों की समाप्ति नहीं हो गई है । सच तो यह है कि दूसरा महायुद्ध 
निवय भी नहीं था, तभी से तीसरे महायुद्ध की चर्चा सुनाई दे रही है | 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन और समन्वय की अवस्था अभी दूर है। यह 
प्रयोग करने का समय नहीं है। राजनैतिक गुरुत्व का केन्द्र अव्लांटिक से 
प्रशांत में चले आने से अन्तराष्ट्रीय संबंधों में हमारे देश की स्थिति अधिक 
महत््वपूर्ण हो गई हैं। आने वाले महायुद्धों में हमें अधिक क्रियात्मक भाग 
लेना होगा । यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना ख्रोन बनाना चाहते हैँ 
तो हमें अपने देश को अविभाज्य, और अपने सैन्य-बल को संगठित, 
रखने की आवश्यकता है । | 
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स्वा-संबंधी समस्याओं पर विचार करना यदि आवश्यक है, तो आर्थिक 
प्रश्नों का विश्लेषण अनिवार्य ही माना जाना चाहिए। आज की अनन्‍्तराष्ट्रीय 
परिस्थिति के इतना जटिल होने का मुख्य कारण यह है कि “एक ओर तो जन- 
साधारण छोटी-छोटी सांस्कृतिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए, व्यप्र हैं, 
ओर दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से बड़े-बड़े भूखंडों का समन्वित किया जाना 
अनिवार्य होता जा रहा है |” राजनैतिक अ-क्ेन्द्रीकरण के साथ-साथ आर्थिक 
केन्द्रीकरण की भावना बढ़ती जा रही है। १६१६ की संधि ने यूरोप के छोटे- 
छोटे राष्ट्रों की राजनेतिक आत्म-नि्णंय का अधिकार तो दे दिया था, परन्तु 
काम करने अथवा भूखों न मरने का अधिकार नहीं दिया--जब कि १६१६ के 
यूरोपियन राजनीतिशों. के सामने सबसे बड़ा प्रश्न राजनैतिक अथवा सीमा-निधो- 
रण संबंधी नहीं था, परन्तु आर्थिक था। जैसा कि प्रसिद्ध ,अश्थंशास्त्र-वेत्ता 
जे० एम० कीन्स ने लिखा, “संधि के समय भोजन, कोयले और यातायात के 
साधनों के आवश्यक प्रश्नों. को अधिक महत्व नहीं दिया गया, और इसका 
परिणाम यह हुआ कि जिन छोटे-छोटे राष्ट्रों को अपने स्वतन्त्र राज्य क्नायम कर 
लेने की सुविधा मिल गई थी उनकी आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक 
भीषण हो गई |?* 

इस संबंध में हम प्रो० कार की चेतावनी की उपेक्षा नहीं कर सकते | 
उन्होंने लिखा है--“'जेसे बोट देने का अधिकार कोई अर्थ नहीं रखता यदि 
उसके साथ-साथ काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार न हो, 
इसी प्रकार राष्ट्रीय आंत्म-निर्णय का अधिकार भी बहुत बड़े अंशों में अपना 
आकर्षण खो देता है, यदि वह आर्थिक क्षेत्र में कड़े प्रतिबन्धों की सृष्टि करने 
का कारण हो । 'राष्ट्रीयः अधिकार व्यक्ति के अधिकारी के समान खोखले और 
अर्थ हीन माने जायंगे, यदि वह आर्थिक विकास, यां कम से कम आर्थिक 
निर्वाह, के लिए मार्ग तैयार नहीं करते, और सड़क पर काम करने वाले मज़दूर 
ओर खेत में काम करने वाले किसान की समस्या को हल नहीं करते |” * 
न तो तर्क से और न कल्पना की बड़ी-से-बड़ी उड़ान से यह विश्वास किया जा 
सकता है कि पाकिस्तान के बन जाने से देश के, अथवा उसके किसी भाग- 
विशेष के, आर्थिक विकास से कोई सहायता. मिलेगी | इस संबंध में यदि थोड़ा 

१-जै. एस, कीन्स--]९ >िट्णाठखांट (0/एणाइथ्वुप९१८०९5 ० 
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श्डड ५» मारी राजनैतिक समस्याएं, 


भी विचार किया जाय तो यह-स्प्ठ हो जायशी कि (थ्रार्थिक दृष्टिसे पाकिस्तान 
एक आत्म-घातक .प्रयोग होगा |. हमारे देश की सोगोलिक एकता एक ऐसा 
बड़ा तथ्य है, जिसकी उपेक्षा, सैनिक ओर आर्थिक «दोनों मेंसे किसी-भी « दृष्टि 
से; नहीं की जा सकती | भूगोल ने . हमारे देश को. संसार-के दूसरे देशों -से, 
ऊंची पर्वत श्रेणियां ओर गहरे समुद्रों द्वारा, अलहदा करके, और उसके 
आन्तरिक प्रदेशों में किसी भी प्रकार का बड़ा व्यवधान, उपस्थित न करके, 
सैनिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से उसे एक सम्पूर्ण और स्वावम्बी इकाई का 
रूप दे दिया है। इस भोगोलिक एकता को आधार .बना कर, विशेष कर 
शासन की सुविधा की दृष्टि से, हमारे शासकों ने एक अधिक व्यापक एकता का 
विकास कर लिया है। सड़क और रेल, तार और डाक़ आदि से सारा देश एक 
सूत्र, में पिरो दिया गया है। इस प्रकार आर्थिक पुनर्निर्माण की बड़ी-से-बड़ी 
योजना के लिए भी एक व्यापक आधार की स॒ष्टि कर ली गई है.। बड़ी-बड़ी 
योजनाएं, बम्बई-योजना और गांधीयादी योजनाएं, हमारे सामने आ भी रहीं हैं । 
परन्तु, आर्थिक पुनर्निर्माण क्री किसी भी योजना. की सफलता के लिए यह 
आवश्यक है कि देश की राजनैतिक एकता. को ,क्रायम रखा जा सके | उसके 
बिना किसी भी योजना का स्थायित्ष बालू पर खड़े किये गए प्रासाद से 
अधिक न होगा । 
भारतवर्ष की भौगोलिक एकता 

भौगोलिक दृष्टि से हिन्दुस्तान की तुलना, प्रायः . यूरोप से की जजावी है। 
विस्तार में हमारा देश उत्तना बड़ा है जितना रूस को. निकाल कर समस्त यूरोप | 
यह कहा जाता है कि ये यूरोप कई विभिन्‍न राज़्यों में. बॉय जा सकदा है.तो 
हिन्दुस्तान को दो भागों में बाँटने के संबंध में हमें चिन्तित होने की श्रावश्यकता 
नहीं है। परन्तु, हमारे देश,की यूरोप से .तलता: करना .एक मिध्यावाद को जन्म 
देना है। प्रकृति ने यूरोप को कई भिन्‍्न-मिन्‍न प्रदेशों में बांदा है:-डसके 
लम्बे - समुद्र-तण में सशक्त लहरें मीलों तक घुसती चली गई हैं, एक देश 
ओर दूसरे देश के बीच में दुर्भद्य पर्वतःश्रेणियां हैं, नदियों के प्रवाह ने भी यूरोप 
के इस भौगोलिक विभाजन, में सहायता पहुँचाई है । यूरोप में जो आन्तरिक 
प्रादेशिक सीमा -रेखाएं हैं वे प्रायः जाति, . मापा, और सांस्कृतिक परम्पराओं की 
विभिन्‍नता को. ओर भी स्पष्ट बना देती हैं। भारतवर्ष भोगोलिक दृष्टि से 
अविभाज्य है, और सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दू और मुसलमानों के बीच यदि कोई 
विभाजन-रेखा है, तो वह धर्म है, और कहीं मी ऐसा नहीं हुआ है कि मोगो- 
लिक प्रतिबन्धों ने विभिन्‍न धर्माबलम्बियों को विभिन्‍न प्रदेशों में बाँद दिया हो | 


ँ 
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यदि पाकिस्तान बन भी गया तो लगभग. ढाई करोड़ मुसलमान उंसेकी सीमाओं 
के बाहर रह जायंगे, और उससे भी बड़ी संख्या में हिन्दू, सिख ओर अन्य 
धर्मावलम्बी पाकिस्तान में शासिल कर लिये जायंगे। 

भारतवर्ष और यूरोप के बीच इस भौगोलिक अन्तर का प्रभाव उनके 
समस्त इतिहास पर पड़ा है। भारतवष में सदा ही केन्द्रीकरण की भावना प्रबल 
रही है, जब कि यूरोप की प्रमुख प्रवृत्ति अकेन्द्रीकरण की ओर है | हमारे देश 
में, हल्के से प्रयत्न से, बड़े-बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ सकी है-मौर्य, शुप्त, 
पठान, मुगल, मराठा, अंग्रेज़, एक के बाद एक साम्राज्य की स्थापना होती 
रही है। यूरोप में, मध्य-कालीन पविन्न रोमन साम्राज्य के बाद से-जिसके 
सम्बन्ध में वोल्टेअर ने लिखा था कि वह न पवित्र था, न रोमन, और न 
साम्राज्य ही कहलाया जा सकता था--दो या तीन बड़े राष्ट्रों में मैत्री के संबंध 
कायम रखना भी कठिन हो गया है। यूरोप में तब से संघर्ष-तत्पर अनेकों 
पाकिस्तानों का ही ग्राधान्य है, सच तो यह है कि यूरोप का अनुकरण करने के 
बदले हम उससे नसीहत और चेतावनी ले सकते हैं। पिछले सो वर्षों से तो 
यूरोप शान्ति नाम की वस्तु से सबंथा अपरिचित रहा है। युद्धों के बीच का 
अवकाश-काल सदा ही आने वाले युद्धों के शाप से असित और आक्रान्त 
रहा है। इससे उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति को भी बड़ी ठेंस 
पहुँची है, क्योंकि जिस शक्ति का उपयोग इन क्षेत्रों में. किया जाना चाहिए, था 
उसका अपव्यय सामरिक तैयारियों में हुआ है । यूरोप में युद्ध का दानव जिस 
प्रकार अपना नग्म-ताण्डव करता रहा है, ओर उसकी प्रेत-छाया में बुभुक्षा और 
महामारी करोड़ों व्यक्तियों को अपना आस बनाते रहे हैं, उसकी 'पुनराद्ृत्ति . यदि 
हम अपने देश में भी करना चाहते हैं तो हमें अवश्य पाकिस्तान की स्थापना 
कर लेना चाहिए । 

विभाजन का मनोविज्ञान ऐ 

यहाँ हम यह भी न भूले कि यदि हमने अपने देश को दो भागों में बाँट 
दिया तो हम घटनाओं के एक ऐसे चक्रन्‍को गति प्रदान कर देंगे जो न जाने 
कब तक अवाध-क्रम से चलता रहेगा । डॉ० बेनीप्रसाद के शब्दों में, “प्रत्येक 
राजनैतिक प्रवृत्त की अपनी एक गति होती है, जिसे एक बार क्रियात्मक रूप 
दे देने के वाद रोकना दुःसाध्य हो जाता है। विग्नह ओर विमाजन के सिद्धान्त 
को यदि एक बार गति मिली तो वह ग्रीक-ट्रेजिडी के समान एक हृदयहीन वेग 
से अधिक से-अधिक सशक्त बनता जायगा, और लीग - और कांग्रेस का 
कोई भी समझौता उसकी इस गति को रोकने में सर्वधा असमर्थ 


१४६ . , हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


रहेगा |?! १६४० में, अपने पाकिस्तान के प्रस्ताव को पास करनेके बाद १६४१ 
में, मद्रास अधिवेशन में, लीग के लिए यह आवश्यक द्वो गया कि वह दक्तिण- 
भारतीयों की द्रवड़िस्तान की माँग, का भी समर्थन करे। सिखीं की ख़ालिस्तान 
की भांग का विरोध तो उसे, आत्म-सक्षा की द्ष्ट से, करना था ही, इसलिए 
उसने सिखों को एक अ्-राष्ट्रीय समूह बताया । परन्तु, यदि मुसलमान अपने 
को एक अलहदा राष्ट्र मानते हैं, तो उनका सिखों के इसी प्रकार के विश्वास का 
विरोध बड़ा निर्वल रह जाता है। पाकिस्तान के क्रियात्मक रूप लेते ही 
ख़ालिस्तान-का आन्दोलन प्रवल हो जायगा, ओर यदि ख़ालिस्तान बन जाता 
है, तो अकालिस्तान क्यों न बने--और कीन कह सकता है कि अकेन्‍्द्रीकरण 
की प्रवृत्ति कहाँ जाकर रुकेगी ? इसकी प्रतिक्रिया एक ओर तो समाज के 
विभिन्‍न वर्गों पर, और दूसरी ओर हमारे देशी राज्यों पर होना भी स्वाभाविक 
है। जैसा प्रो” कूपलैण्ड ने लिखा था, “एक बार राष्ट्रीय अथवा शअर्द्ध-राष्ट्रीय 
आत्म-निर्णंय के सिद्धान्त के क्रियात्मक रूप ले लेने पर, क्‍या मराठे और 
राजपूत एक अखंड-हिन्दुस्तान में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे 
क्र क्या देशी नरेश, हैदराबाद के निज्ञाम के नेतृत्व में, स्वतन्त्रता के बँटबारे में 
अपने अधिकार को खो देने के लिए उद्यव हो जायेगे ???* 
मुस्लिम चिन्तन-घारा की प्रवृत्ति 

भारतीय मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान की जो माँग उठाई जा रही है, वह 
अन्य मुस्लिम-देशों की चिन्तन-धारा के बिल्कुल ही विरुद्ध जाती है | आज 
समस्त मुस्लिम देश अपने इस विश्वास को कि धर्म को राजनैतिक संगठन का 
आधार माना जाय, छोड़ रहे हैं। समस्त मुस्लिम देशों को एक-सून्न में संगठित 
कर लेने का 'पैन-इस्लामिज़्म' का आन्दोलन ञ्राज भारतीय मुस्लिम-समाज के 
अलावा अन्य सभी मुसलमानों द्वारा दफ़ना दिया गया है। आज तो सभी 
मुस्लिम-देशों में, अल्जीरिया ओस् मोरफो से अफगानिस्तान ओर इराक तक, 
राष्ट्रीयीा को आराधना की जा रही है | आज धर्मान्धता के लिए, किसी भी 
मुस्लिम देश में कोई स्थान नहीं रू गया है। पहिले महायुद्ध के बाद, 
ख़िलाफ़त के अंत और कमाल पाशा द्वारा यर्की के शुद्ध राजनैतिक आधार पर 
पुनर्निर्माण से इस प्रक्रिया का आरम्म हुआ, और आज मिश्र, ईरान, इसराक़, 
सीरिया आदि सभी मुस्लिम-देशों में राजनीति को धर्म से अलहदा कर लेने 

१--चवेनीप्रसादु : (+07प्रप्रार्ण 8९:7शए/९०7६, ४. ४०॥ 
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की यह प्रवृत्ति अपनी चरमसीमा तक पहुँच गई है। यह सचमुच आश्रय 
की बात है कि हिन्दुस्तान के मुसलमान एक ऐसे समय में भी, जब दुनियाँ 
के सभी मुसलमान राष्ट्रीय ओर पश्चिमीकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक 
मध्यकालीन विश्वास से अपना संबंध बनाये रखने के लिए इतने आग्रह- 
शील हों । न्‍ 
इस प्रश्न पर यदि थोड़ा ओर भी विचार करें तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे 

कि यद्यपि पाकिस्तान की धारणा के पीछे धर्म को राजनीति का आधार सान 
लेने का आग्रह है, परन्तु मुस्लिम-लीग का प्रमुख लक्ष्य धर्म नहीं है, राजनीति 
है। अपनी कल्पना को हम कितना ही गतिशील बनाना चाहें, हम इस 
विश्वास तक कभी पहुँच ही नहीं सकेंगे कि सि० जिन्‍मना के सभापतित्ा में 
मुस्लिम-लीग का संगठन और विकास एक धार्मिक संस्था के रूप में हुआ है। 
पाकिस्तान की मांग का प्रमुख लक्ष्य भी न तो इस्लाम-घ्म के महत्व को बढ़ाना 
है, ओर न भारतीय मुसलमानों के धार्मिक हितों का संरक्षण है, परन्ठु भारतीय 
मुसलमानों की स्थिति को, शुद्ध राजनैतिक दृष्टिकोश से, सबल बनाना है। 
क्ायदे-आज़म जिन्ना के हाथों हज़रत अल्लामा इक्तताल की कल्पना में एक 
आमूल-परिवरत्तंन हुआ है। इक्तवाल का प्रधान लक्ष्य इस्लाम-घर्म के विकास 
पर था; जिन्ना भारतीय राजनीति में मुसलमानों के विशेष अधिकारों पर ज़ोर दे 
रहे हैं। पाकिस्तान की मांग हर्मिज्ञ इसलिए नहीं उठाई जा रही है कि उसके 
समर्थक इस्लाम के उच्च-सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप देना चाहते हैं--यदि वह 
ऐसा करना चाहते तो कम-से-कम में उनके इस कार्य का ज़ोरों से समर्थन 
करता--परन्तु उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि थोड़े से मुसलमानों को आर्थिक 
शोषण ओर अविभाज्य राजनैतिक सत्ता के उपयोग के अभूतपूर्व अवसर 

प्रात्त हो सके । 

अन्तराष्ट्रीय विचार-घारा का कुकाव 
अन्त में, हम अन्तराष्ट्रीय विचार-घारा की वत्तमान प्रन्नत्ति पर भी दृष्टिपात 

कर लें। प्रो० कार के शब्दों में, “सभी लोग अब इस वात को दिन-प्रति-दिन 

अधिक भानते जा रहे हैं कि आत्म-निर्णय का सिद्धान्त ऐसा सीधा-सादा 

सिद्धान्त नहीं हे--जेसा १६१६ में साना जाता था--कि जनमत के आधार पर 

उसका निणय किया जा सके |? हर जगह--हम अमरीक्न महाद्वीप लें, या 

दक्षिण-पूर्वी यूरोप, या मध्य-पूर्व--राजनैतिक चिन्तन की प्रद्त्ति बड़े संघ-चद्ध 

संगठनों की ओर है। वाल्कान-राज्यों सें भी इस प्रकार का एक संघ बना लेने 

की दिशा में प्रयल चल रहे हैं। सच तो यद्द है कि आज दुनियां के हर एक 


जद हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


देश में प्रजातंत्र के सामने सवाल यह है कि वह बचाव के सशक्त साधनों के साथ 
अपना सांमजस्य किस प्रकार स्थापित कर सकता है | राष्ट्रीयवा की भावना बड़ी 
आकर्षक है, परन्तु केबल राष्ट्र-प्रेम अथंबा प्रजाबाद में आस्था से ही कोई देश 
अपना वचाव नहीं कर सकता | श्राज तो युद्ध के साधम इतने वेज्ञानिक हो 
गए हैं, और बढ़े राज्यों की शक्ति इतनी दुर्धर्प हों गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन के बिना बचाव की कल्पना ही नहीं की जा सकती | राज्य की सार्व- 
भौम सत्ता की जो परम्परागत कल्पना है, वह आज अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और 
संगठन में एक बड़ी वाधा प्रमाणित हो रही है | हमारे सामने इस विश्वास को 
कि प्रत्पेक राष्ट्र अपना एक खतंत्र राज्य बना ले, ओर प्रत्येक राज्य सार्वभीम 
सत्ता का. उपयोग करे, सर्बथा छोड़ देने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं 
रह गया है। राष्ट्रों के लिए आ्राज तो सांस्कृतिक खत्वों. और सामाजिक 
संस्थाओं के संरक्षण के नैतिक और. वेधानिक आश्वासनों से संत॒ुट्र होना अनिवार्य 
हो गया है; इससे अधिक की मांग खय॑ उनके लिए अहितकर हो सकती है | 

अब "सांस्कृतिक इकाइयों! ओर राजनैतिक इकाइयों, के बीच का 
अन्तर स्पष्ट रूप से माना जाने लगा है। एक समाज केवल जाति, अथवा 
भाषा, अथवा धर्म की दृष्टि से एक होते हुए भी अपने लिए एक खतन्त्र-राज्य 
की मांग नहीं उठा सकता। ग्रजातन्त्र आज संक्रामक-स्थिति में है। उसे एक 
नया राज्य-तंत्र, एक नया संगठन, एक नई समाज-व्यवस्था. का निर्माण करना 
है। उसे एक ओर तो, राष्ट्रों अथवा राज्यों की सार्वभीम-सत्ता क्री कल्पना 
का परित्याग करना है, और एक ऐसे संघ-शासन की ओर बढ़ना है जिसमें कई 
प्रजोतन्च-देश. एक दूसरे से मिल-जुल कर अपनी विदेशी ओर आसन्तरिक 
समस्याओं को सुलभा सकें, और दूसरी ओर अकेन्द्रीकरण की दिशा में एक 
क्रान्तिकारी कदम उठाना है | हमारी राजनैतिक समस्याओं का समाधान आज 
इस दिशा में नहीं रंह गया है कि हम अपने देश को, विभिन्न, राष्ट्रीयवाओं के 
आधार पर, कई भागों में बाँट दें । हमें अपने राष्ट्रीय मश्नों पर अन्तर्रा- 
प्रीय दृष्टिकोण से विचार करना है, विश्व की आवश्यकताओं और 
प्रद्त्तोियों की ओर सजग रहते हुए। हमें एक ओर तो संसार के 
कुछ प्रमुख देशों से एक निकटतर संपर्क स्थापित करना है, ओर बूसरी ओर 
अपनी केन्द्रीय-सरकार के पास कम-से-कम शक्ति रखना है--यह अवर््य है कि 
इस सीमित क्षेत्र में वह शक्ति संपूर्ण ओर अविभाज्य हो। अन्तरोष्ट्रीय विचार 
घोरा क्रा समस्त कुकाव आज इसी दिशा में है | 

प्रो० कार का विश्वास है कि “केन्द्रीकरण ओर शअ्र-केन्द्रीकरण के इस 


पाकिस्तान : सेद्धांतिक विश्लेषण श्ड्ह 


सामंजस्य में ही, इस धारणा में कि शासन-संबंधी कुछ कार्यों के लिए आज से 
कहीं बड़े, और कुछ अन्य कायों के लिए, ,आज से बहुत छोटे, समूहों की 
आवश्यकता है, हम आत्म-निर्णय की कठिन समस्या का समाधान पा सकेंगे ।?* 
मैकार्टने ने लिखा, “हमारी आज की कठिनाइयों का मुख्य कारण हे राष्ट्रीयताके 
आधार पर स्थापित राज्य की हमारी वर्तमान कल्पना, ओर यह विश्वास कि 
किसी राज्य के समस्त निवासियों की राजनैतिक आकांक्षाओं और उनके बहु- 
संख्यक वर्ग के राष्ट्रीय-सांस्कृतिक आदशों में तादात्म्य हैं। यदि एक बार 
मौलिक विभिन्‍नता रखने वाली इन दो वस्तुओं के आंतरिक विरोध को समझ 
लिया जाय तो कोई कारण नहीं कि विभिन्‍न राष्ट्रीयताओं में विश्वास रखने वाले 
व्यक्ति एक ही राज्य में पूर्ण सहयोग के साथ क्यों न रह सके [??* आज तो 
विश्व की प्रगति विभिन्न राष्ट्रीयवाओं वाले एक राज्य की ओर हो रही है । लॉ्ड 
एक्टन ने १८६२ में जो लिखा था, उसे आज अधिक से अधिक समर्थन मिल 
रहा है, “एक राज्य में कई राष्ट्रों का रहना सम्य जीवन की उतनी ही आवश्यक 
' शर्त है जितना समाज में विभिन्न व्यक्तियों का रहना | जो पिछुड़ी हुई जातियां 
हैं वे मानसिक दृष्टि से अपने से आगे बढ़ी हुई जातियों के राजनैतिक संसर्ग से 
आगे बढ़ने का अवसर पाती हैं | जो राष्ट्र थके हुए और पतनोन्मुख हैं, वे नवीन 
ओर सशक्त राष्ट्रों के सहयोग से एक नव-जीवन की प्राप्ति कर लेते हैं ।. . .राज्य के 
अंतर्गत ही वह समन्वय संभव है जो मानव जाति के एक भाग की शक्ति, ज्ञान 
और .क्षमता दूसरे भाग तक पहुँचाता है ।” हिंदुस्तान का तो सारा इतिहास ही 
ओर विशेष कर पिछुले' १५० वर्षों का इतिहास, लॉर्ड एक्टन के इस कथन की 
सचाई का साक्षी है। आज का वत्तंमान भारतीय-मुस्लिम-समाज, हिंद-समाज में 
बढ़ने वाली नवचेतना का आधार पाकर,. उससे प्रेरणा लेकर, कभी-कभी उसकी 
प्रतिक्रिया के रूप में भी, अपने. समस्त जीवन के नव-निमांण में व्यस्त है। सैयद 
अहमद को हम॑ राम मोहन राय के चरणु-चिह्नों पर चलते पाते हैं, जिनना मुस्लिम 
राष्ट्रीयता के निर्माण में गांधीजी का स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, 
ओर इसी प्रकार हिंदू-समाज पर भी उसके इस नव-जीवन की प्रतिक्रिया होना 
स्वाभाविक है। पाकिस्तान पारस्परिक प्रेरणा के इन मूल-लोतों को ही सदा के 
लिए सुखा डालेगा । 
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२० ६ 
विभाजन की कुछ अन्य योजनाएं 


पाकिस्तान की अव्यावहारिकता ओर सैद्धांतिक अनुप्रयुक्तता को अब अंग्रेज 
राजनीतिज्ञ भी मानने लगे हैं, और इस कारण, उनकी ओर से, कुछ पर्याय- 
योजनाएं हमारे सामने आ रहीं हैं । इन्हीं में ऑक्सफ़ोर्ड-यूनीवर्सियी के विद्यान्‌ 
प्रोफ़ेसर कृपलैए्ड की प्रसिद्ध योजना भी है.। प्रो० कूपलेण्ड ने अ्रपनी योजना 
के लिए एक बड़ा आकर्पक नाम रखा है--रि०४07957 । उनकी योजना 
का मुख्य आधार है देश को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से दो भागों में न बांटते हुए 
आर्थिक दृष्टिकोण से चार भागों में बांद दिय्रे जाने का प्रस्ताव। मुस्लिम- 
लीग की प्रमुख मांग तो यह है कि देश को दो हिस्सों में बांठा जाये; प्रो ० 
कूपलैण्ड उससे एक कदम आगे जाने के लिए तैयार हैं, और वह चाहते हैं कि ' 
उसे चार क्षेत्रों! (7०४8075 ) में वांद दिया जाय, ओर ये चारों क्षेत्र एक 
निःशक्त केन्द्रीय-शासन द्वारा एक दूसरे से संबद्ध रखे जायूँ। प्रो" कूपलैण्ड 
का यह विचार नया नहीं है । वह स्वयं तो, विभाजन की अन्य सभी थोजनाओों 
के समान, उसका प्रारम्म डॉ० इक़बाल के ऐतिहासिक इलाहाबाद-भाषण से 
करते हैं, पर यद्यपि उनकी यह धारणा निराधार और अ्रान्तिमूलक है, परन्तु यह 
निश्रय कहा जा सकता है कि यीदस-योजना व सिकन्दरहयातख्राँ योजना से 
प्रो० कूपलैणड की योजना का एक निकट, कौठम्बिक, संबंध अवश्य है । 

विभाजन की इन योजनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन ओर आलोचनात्मक 
अन्वेपण से कुछ मनोरञ्ञक बातों पर प्रकाश पड़ता है । पहिली बात तो यह है 
कि इन सभी योजनाओं की सृष्टि या तो अनुदार-दल के अंग्रेज्ञों के मस्तिष्क से 
हुई, या ऐसे हिन्दुस्तानियों के दिमाग़ से, जिनका जीवन नोकरंशाही के संरक्षण 
में बीता है | दूसरी बात यह है कि यद्यपि इन सब योजनाओं का संबंध मुस्लिस- 
लीग की पाकिस्तान की मांग के साथ बताया जाता है, पर यदि उन पर गहराई 
से विचार किया जाय वो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे कि इन योजनाओं और 
पाकिस्तान की कल्पना में कहीं कोई समानता है ही नहीं, और इसी संबंध में 
यदि हम कुछ संदेहपूर्ण ओर आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो हम यह भी समझ 
सकेंगे कि इन योजनाओं का मुस्लिम-हितों के संरक्षण का दावा कूठा और 
शरारत-पूर्ण है, और वे वास्तव में बनाई ही इसलिए गई है कि एक ओर तो 


विभाजन की कुछ अन्य योजनाएं, 


मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की सांग की ख़त्म कर दिया जाय, और दूसरी ओर 
आज़ादी की राष्ट्रीय मांग निर्बेल बनाई जा सके | 

इन निष्कषों के समर्थन में पाठक का ध्यान उस राजनैतिक वातावरण की 
ओर आकर्षित किया जा सकता है जो इन योजनाओं के लिए पृष्ठभूमि का 
कास कर रहा था। इन सब योजनाओं का विकास १६३६ ओर १६४४ के 
बीच में हुआ | हमारी राजनैतिक चेतना की उत्क्रान्ति की दृष्टि से यह समय 
बड़ा महत्त्वपूर्ण था। महायुद्ध ने, और उसके प्रारम्मिक वर्षों की राजनैतिक 
परिस्थिति ने, एक ओर तो हमारी आज्ञादी की मांग को प्रवल बना दिया था, 
ओर दूसरी ओर सरकारी नीति, व व्यक्तिगत नेतृत्व और समूहगत शोषण की 
भूख, पाकिस्तान की कल्पना को एक प्रखर रूप देने में सकल हो सर्की थी । 
कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो” का नारा चुलन्द कर रखा था। क्लायदे-आज़म कहते 
थे, पाकिस्तान दो, और भारत छोड़ो ।” अंग्रेज़ी सरकार की स्पष्ट नीति यह 
थी कि वह न तो पाकिस्तान देना चाहती थी, और न हिन्दुस्तान छोड़ना । 
केन्द्रीय-शासन में वह तनिक मी अधिकार देने के लिए उद्यत न थी--ओर यह 
सरकार और कांग्रेस के बीच गत्यावरोध का प्रमुख कारण था। १६३६ मै 
स्थिति यही थी कि कांग्रेस चाहती थी कि केन्द्रीय-शासन पर उसका कम-से-क्रम 
इतना अधिकार हो जाय कि जिससे प्रान्तीय शासन को एक गैर-ज़िम्मेदार 
केन्द्र के अवांछित दबाव से बचाया जा सके, परन्तु अंग्रेज़ी सरकार इस दिशा 
में एक इंच भी आगे बढ़ना नहीं चाहती थी । पर, साथ ही वह यह भी जानती 
थी कि भारतीय राष्ट्रीय का बल इतना अधिक बढ़ गया था, ओर अन्‍्तरोष्ट्रीय 
जनमत का दबाव इतना अधिक बढ़ता जा रहा था, कि वह अपनी इस स्थिति 
पर बहुत दिनों तक मज़बूत नहीं रह सकती थी। वह जानती थी कि एक दिन 
आययगा, ओर उसे डर था कि वह दिन शायद जल्दी आजाव, जब उसे केन्द्रीय 
शासन में भी भारतीय राष्ट्रीय को अधिकार देने पर विवश होना पड़ेगा। 
इसी कारण, अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद के कूट्बुद्धि समर्थकों ने यह प्रयत्न किया कि 
इस केन्‍्द्रीय-शासन को ही इतना कमज़ोर, और निकम्मा, बना दिया जाय कि 
उसके लिए अंग्रेज़्ी सरकार की सहायता पर निर्मर रहना अनिवार्य हो जाय | 
उन्होंने अपनी इस बोड्धिक उपज के लिए. एक तात्विक पृष्ठभूमि तैयार करना 
आरम्भ की । एक निरबल केन्द्रीय शासन की स्थापना के लिए ही इन लोगों ने, 
देश के विभाजन की एक के बाद एक योजना उपस्थित करना प्रारग्म की, ओर 
उन सबका उद्देश्य मुसलमानों की मांग को सन्तुष्ट करने की आवश्यकता 
बताया गया । 


श्ष्र , हमोरी राजनैतिक समस्याएं 


इन योजनाओं का ऐतिहासिक विकास 

देश को कई न्षेत्रों' में बांठ देने के विचार के सत्रपात का श्रेय भरी, 
पाकिस्तान की योजना के समान, डॉ० इकबाल को ही दिया जाता है। इस्लाम 
के इस महान्‌ कवि ओर विचारक ने 'भापा, जाति, इतिहास, ओर धर्म .की 
एकवा व आर्थिक स्वार्थों की सामान्यता के आधार पर स्वतन्त्र राज्यों के निर्माण 
की चर्चा अवश्य की थी, ओर, उदाहरण के रूप में, उत्तर-पश्िम में एक 
भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना का विचार उपस्थित किया था, परन्च देश 
को कई भागों में बांद देने से अधिक दिलचस्पी उन्हें 'पैन-इस्लामिज़्म' और 
मुस्लिम संगठन' में थी। भारतीय एकता को छिन्न-भिन्‍न करने अथवा 
केन्द्रीय शासन को निवेल बनाने का विचार उनके मन में कभी आया 
ही नहीं | सच तो यह है, इस विपय में डॉ० इकबाल ने कभी गम्भीरता से 
सोचा ही नहीं था। प्रो० कूपलैश्ड की योजना का मुख्य आधार सर सिकन्दर- 
हयातख्राँ की देश को सात भागों में बांद देने की कल्पना थी | इसी प्रकार 
की कुछ अन्य योजनाएं भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। ये सब 
सिकन्दर-योजना से इस संबंध में तो सहमत हैं कि मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों 
को दो' क्षेत्रों! में बांध जाय, पर हिन्दू '्षेत्रों' की संख्या च उनके विभाजन के 
सिद्धान्त के संबंध में उनमें मतभेद है। वर्तमान प्रांतों को मिय देने की कल्पना 
किसी योजना में नहीं है--वे तो शासन की प्रमुख इकाइयों ( प्राप्ं८४ ) के 
रूप में मौजूद रहेंगे ही--परन्ठ वे 'क्षेत्रों' से संघवद्ध कर दिये जायंगे, ओर इसी 
प्रकार सब क्षेत्रों को एक अखिल-भारतीय-संघ-शासन में आबवद्ध कर दिया 
जायगा । सर सिकन्दर संभवतः पहिले व्यक्ति थे, जिन्होंने च्ञेत्रीय-शासन के इस 
माध्यमिक स्तर की कल्पना को जन्म दिया था। उनका सुझाव था कि शासन 
के ऐसे बहुत से सूत्र जिनका संचालन आज केन्द्रीय सत्ता के द्वारा होता है, 
चेत्रीय-सत्ता के हाथों सॉंप दिये जाने' चाहिएं। इन ज्ेत्रों की अपनी कार्य 
कारिणी और अपनी धारासमभा होनी चाहिए । सर सिकन्दर यह भी चाहते थे 
कि प्रांतीय शासन और देशी राज्यों को , क्षेत्र” के अन्तर्गत एक दूसरे से 

संबद्ध कर देना चाहिए। 

प्रो० कृपलेणड ने सिकन्दरहयातखाँ के प्रस्तावों को अपनी योजना का 
मुख्य आधार वनाया है, परन्तु उसका विकास भारतीय सिविल सर्विस के एक 
सदस्य, मि० यीट्स, की योजना के पद-चिह्नों पर किया है। सि० यीदस ने, 
जो १६४१ में हिन्दुस्तान के सेसर-कमिश्नर थे, यूह सुझाव पेश किया था कि, 
आर्थिक विभिन्‍नताओं की दृष्टि से, हिन्दुस्तान को चार हिस्सों में बांठ देना 


घ हे 


विभाजन की कुछ अन्य योजनाएं, १५३ 


चाहिए। इस विभाजन का आधार उन्होंने बड़ी-बड़ी नदियों द्वारा सींची जाने 
वाली जमीन को माना है। मि० यीट्स का विचार था कि, इस सिद्धान्त के 
आधार पर, उत्तरी हिन्दुस्तान को तीन भागों में बाँठ जा सकेगा--(१) सिंधु- 
नदी का प्रदेश, काश्मीर से करांची तक ( पाकिस्तान की भूमि ), (२) गंगा- 
यमुना का प्रदेश, पंजाब ओर बंगाल के बीच में ( हिन्दुस्तान का इलाक़ा ); 
और (३) गंगा-बरह्मंपुत्र का प्रदेश, विहार ओर पूर्वी सीमा के बीच में ( उत्तर- 
पूर्वी हिन्दुस्तान का पर्याय )>--और दक्षिण-मारत का समस्त प्रदेश एक इकाई 
माना जायगा । इस योजना के प्रस्तावक मि० यीटस ने अपनी योजना के सम- 
र्थन में, आबपाशी के महत््व और 'हाइड्रो-इलेक्ट्रिक' शक्ति की अपरिमित 
संभावनाओं पर विशेष-रूप से ज्ञोर दिया है। कूपलैण्ड ने भी अमरीका के 
'टेनेसी वेली ऑथोरिटी' का उदाहरण दिया है, और इस बात पर भी ज़ोर 
दिया है कि हिन्दुस्तान में सी उसका अनुकरण किया जाय। सर सिंकन्दर- 
हयातख़ाँ के समान मि० यीदस भी मानते थे कि देशी राज्यों को इन क्षेत्रों में 
अवश्य सम्मिलित करना चाहिए, परन्तु इस विषय का निर्णय वह उन्हीं के 
हाथों में छोड़ देना चाहते थे। उनका विश्वास था कि देशी राज्यों के सम्सि- 
लित न होने की दशा में भी उनकी योजना को क्रियात्मक रूप मिलना चाहिए। 
वैसी दशा में, देशी राज्यों को निकाल कर, शेष प्रदेशों को, उसी सिद्धांत के 
आधार पर, चार भागों में वांद दिया जाय, और इनमें से प्रत्येक भाग स्वतस्त्र 
और स्वावलंबी हो । - 
क्रिप्स-योजना 

क्रिप्स-योजना को! देश को कई खण्डों में बांद देने वाली इन योजनाओं 
में सम्मिलित कर लेना कुछ लोगों को शायद आश्चर्य-जनक लगे, परन्तु 
तथ्य यह है कि क्रिप्स-योजना में भी, मुस्लिम मांगों को पूरा करने के नाम पर, 
देश को अनेकानेक खण्डों में बांद देने का आयोजन दी है। क्रिप्स-प्रत्ताव में 
प्रत्येक प्रांत को यह स्वाधीनता दी गई है कि वह स्वयं इस बात का निर्णय करे 
कि वह अखिल भारतीय संघ शासन में शामिल होगा या नहीं । इस प्रकार देश 
भर में नये शासन-विधान की स्थापना प्रांतों की अपनी इच्छा-अनिच्छा पर 
निर्भर रहेगी । यदि कोई प्रांव अखिल-मारवीय संघ में शामिल होना नहीं 
चाहेगा तो उसे यह स्वाधीनता होगी कि वह अपना मौजूदा शासन-विधान 
क्तायम सख सके । उसे यह सुविधा भी होगी कि वह भविष्य में जब चाहैगा, 
-झखिल भारतीय संघ-शासन में शामिल हो सकेगा । एक और याठ जो हमे 
इस सस्बंध में ध्यान में रखना है, यह है कि उन सब प्रांदों को, जो अखिल- 


_ शृपछ हमारी राजनैतिक समस्याएं 


भारतीय संघ-शांसन में शामिल नहीं होंगे, यह अधिकार भी दे दिया गया है 
कि वे यदि चाहें तो अपना एक अलहदृदा संघ क्वायम कर सकते हैं, .और उसके 
लिए जैसा चाहें वैसा शासन-विधान बना सकते हैं। पाकिस्तान की मांग-को 
स्वीकार कर लेने का यह एक अनोखा ढज्ञ था। यदि वे सब प्रांत या देशी 
राज्य, जो अखिल-मारतीय संघ-शासन में शामिल होने के लिए तैयार न हों, 
अपना एक अलहदा संघ क्रायम करना भी न चाहें, तब १ वैसी स्थिति में क्या 
देश भर में छोटे-छोटे खण्ड-शासनों की स्थापना नहीं होआायगी १, यह भी संभव 
है कि इनमें से कुछ प्रांत ओर कुछ देशी राज्य तो अपना एक संघ बना लें, 
ओर कुछ अपनी स्वतन्त्र स्थिति क्वायम रखना चाहें। उसका अर्थ होगा, 
प्रांतीय आत्म-निर्यय के आधार पर, देश को अनेकानेक भागों में विभाजित कर 
देना । व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से यदि इस समस्या पर सोचें तो हम इस 
बात की कल्पना कर सकते हैं कि देशी राज्यों को निकाल कर, कांग्रेसी प्रांत 
भारतीय-संघ में सम्मिलित होंगे व शेष अपना एक अलहदा संघ बना लेंगे। 
“धर्तु,? इस समस्या का विश्लेषण करते हुए श्री० मुन्शी ने लिखा है, “यदि 
उदाहरण के लिए, हम यह मान लें कि पंजाब, बड़ोदा ओर हैदराबाद के देशी 
राज्य अपना एक अलहदा संघ बनाना चाहते हैं तो उस संघ के विभिन्‍न भागों में 
भौगोलिक अथवा सांस्कृतिक अथवा किसी भी प्रकार की एकता की कल्पना कर 
पाना असम्मव है|. . .. . .यदि बम्बई प्रांत तो मारतीय-संघ में शामिल हो जाय, 
ओर बड़ौदा का राज्य अलहदा जाना चाहें, तो दोनों में से किसी भी संघ के 
लिए, यह सम्भव नहीं रह जायगा कि वह बिना किसी दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप 
किये अपना काम चला सके ।” इस प्रकार के अनेकों उदाहरुण दिये जा 
सकते हैं । 
कूपलेण्ड-योजना 

इन सब योजनाओं को एक सूत्र में बांधने और वैज्ञानिक रूप देने का औेंय 
प्रो० कूपलैण्ड को है। उन्होंने एकम्सम्पूर्ण, व्यवस्थित और वैज्ञनिक दिखाई 
' देने वाली योजना हमारे सामने रखी । प्रो० कूपलैण्ड ने यह प्रस्ताव किया कि 
नदियों द्वार सिंचाई किये जाने वाले प्रदेशों को एक-दूसरे से अलहदा संगठित 
किये जाने की मि०्यीट्स की जो योजना थी उसे फ़ौरन अमली रूप दिया जाना 
चाहिए। उन्होंने विभिन्न भू-खण्डों के लिए. शासन-विधान की - एक वाह्य रेखा 
हमारे सामने रखी, और साथ ही केन्द्वस्थ-शासन के लिए. भी, जिसे उन्होंने 
एक (दुर्बल, माध्यमिक केन्र!' (फ९४: 88९7८ए ८८ग८7९०) का नाम्न दिया, 
शासन की योजना का प्रस्ताव किया । . उनका सुझाव था कि हमें. अपनी सहृ- 
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निष्ठा को संकुंचित और प्रॉत-मंक्ति को अधिक व्यापक बनाना चांहिए--जिससे 
केन्द्र और प्रांत के बीच शासन-दृष्टि से जिस नये भू-माग अथवा क्षेत्र” की 
सृष्टि का उनका ग्रस्ताव है उसके प्रति अपनी भंक्ति को विकसित्त कर सकें। 
उनका विश्वास है कि हमारी सांप्रदायिक समस्या को सुलकझांने का यही एकमात्र 
उपाय है । अपनी इस योजना के समर्थन में वह सबसे बड़ी दलील यह देते हैंकि 
इसके द्वारा देशको एकता की रक्ता की जा सकेगी। देशकी एकताकी रक्ताके सम्बंध 
में प्रो” कूपलैण्ड ने अपने आपको ,बहुत ही उत्सुक बताया है। मि० यीट्स 
के समान, प्रो० कूपलैस्ड भी यह चाहते हैं कि देशी राज्य मी विभिन्न क्षेत्रों? 
में सम्मिलित हों, परन्तु, उनके विपरीत निर्णय की स्थिति मैं, उनके बिना भी 
अपनी योजना को कार्यान्वित देखना चाहते हैं। ग्रो० कूपलैरड ने केन्द्रीय, 
क्षेत्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी-समितियों व घारा-सभाओं के शासन-विधान की 
एक संपूर्ण वाह्म रेखा हमारे सामने रखी है, और उनके आपसी सस्बन्धों का 
पर्धास्ण किन सिद्धांतों के आधार पर हो, इस विषय पर मी प्रकाश डालां है। 
शासन के विभिन्‍न स्वरों के बीच सत्ता के बंय्वारे-के सम्बन्ध में भी उनकी योजना 
बड़ी स्पष्ट और विशद है । एक अच्छा विधान-शास्त्री अपनी योजना को जितना 
स्पष्ट रूप-दे सकता -है, कूपलैण्ड-योजना में-हम उसे पाते हैं । 
एक और बात जो हमें इस संबंध में अपने ध्यान में रखना है वह यह है 
कि चंचिल-एमेरी दल पर प्रो० कूपलैए्ड का बहुत अधिक प्रमाव-था, और इस 
कारण उनकी योजना के पीछे सरकारी समर्थन की कल्पना की जा सकती है, 
ओर इंग्लैण्ड में हाल के बड़े राजनैतिक परिवत्तनों के बाद भी, प्रो० कूपलेण्ड 
, और उनके मित्रों का प्रभाव-कम नहीं हुआ है । सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स जब॒ अपनी 
योजना लेकर हिंदुस्तान में आये तब प्रो० कूपलेण्ड, सेक्रेटरी की हेसियत से, 
उनके साथ-थे । आज भी स्टैफ़ड क्रिप्स पर उनका प्रभाव है--और अंग्रेज़ी 
सस्कार की ओर से प्रस्तावित की जाने वाली किसी भी योजना में सर स्टैफ़ड 
क्रिप्स का प्रसुख हाथ रहेगा, यह एक निर्विवाद तथ्य है । आज भी, वीच-बीच 
मै, अंग्रेज़ी समाचार पन्नों में, क्रिप्स-प्रस्तावों ओर कूपलैएड-योजना की चर्चा 
ग्रायः आती रहती है। भारतीय स्वाघीनता के प्रश्न पर लेबर -पार्श का दृष्टिकोण 
बहुत आशाम्रद नहीं है । यह निश्चित है कि वह एक ओर दो हमारी स्वाधीनता 
की मांग को याल देना चाहती है, और दूसरी ओर मुस्लिम-लीग की पाकित्ठान 
की मांग को पूरा करने के पक्ु में भी नहीं है। इस दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के 
. लिए कूपलेण्ड-योजना से अच्छी कोई योजना हमारे सामने नहीं है । ऐसी स्थिति 
* प्ेंहमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि किसी दिन अंग्रेज़ी सरकार हमारे लिए एक 
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“ ऐसे शासन-विधान की तजवीज़ कर दे जिसका आधार कूपलैण्ड-योजना में हो | 
विधान-निर्मात्री-समा की चर्चो तो की जा रही है, परन्तु श्रभी यह कहां निश्चित 
है कि उसका निर्माण किन सिद्धांतों पर, व किन तत्तों से, होगा, व उसमें मौलिक 
मतभेद होने की स्थितिमें कौन हमारे भावी शासन-विधान की सृष्टि करेगा ! 
कारण कूपलेण्ड-योजना पर बढ़ी गम्मीरता से विचार करने की आवश्यकता है । 
क्षेत्रीय विभाजन के आधार-भूत सिद्धांत 
ज्ञेत्रीय विभाजन के सिद्धांत के प्रतिपादकों ने उसके पक्ष में बड़ी-बढ़ी बातें 
कही हैं। उनका कहना है कि इसके द्वारा हमारे देश की दो बहुत बड़ी 
समस्याएं सुलझ सकेगी--एक और तो हम अपनी राजनैतिक एकता को क्रायम 
रख सकेंगे, और दूसरी ओर मुसलमानों की आशंकाओं को दूर कर सकेंगे | इस 
आधार पर उन्होंने हिंदू ओर मुसलमान दोनों से अपने आग्रह को थोड़ा शिथिल 
बनाने की अपील की है। मुसलमानों से उनकी दरख्वास्त है कि वह देश को 
दो हिस्सों में बांद देने की अपनी मांग पर इतना ज़ोर न दें, ओर हिंदुओं से 
उनका कहना है कि वे प्रजातन्त्र के सिद्धांत के नाम पर बहु-संख्यक बर्ग के 
प्राधान्य की अपनी धारणा में थोड़ा परिवत्तन करें। क्षेत्रीय-विभाजन का सिद्धांत 
अपने पक्तु भें जो सबसे बढ़ी दलील उपस्थित करता है, वह यह है कि उसके द्वारा 
देश की एकता को क़रायम रखा जा सकेगा [ यह कहा जाता है कि वह. राष्ट्रीयता 
और आत्म-निर्णुय के सिद्धांत के बीच एक समझौता है--कूपलेण्ड किसी भी 
समाज के राष्ट्रीयता के दावे को तो फ़ोरन ही मान लेने के लिए तैयार हैं, परन्तु 
आत्म-निर्णय के अधिकार को इतना आसानी से मानने के लिए, तैयार नहीं । 
क्षेत्रीय-विमाजन के सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि मुस्लिम-लीग की दो, 
प्रमुख मांगें हैं--(१) वे अपने लिए एक अलग प्रदेश ऐसा चाहते हैं जहां कि 
उनके राष्ट्र के व्यक्तियों की प्रधानवा हो ओर (२) वे चाहते हैं कि उनके राष्ट्रीय 
प्रदेशों में एक स्वतन्त्र और सार्वभौम शासन की स्थापना हो। कूपलैण्ड. और 
उनके साथी इन दोनों मांगों के सम्बन्ध में दो मिन्‍न मत रखते हैं । वे मुस्लिम- 
गीग की इस मांग को पूरा करने के लिए, तैयार हैं कि मुसलमानों के लिए एक 
अलग प्रदेश निधारित कर दिया जाय--उन्हें इस बात में भी आपत्ति नहीं 
होगी यदि इस प्रकार के कई प्रदेश हों--परन्तु जहां तक एक सम्पूर्ण सार्वभौम 
राज्य की स्थापना का प्रश्न है, वे उसे एक दक्तियानूसी विचार मानते हैं। उनका 
कहना है कि इस प्रकार की कल्पना यूरोप में १६-वीं शताब्दी में तो सम्भव थी, 
परन्तु १८६२ में जबसे लार्ड एक्टन ने कई राष्ट्रों के मिले-जुले राज्य की कल्पना... 
-की जन्म दिया तब से उस पर से लोगों का विश्वास हटता- जा रहा है।. उनका + 
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यह भी कहना है कि क्योंकि मुस्लिम-लीग की पाकिस्तान की मांग का आरम्म 
श्रभी कुछ दिन पहिले ही हुआ है इसलिए उसे विशेष महत्त्व देनेकी आवश्यकता 
नहीं है । 

इन आधारभूत सिद्धांतों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे गहरे मतभेद 
की गुंजाइश हो, परन्तु उन पर जिस योजना का निर्माण किया गया है वह 
पाकिस्तान से भी अधिक ख़तरनाक है। कूपलैण्ड और उनके साथियों का 
कहना -है कि देश के विभिन्‍न शासन-तंत्रों को एक सूत्र में पिरो देने के लिए 
एक क्रेन्द्रीयशासन का होना आवश्यक है। उनका यह कहना है कि इस 
केन्द्रीय-शासन का संगठन हम उन सिद्धांतों के आधार पर नहीं कर सकते जो 
अब तक हमारे सामने रहे हैं, ओर न १६३५ के एक्ट के केन्द्रीय शासन से ही 
उसकी समानता होगी । १६३४ से पहले की केन्द्रीय शासन की हमारी कल्पना 
का आधार केन्द्रीकरण का सिद्धांत था; १६३५ के एक़्ट सें उसका संगठन संघ 
शासन के सिद्धांतों के आधार पर हुआ | क्षेत्रीय योजना में केन्द्रीय शासन का 
रूप इन दोनों से मिन्न होगा । उसकी स्थिति एक बीच की स्थिति होगी। 
संघ-शासन में केन्द्र को जो अधिकार मिले होते हैं, इस योजना में वे बिल्कुल 
भिन्न होंगे। सच तो यह है कि संघ-शासन का इस 'योजना से एक मौलिक 
अन्तर होगा । इसमें न केवल शासन की इकाई का रूप ही भिन्न होगा परन्‍्तु 
उसके केन्द्रीय-शासन की स्थापना के आधार-भूत सिद्धांत भी उससे बिल्कुल 
भिन्न होंगे। इसी कारण से क्षेत्रीय-विभाजन की योजना के समर्थक हमसे 
अपेक्ता करते हैं कि हम संघ-शासन के संगठन के परम्परागत विचारों को अपने 
मन से निकाल दें और बिल्कुल नये ढंग से सोचने के लिए तैयार रहें । 

५ योजना का राजन तिक महत्व 

इस योजना की आर्थिक दृष्टिकोण से तो बड़ी सराहना की गई है, परन्तु 
उसका राजनैतिक महत्त्व भी बहुत अधिक बताया.जाता है। पहली बात तो 
उसके पक्ष में यह कही जाती है कि उसके द्वारा मुसलमानों के लिए. एक अलग 
प्रदेश की मुस्लिस-लीग की मांग को पूरा किया जा सकेगा--सिंघु और गंगा- 
ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचाई किये जाने वाले प्रदेश, पाकिस्तान और उत्तर-पू्वो 
हिंदुस्तान का रूप ले लेंगे, ओर दूसरी वात यह है कि यदि इस योजना को 
अमल में लाया गया तो हिंदू बहु-संख्यक और मुस्लिम बहु-संख्यक प्रदेशों में 
समानता की स्थापना की जा सकेगी । यह तो स्पष्ट ही है कि इस योजना में 
मुस्लिम-लीग की दो प्रमुख सांगो में से एक मांग ही पूरी की ज्ञा सकेगी । 
मुसलमानों के लिए स्वतन्त्र प्रदेशों की स्थापना हो सकेगी, परन्तु हिंदुस्तान से 
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संबंध-विच्छेद करने का उन्हें अधिकार प्रांस नहीं होगा। इस योजना के 
समर्थक देश की एकता को बनाये रंखेने के लिये अपने को वहुत «उत्सुक बताते 
हैं| इस प्रकार हम देखते हैँ कि यह योजना कई प्रकार की विभिन्‍न मांगों-कों 
एक साथ ही सन्त॒ष्ट करने का दावा करती है। एक ओर तो वह अंग्रेज्ञों के 
हाथों से हिन्दुस्तानियों के हाथों में राज्य की सत्ता को संपि लाने की राष्ट्रीय 
मांग का समर्थन करती है--यह अलग बात है कि वह सत्ता कितनी खोंखली 
ओर सारदीन होगी--दूसरे, वह देश की एकता को बनाये रखने की हिन्दू भांग 
को पूरा करने का दावा करती है, और, तीसरे, मुंसल्मानोंके लिए अलहंदां प्रदेश 
बना देने का आयोजन भी उसमें है। ये सव बहुत बड़े दावे हैं, और उनका 
एक सूदछृम विश्लेषण करके हमें यह देखना है कि उसके पीछे सचाई का 
अंश कितना है | 
क्षेत्रीय शशासन-विधान 
इसके लिए हमें उस प्रस्तावित शासन विधान पर दृष्टि डालना है जो 
क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बनाया गया है। सबसे पहले हम-केन्द्रीये 
शासन को ही लें। क्षेत्रीय योजना में केन्द्रीय शासन एक वहुत'हीं निर्वेल और 
निःशक्त शासन होगा--इस श्रकार के केन्द्रीय शासन के समर्थन में यह कहां 
जाता है क्रि भारतीय परिस्थितियों में इसके श्रतिरिक्तःओर “किसी प्रकार के 
केन्द्रीय शासन की कल्पना ही नहीं की जा सकती) प्रो० कूपलैण्ड ने केंद 
के अधिकारों के संबंध में जो लिखा है उससे हमें मतभेद नहीं है। जिस सिद्धान्त 
पर उन्होंने इन अधिकारों का निर्धारण किया है, वह भी बिलकुल ठीक हींहैं । 
उनका कहना है कि भारतीय केन्द्रीय शासन के' पास -जो केम-से-क्रम - अधिकार 
हों वे ऐसे हों जिनसे बाहर से देखने से हिन्दुस्तान की एकता किसी प्रकार से 
भंग होती हुई दिखाई नहीं देती हो”। दुसरे शब्दों में; यह अधिकार ऐसे हों 
जिनसे बाहर की दुनियां से हिन्दुस्तान करा संबंध 'स्पष्ट होता हो। जैसें-- 
(१) विदेशी नीति और रक्चा, (२) बाहर के देशों से व्यापार और-अआरयेतिं- 
निर्यात के संबंध की नीति, ओर (३) मुद्रा (८णा7८7८९) “यंह :बिलंकुले ही 
डच्चत प्रतीत होता है। कूपलेण्ड ने देश के “भीतर के आंने जानें के मांगों 
ओर साधनों, मोटरों, रेलों ओर हवाई जहाज़ों, आदि के परश्ने परः भी इंस-इंष्ट 
से विचार किया है कि उनका नियन्त्रणः केन्द्रीय.शासन के द्वारा हो: अथवा 
किसी आंन्‍्तरक्तेत्रीय सत्ता के-द्वारा, औरःइस संबंध-में'उनका “मत यहं“है कियह 
नियन्त्रण आन्तक्षेत्रीय-सत्ता के द्वारा ही किया जाना चाहिंए। -यंह' विचोरःभी 
संघ शांसन के उस सिद्धान्त की दृष्टि से ठीक ही है - जिंसकें अनुसार अंधिकम्से- 
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अधिक अकेन्द्रीकरण और कम-से-कम केन्द्रीकरण' पर ज़ोर दिया जाता है। 
कूपलैण्ड ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि यह आन्तक्षेत्रीय संघ संघ- 
शासन से बिलकुल मिन्न होगा और साथ ही विभिन्न खतन्त्र राज्यों के, विशेष 
परिस्थितियों के कारण, एक दीले-ढाले संगठन (८०एर९्तं९४८०) से भी 
सित्र होगा । उसकी स्थिति बीच की होगी । संघ शासन से उससे यह अन्तर 
होगा कि जब कि संघ शासन (१) साधारण॒तः छुलनात्मक दृष्टि से अपने से कम 
शक्तिशाली राजनैतिक इकाइयों से संबंध रखता है, (२) और उसका निर्माण 
राष्ट्रीय एकता और स्थानीय खतन्‍्त्रवा के आधार पर होता है, क्षेत्रीय विभा- 
जन का सिद्धांत हिन्दुस्तान को कुछ ऐसे बड़े-बड़े राज्यों में बांद देना चाहता है, 
जो .यदि चाहें तो पूर्ण रूप से खतंत्र हो सकते हैं, ओर एक ऐसे केन्द्रीय शासन 
की स्थापना करना चाहता है जो शुद्ध रूप से आन्तत्षेत्रीय संस्था होगी, और जो 
अपने अधिकारों के लिए क्षेत्रीय शासन की दया पर निर्भर रहेगी। ये क्षेत्रीय 
शासन यदि चाहूँ तो शासन के अधिकारों का खतंत्र और सार्वभौम रूप से 
उपयोग भी कर सकेंगे, परन्तु वे देश की एकता के नाम पर अपनी कृपा-हृष्टि 
: पर सम्पूर्ण रूप से स्थिर रहने वाले एक केन्द्रीय शासन की स्थापना कर लेंगे । 
प्रो० कूपलेण्ड के शब्दों में “आन्तरक्षेत्रीय केन्द्र केवल उन्हीं न्यूनतम अधिकारों 
का उपयोग करेगा जिनका उपयोग देश की एकता को बनाये रखने की दृष्टि से 
विल्कुल ही आवश्यक होगा और उन अधिकारोंका प्रयोगभी वह किसी अखिल 
भारतीय जन-मत के द्वारा दी गई सत्ता के आधार पर नहीं परन्तु क्षेत्रीय शासन 
- के एक आज्ञा-पालक की हैसियत से ही करेगा ।” इस अन्तिम वाक्य में ही 
.इस योजना का सारा ज़हर छुलक उठता है। कूपलैण्ड का केन्द्रीय शासन 
क्षेत्रीय शासनों का आशा-पालक भर होगा, उसकी अपनी खदंत्र सत्ता नहीं 
होगी ओर उसकी कार्यकारिणी-समिति और धारा-सभाओं के सदस्यों का एक- 

मात्र कर्तव्य क्षेत्रीय शासन के आदेशों की पूर्त्ति करना होगा । 

प्रो० कूपलैण्ड ने हमें यह कह कर आश्वत्व करना चाहा है कि सर सिकन्दर- 
हयाव खां की योजना का केन्द्र तो इससे भी अधिक निर्बल था ! इस कथन में 
सचाई अवश्य है। सिकन्दरहयातज़ां की केन्द्रीय शासन की कल्पना की जड़ 
: में तो प्रतिक्रिया की भावना काम कर रही थी, एक ऐसे सार्वभीम सत्ता वाले 
केन्द्र के विरोध में, जो प्रांतीय शासन के कार्य में हस्तक्षेप करने की प्रतीक्षा में 
- ही रहता हो । केन्द्रीय शासन के सम्बन्ध में उनकी घारणा थी कि वह एक 
सहानुभूतिपूर्ण शासन-ठन्त्र होयाः *” * 'एक ऐसी संस्था जिसका निर्माण इकाइयों! 
: द्वारा, केन्द्रीय शालन-व्यवस्था के नियंत्रण और निरीक्षण के लिए, किया जायगा 
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ओर जिसका काम केवल यह होगा कि जो भार उसे प्रान्तोंके द्वारा सौंपा जाय, वह 
उसे कुशलता, सदाशयता और न्याय की भावना के साथ पूर कर दे।” सर 
सिकन्दर तो उसे एक संयोजक-समिति?((20-0970४07॥ (९0०॥॥६6९) 
के नाम से युकारने को भी तैयार थे। कूपलेण्ड ने सर सिकन्दर के केन्द्र के 
संबंध में जो आलोचना की है उससे यह अनुमान हो सकता है कि स्वयं उनके 
द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय शासन संभवतः कुछ अधिक सबल होगा । अपनी क्षेत्रीय 
योजना को उन्होंने विभिन्न राज्यों के एक संगठन ((१07८०९:०ए) से अधिक 
सुगठित माना है। उनका कहना है कि इस प्रकार के राज्य-संघ की अपनी 
कोई सत्ता नहीं होती, न कोई अधिकार ही होता है, और उसके जो निर्ण॑य-होते 
हैं वे ऐसे होते हैं जिनके संबंध में विभिन्‍न राज्यों की सहमति होती है. और जिन्हें 
क्रियात्मक रूप उन राज्यों द्वारा उनके अपने खर्चे पर दिया जाता है । कूपलैण्ड 
का कहना है कि उनका प्रस्तावित आन्ततक्षेत्रीय केन्द्र इसके बिल्कुल विपरीत एक 
स्वतन्त्र शासन-तन्त्र होगा, जो स्वयं अपने सिपाहियों को स्वयं अपने आदेश दे 
सकेगा, और अपना ख़र्चा भी स्वयं ही करेगा । परन्तु इस शाबव्दिक आडस्बर 
के पीछे यदि हम वस्तुस्थिति को समझने का प्रयत्न करें तो हम स्पष्ट देख. सकेंगे 
कि इन दोनों में विशेष अन्तर नहीं है | 
इन योजनाओं के बनाने वालों की मनोद्ृत्ति उस समय बिल्कुल ही स्पष्ट हो 
जाती है जब हम आन्तक्षेत्रीय केंद्र की धारा-सभाओं ओर कार्यकारिणी के 
प्रस्तावित विधानों पर दृष्टि डालते हैं। सरसिकन्दरहयात ख़ां ने तो १६३५ के 
एक्ट में प्रस्तावित धारा-सभा के वरावर बड़ी घारा-सभा की ही कल्पना की 
थी, वे केवल यह अन्तर चाहते ये कि उसमें दो के स्थान पर एक अैम्बर . हो, 
३३ प्रतिशत स्थान देशी नरेशों के प्रतिनिधियों के लिए. सुरक्तित हों, और २४० 
स्थानों में से ३३ प्रतिशत मुसलमानों के लिए। कूपलैण्ड व्यवस्थापिका सभा के 
सदस्यों की संख्या बहुत कम कर देना चाहते हैं, ओर चाहते हैँ हिंदू बहु-संख्यक 
ओर मुस्लिम बहुसंख्यक्र प्रांतों में एक संतुलन! की स्थापना, करना । उनकी 
योजना के अनुसार मुसलमान, जिनकी आबादी देश में २४ प्रतिशत है, यदि 
चाहें तो केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में ५० प्रतिशत स्थान प्राप्त कर सकेंगे | 
इसी प्रकार से वह कार्यकारिणी सभा के सदस्यों की संख्या व उसके महत्व को 
कम कर देना चाहते हैं । कार्यकारिणी का महत््त्तोी उस समय अपने आप ही 
कम हो जायगा, जब उसका बहुत कम विभागों पर अधिकार होगा | कूपलैण्ड 
एक राजनैतिक दल के हाथों में सता सॉपे जाने के भी विरोधी हैं, ओर इसलिए, 
बह ग्रद भी चाहते हैं कि कार्यकारिणी का निर्माण- मिश्रित रूप से हो, श्रथौत्‌ 
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उससे कई राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो | इस आधार पर जो कार्य-कारिणी 
समिति, या मंत्रिमएडल, बनेगा उसकी स्थिति बड़ी नाजुक होगी। इसका 
अन्दाज़ा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कूपलेण्ड ने यह सुझाव 
पेश किया है कि संत्रिमएडल का संगठन स्विज़्रलेण्ड के विधान के आधार पर 
हो, अथात्‌ धारा-सभा के द्वारा उसका चुनाव तो हो जाय, परन्‍्ठु अपने दिन- 
प्रतिदिन के शासन में वह उसके प्रति उत्तरदायी न हो, उसके अन्तर्गत जो थोड़े 
से विभाग हों वे हिन्दू और मुसलमान क्षेत्रों में बराबर बांद दिये जायं, और 
उसका अध्यक्ष बारी-बारी से एक हिंदू ओर एक मुसलमान हों । ऐसा जान पड़ता 
है कि अपने इस केन्द्र के स्थायित्व में स्वयं कृपलैण्ड को संदेह था, और इसी 
कारण अपने इन प्रस्तावों के अन्त में उन्होंने अपनी यह राय भी ज्ञाहिर कर दी 
है कि एक अलग धारा-सभा ओर एक अलग कार्य-कारिणी बनाने के बदले 
यदि एक उस प्रकार की मिली-जुली कोंसिल की स्थापना कर दी जाय जैसी कि 
अंग्रेज़ी राज्य के प्रारम्भिक वर्षों में थी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी । 

क्या यह एक बड़े आश्चर्य की वात नहीं है कि यह योजना जो हिंदुस्तान 
को ईस्ट इण्डिया कम्पनी की अराजकतापूर्ण व्यवस्था की ओर लौय ले जाने का 
प्रस्ताव करती है, हमारी आज की सांप्रदायिक समस्या का एक अच्छा समाधान 
होने का दावा भी करती है ? यह कहा जाता है कि विभिन्‍न ज्षेत्रों में 'संतलन' 
की स्थापना करने से यह समस्या सुलक् जायगी--इस योजना के समर्थकों को 
इस 'संठुलन' में ही सब समस्याओं का निदान दिखाई दे रहा है। सिकन्दर- 
हयातखां के प्रस्तावों को उन्होंने इस कारण अस्वीकृत कर दिया कि वह दो 
मुसलमान ओर पांच हिंदू क्षेत्रों की कल्पना कर रहे थे। जान पड़ता है कि 
मुस्लिम हितों के संरक्षण के संबंध में प्रो० कूपलैए्ड सर सिकन्दरहयातस्ां से भी 
अधिक सतके हैं | तभी तो वह हिंदू क्षेत्रों की संख्या पाच से घटा कर दो रखना 
चाहते हैं। प्रो० कूपलैए्ड का विश्वास है कि ऐसा करते ही हमारी सांप्रदायिक 
समस्या का हल निकल आयगा-क्योंकि अब देश के विभिन्‍न भागों की जनता 
सांप्रदायिक भावना के स्थान पर उन “महान देशों” के प्रति भक्ति की भावना को 
विकसित कर लेगी जिनका निमांण क्षेत्रीय विभाजन की योजना के आधार पर 
होगा | केन्द्रीय संयुक्त-समिति में जो हिंदू और मुसलमान सदस्य होंगे वे अपने- 
सस्पदायों दारा नहीं परन्तु 'क्षेत्रों' द्वारा चुने जायंगे। कूपलेए्ड ने हिंदू और 
मुसलमान दोनों से यह अपील की है कि वह उनकी इस योजना को स्वीकार कंर 
लें। हिंदुओं से उन्होंने जो अपील की है उसका आधार यह है कि जिस सशक्त 
केन्द्रीय कार्यकारिणी-समिति ओर महान राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा की वे कल्पना 


श्द्र हमारी राजनेतिक समस्याएं , 


कर रहे हैं--ओर जिसकी ओर १८६१ से १६४४ तक हिदुस्तान अग्रसर होता 
जारहा था--वह आज की परिस्थितियों में अ्रसम्भव होगये हैँ । अपने उस स्वप्न 
को कार्यान्वित करने के लिए तो हिंदुस्तान को एक राष्ट्र के रूप में युनर्जन्म लेने 
की आवश्यकता होगी। कूपलैण्ड हिंदुस्तान को एक राष्ट्र में देखने की हिंदुओं 
की महत्वाकांच्षा को बिल्कुल ही कुचल नहीं देना चाहते | पर उसके लिए वह - 
उन्हें सत्र करने की सलाह देते हैं। “धीरज” प्रो० कूपलैए्ड एक स्थान पर 
लिखते हैं, “राजनैतिक गुगणणों में सबसे श्रेप्ठ है। श्रीर अब तो यह स्पष्ट है 
कि यदि हिंदुस्तान की जनताये कभी एक राष्ट्र बनना चाहें तो उसमें समय 
लगेगा ।” इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रों० कूपलैण्ड ने इतनी दवा अवश्य की 
है कि हमारे हृदय से इस आशा और इस स्वप्न को कि हमाय देश किसी दूर, 
घूमिल, भविष्य में शायद कमी एक राष्ट्र बन सके, बिल्कुल मिय नहीं दिया 
है। प्रो० कूपलैण्ड ने वैसी ही ज्ञोरदार अपील मुसलमानों से देश को दो 
भागों में बाँट देने की अपनी मांग को वापिस ले लेने, और उनकी क्षेत्रीय 
योजना को स्वीकार कर लेने, के लिए की है, क्योंकि उनका कहना है कि 
उक्त योजना के अनुसार उन्हें हिन्दुओं के बराबर अधिकार मिल जायंगे। जिस 
योजना के सम्बन्ध में इतने बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं उसका आर्थिक, 
सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक और राजनैतिक, सभी दृष्टिकोणों से अ्रध्ययन कर लेने 
का दायित्व हमारे ऊपर आ जाता है । 
योजना का आर्थिक-क्षप 

सबसे पहिले योजना के आर्थिक पक्ष को लें। क्षेत्रीय योजना का तो मुख्य 
आधार ही यह है कि वह राजनीति को साम्प्रदायिक धरातल से उठा कर 
आशिक धरातल पर प्रस्थापित कर देना चाहती है | ऊपर से देखने.से तो यह 
बात बड़ी आकर्पक, और प्रगतिशील, दिखाई देती है, परन्तु वस्तुस्थिति क्या 
है! क्षेत्रीय विभाजन की योजना क्या शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से हमारी 
भारतीय परिस्थितियों को सुधारनें का सर्वश्रेष्ठ उपाय है ? इस योजना में दो 
वातों पर विशेष ज़ोर दिया गया है | . एक तो नहरों से सिंचाई; दूसरे पानी से 
बिजली तैयार करना । यह मानते हुए मी कि. हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास 
के लिए ये दोनों बातें ज़रूरी हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि वे आज देश के 
सामने सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम हैं, ओर इसके अतिरिक्त, उनका, विकास 
तो किसी भी प्रकार की सरकार के द्वाय, चाहे वह पाकिस्तान की सरकार हो या 
अखरड हिन्दुस्तान की, किया जा सकता है । इसके लिए. केबल आन्तर्मान्तीय 
सहयोग की आवश्यकता है, क्षेत्रीय योजना - जैसी ओपधि का 
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प्रयोग, जो सम्भवतः बीमारी से भी अधिक ख़तरनाक साबित हो, आवश्यक 
प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा क्षेत्रीय योजनाओं में से अधिकांश में आर्थिक 
पक्तु पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। सिकन्दर हयात खां योजना में तो 
जान पड़ता है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। यदि उनकी 
योजना अमल में लाई जाय तो मैसूर राज्य को उसके प्राकृतिक आशिक सम्पकों 
से उन्मूलित कर दिया जायगा, क्योंकि उनका प्रस्ताव उसे सद्रास या मद्रास 
की रियासतों या कुर्य में शामिल करने का नहीं परन्तु बम्बई, पश्चिमी भारत की 
रियासतों ओर मध्य प्रान्त की रियासतों के साथ रखने का है। इसी प्रकार मध्य 
प्रान्त की रियासतें भी अपने प्राकृतिक सम्पर्कों से अलहदा करके बम्बई की 
र्यासतों ओर हैदराबाद में मिला दी जायंगी। यह समझना कठिन है कि 
देश के विभिन्‍न प्रदेशों को इस प्रकार, विना किसी वैज्ञानिक आधार अथवा 
सिद्धान्त के, किसी भी शासन के सिपुर्द कर देने से केसे उनकी आर्थिक 
उन्नति हो सकेगी । 

यह बात नहीं है कि इस प्रकार के दोष केवल सिकन्दरहयातखाँ योजना में 
ही हों, यीट्स-योजना व कूपलेण्ड-योजना भी जो वैज्ञानिक होने का दावा रखती 
है, इन दोषों से मुक्त नहीं हैं, यद्यपि उनमें ये दोष इतने बड़े परिमाण में नहीं हैं। 
यीट्स-योजना ने नदियों ओर उनके द्वारा सींचे जाने वाले मेदानों को विभाजन 
का आधार माना है, परन्तु यह समझना कठिन है कि किस सिद्धान्त के अनु 
सार उन्होंने नदी के 'डलया” को उसके 'विसिन' से अलहदा करने का प्रस्ताव 
रखा है--क्योंकि उनकी योजना में बंगाल को गंगा-यमुना के प्रदेश से अलग 
रखा गया है। आर्थिक विक्रास की किसी भी सुगठित अयोजना के सम्यक 
विकास के लिए. यह आवश्यक है कि एक प्रमुख नदी द्वारा सींचा जाने वाला 
समस्त प्रदेश एक ही शासन के अन्तर्गत रखा जाय | इसके अतिरिक्त, यह भी 
कम आश्चर्य की बात नहीं है कि सारा दक्षिणी पठार एक ही क्षेत्र मान लिया 
गया है। इस संबंध में श्री० सुन्शी ने लिखा है, “प्राकृतिक भूगोल की दृष्टि 
से भी प्रो० कूपलैण्ड की क्षेत्रीय योजना अर्थहीन है। नदियों के आधार पर 
विभाजन की चर्चा में वह नदी द्वारा सींचे जाने वाले प्रदेश को प्रायः बिलकुल 
भूल गये हैं। राजपूताना सिंधु नदी से सम्बद्ध नहीं है। बंगाल, जिसे उन्होंने 
गंगा के मैदान से अलहदा कर दिया है, गंगा ओर उसकी सहायक-नदियों पर 
ही निर्भर है। उड़ीसा को उन्होंने गंगा के डेलटा के साथ जोड़ा है, पर 
उसकी अपनी नदियां बिल्कुल भिन्न हैं, गंगा के मैदान से अथवा राजपूताने 


के देशी राज्यों से उनका कोई संबंध नहीं है। दक्तिण का तो अपना कोई 
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अलहूदा नदियों का समूह है ही नहीं |”* । 

यीट्स और कूपलेण्ड दोनों ने अपनी क्षेत्रीय योजनाओं की तुलना अमरीका 
की “टेनेसी-वेली-ऑथोरिटी' से की है, परन्तु यह तुलना ग़लत और भ्रमोत्यादक 
है। पहिली बात तो यह है कि टी० बी० ए० के प्रयोगों की सफलता के संबंध 
में समी लोग एकमत नहीं हैं। कुछ तो उसके संबंध में बहुत सन्देह-शील 
भी हैं। इसमें तो संदेह नहीं कि इस प्रयोग में आरम्म में तो असफलता ही 
मिली थी। एक समय आ गया था जब टेनेसी-नदी का बहुत बड़ा हिस्सा 
धूल से भर गया था, एक सशक्त केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप से ही टी० बी० 
ए.० को इस भयावह स्थिति से मुक्ति मिल सकी | टी० बी० ए० के संबंध में 
बहुत से राजनेतिक विचारकों का तो यह मत है कि यह संघ-शासन द्वारा एक 
ऐसे क्षेत्र में अनधिकार हस्तक्षेप है, जो बस्तुतः स्थानीय शासन के अन्तर्गत 
होना चाहिए,। दूसरे, जो लोग टी० वी० ए.० का उदाहरण हमारे सामने रखते हैं 
वे प्रायः यह भूल जाते हैं कि यह प्रयोग केन्द्रीकरण की दिशा में है, नर्कि 
अकेन्द्रीकरण की, जब कि हमारी क्षेत्रीय योजनाओं के विधाता केन्द्र की शक्ति 
को ही चकनाचूर करके क्षेत्रों में बांठ देना चाहते हैं | अमरीका में टी० वी/० ए० 
की स्थापना का परिणाम यह हुआ है कि विभिन्न राज्यों ने, जिनकी सीमाश्रों 
के अन्तर्गत टेनेसी नदी का प्रवाह है, अपनी सार्वभौम सत्ता का एक अंश एक 
ऐसी केन्द्रीय सरकार के हाथों सॉप दिया है, जो बहुत से मामलों में अमरीका 
की केन्द्रीय सरकार के अन्तगंत है। इस प्रयोग से अमरीका में केन्द्रीय सरकार 
की शक्ति. तनिक भी कम नहीं हुई है, बल्कि, यह कहना चाहिए, कुछ बढ़ ही 
गई है। तीसरी वात जो इस संबंध में हम ध्यान में रखें वह यह है कि दी० वी० 
ए० का अधिकार-क्षेत्र बहुत ही सीमित है। उसका काम केवल यही है कि वह 
बाढ़ की रोक-थाम करे, नदी में यातायात के साधनों की उन्नति करे, ओर 
विद्युत-शक्ति का विकास ओर प्रसार करे । इसके विपरीत क्षेत्रीय. योजना के 
समर्थक यह चाहते हैं कि क्षेत्रीय इकाइयां ही सार्वभौम-सत्ता की वास्तविक 
केन्द्र यनें । 

एक बहुत बड़ा प्रश्न जो इस संबंध में उठता है, वह यह है कि क्‍या 
केवल आर्थिक क्षेत्राद ( ९८0०ा0णरांट ए०६णावाधआए ) को ही राज- 
नैतिक इकाइयों के निर्माण का एकमात्र आधार माना जा सकता है? और 
यदि ऐसा किया भी गया तो क्या यह भारतीय परिस्थितियों में व्यावहारिक 
होगा १ हिन्दुस्तान को यदि हम आर्थिक क्षेत्रवाद के सिद्धान्त के आधार पर 
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कई भागों में बांठना चाहें, तो हम देखेंगे कि हमारी सीमा-रेखाएं भाषा, इति- 
हास, संस्कृति आदि की सीमा-रेखाओं को स्थान-स्थान पर काठ देंगी, ओर 
समाज-शास्त्र का कोई भी विद्यार्थी यह जानता है कि किसी भी देश के सीमा- 
निर्माण में इन तत्वों का भी कितना अधिक महत्त्व है। ऐसी स्थिति में हमें 
यह पूछुने का अधिकार है कि हिन्दुस्तान के आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या 


'ज्षेत्रबाद ही. एकमात्र, अथवा सर्वश्रेष्ठ, मार्ग है! जैसा कि खं प्रो० 


कूपलैण्ड ने माना है, क्षेत्रों द्वारा जो काम किया जा सकता है वह विभिन्न 
प्रांतोीं के सलाह-मशविरे ओर सहयोग से भी हो सकता है। इन परिस्थितियों 


' में, भारतीय शासन-तठंत्र में, जो अब भी कुछ कम जटिल नहीं है, क्षोत्रों की 


वृद्धि विशेष वांछुनीय नहीं मानी जा सकती। इसके अतिरिक्त, यदि प्रांतीय 
“इकाइयाँ” अपना वर्तमान खरूप और सत्ता क्वायम रखेंगे--और यीट्स और 
कूपलैण्ड दोनों यही चाहते हैं--तब तो क्षेत्रों की आवश्यकता और भी कम हो 
जाती है। इसके अतिरिक्त भी, एक और प्रश्न जो पूछा जा सकता है वह 
यह है कि आर्थिक क्षेत्रवाद का सिद्धांत समस्त देश पर लाद देने की क्‍या 
आवश्यकता है, जब कि उसकी उपादेयता स्पष्ट ही कुछ भागों तक ही सीमित 
है ! उसकी आवश्यकता काश्मीर के थोड़े से भाग, समस्त पंजाब, सीमा- 
प्रांत के पूर्वी भाग, राजपुताना के उत्तर-पश्चिमी माग और सिंध के लिए तो 
मानी जा सकती है, पर उसके आधार पर सारे देश की सीमाएं बदल डालना, 
ओर हिन्दू बहु-संख्यक क्षेत्रों का निर्माण कर लेना --जहां कि उसकी बिल्कुल 
आवश्यकता नहीं है--बहुत न्यायसंगत नहीं जान पड़ता । 

सच तो यह है कि ज़्ेत्रवाद के आधार पर देश को कई भागों में बांट 
देना एक बिल्कुल ही अ्र-वैज्ञानिक कार्य होगा । वैसे देखा जाय तो श्रार्थिक 
क्षेत्रचाद के सिद्धान्त को या तो प्रो० कूपलेण्ड ने ठीक से समभा नहीं है, या 
जान-बूक कर उसके ध्यर्थ को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की है! आधिक 
जेत्रवाद के सिद्धान्त को यदि हम उसके सही रूप में लेंतो हमें यह मानना 
पड़ेगा कि इस दृष्टि से समग्र, अ्रविभाज्य, हिन्दुस्तान एक शार्भिक क्षेत्र 
(7८९0० ) है, उसका कोई एक भाग विशेष नहीं--उसके प्रत्येक भाग 
को अपने आर्थिक विकास के लिए अन्य भागों पर निर्भर रहना पड़ता है, 
परन्तु यदि हम समस्त देश को लें तो वह आर्थिक पुननिर्माण की दृष्टि से एक 
स्वयं-संपूर्ण ओर स्वावरूम्बी इकाई माना जा सकता है। आशिक दृष्टि से भी 
विश्व की प्रवृत्ति अब एक बड़ी आर्थिक इकाई की कल्पना की ओर झग्मसर 
हो रही है--अमरीका के महाद्वीपों, मध्य-प्‌र्व के देशों, यहां तक कि सतत- 
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युद्धोन्मुख यूरोप में भी, यद्द प्रश्नत्ति हम स्पष्ट देख सकते हैं । हिन्दुस्तान तो 
संसार के उन थोड़े से देशों में से है---इरा संबंध में केबल दो अन्य देशों, 
अमरीका के संयुक्त-राज्य ओर सोबियट रूस, का नाम लिया जा सकता है-- 
जो भीगोलिक और आर्थिक दृष्टि से सम्पूर्ण इकाई माने जा सकें | हिन्दुस्तान 
में एकता की यह भावना काफ़ी विकास भी पा चुकी है--देश के एक कोने 
को दूसरे कोने से जोड़ने वाली सड़के और रेलें, तार और डाक के साधन, 
सामान्य मुद्रा और बक, सामान्य नियम और अनुशासन, और एक प्रांत से 
दूसरे प्रांत तक फैलता रहने वाला चिर-यात्रा-शील मानव-समुदाय, कलकत्ते के 
सिख टैक्सी-ड्राइवर और विद्दरी रिक्शावाले, देहली की सेक्रेटेरिएट के सहख- 
सहख मद्गरासी क्लर्क, बम्बई के “भव्येः--ग्रे सब्र प्रतिन्षण एकता की उन 
कड़ियों को मज़बूत बनाते रखते हैं। यदि हमने क्षेत्रीय विभाजन के सिद्धांत 
के आधार पर देंश को विभिन्‍न भागों में बांट दिया तो वे समस्त आधार- 
तत्व जिन पर एक देश-व्यापी आर्थिक योजना की स्थापना की जा सकती है, 
बुरी तरह से चूर-चूर हो जाय॑गे । ह 
योजना का सांस्क्ृक्षिक पश्च 

क्षेत्रीय योजना में सांस्कृतिक प्रश्नी को तो ब्रिल्कुल ही उपेक्षा की दृष्टि से 
देखा गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यदि इस योजना के अनुसार 
देश को कई भागों में बांद दिया गया तो उसमें भाषा, इतिहास, संस्कृति, 
परम्पराएं श्रादि, जिनकी किसी भी राजनैतिक पुनर्निर्माण.में उपेक्षा नहीं की जा 
सकती, बिल्कुल ही उपेक्षित रह जायंगे | इस संबंध में सिकन्दर योजना तो 
बहुत ही दोपपूर्ण है। उसमें, क्षेत्र नं० ५ में, गुजराती और मलयालम भापा- 
भाषियों को एक साथ रख दिया गया है, पर मराठी, तेलगू और कन्नड़ भापा- 
भाषी विभिन्‍न क्षेत्रों में बांट दिए गए हैं । यीट्स व कूपलैण्ड की योजनाओं में 
भी हम सांस्कृतिक प्रश्नों की अवहेलना के कई उदाहरण पाते हैं। राजपूताना, 
इतिहास, परम्पराओं और संस्कृति की दृष्टि से, एक सांस्कृतिक इकाई बन गया 
है, पर प्रो” कूपलैण्ड उसे तीन भागों में बांठ देना चाहते हैं । उसकी दक्षिणी 
रियासतें, बांसवाड़ा, दांवा, ड़ गरपुर और पालनपुर वे दक्षिण में मिला देना 
चाहते हैं, पूर्वी रियासते, भरतपुर, बू दी, धौलगुर, करौली और कोटा, गंगा- 
यमुना के प्रदेश के साथ संबद्ध होंगे, ओर शेष रियासत सिंधु नदी के मेदान से 
जोड़ दी जायंगी । परन्ठ, केबल राजपूताना ही एक ऐसी सांस्कृतिक इकाई नहीं 
है जिसका इस प्रकार से विभाजन किया गया हो । यदि प्रमुख मदियों के द्वारा 
सींची जाने वाली भूमि को ही विभाजन का आधार वनाया गया, ज्ञों सिखों को 
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भी दो विभिन्‍न क्षेत्रों में बांढना होगा--क्योंकि अम्बाला डिवीज़न, अलवर और 
जिद की रियासतों के सहित गंगा-यमुना के द्वारा सींचा जाता है, न कि सिंधु 
के। यदि उसे सिंधु नदी के प्रदेश में रखा गया तो शअर्थिक ज्षेत्रवाद के सिद्धांत 
की उपेक्षा होगी। उड़ीसा की समस्या भी काफ़ी जटिल है । वह वैसे तो एक 
छोटा-सा प्रांत है, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से उसकी अपनी एक स्वतन्त्र सत्ता है 
उसके किसी भी प्रकार के निकट, जातिगत अथवा सांस्कृतिक, संबंध न तो वंगाल 
से हैं, ओर न मद्रास से । ऐसी स्थिति में यह निश्चच करना कठिन होगा कि 
उसे किस ज्षेत्र में रखा जाय । जहां तक उसकी नदियों का संबंध है, महानदी 
उसका संबंध मध्य-प्रांत से जोड़ती है परन्तु ब्राह्मणी का प्रवाह छोया नागपुर की 
ओर है। कूपलेणड ने उड़ीसा को गंगा नदी के प्रदेश से संबद्ध किया है, पर 
किस आधार पर उन्होंने ऐसा किया हैं नहीं लिखा । 
योजना का सांप्रदायिक पक्ष 

परन्तु, क्षेत्रीय योजना यदि हमारी सांप्रदायिक समस्या को सुलझा पाती है, 
तब तो हम उसकी दूसरी कमियों को बदोश्त कर लेने के लिए भी तैयार हो 
सकते हैं | इस दृष्टि से, वह मुसलमानों की उनके लिए अलहदा प्रदेशों की 
मांग को, सिंघु और डेलय प्रदेशों के निर्माण के द्वारा, जो पाकिस्तान और 
उत्तर-पूर्वी हिंदुस्तान का पर्याय होंगे, पूरा तो करती है, बल्कि उनकी मांग से 
कुछ अधिक ही उन्हें दे देती है, परन्तु मुस्लिम संस्कृति के संस्क्षण की दृष्टि से 
इन प्रदेशों की स्थिति को कमज़ोर बना देती हैँ। क्षेत्रीय योजना इन 
प्रदेशों की हिंदू आबादी की संख्या को बहुत बढ़ा देती है । इस संबंध भें 
संख्याओं पर एक तुलनात्मक दृष्टिपत कर ले। जब कि राजाजी की योजना के 
पाकिस्तान में हिंदू ओर मुसलमानों की संख्या का अनुपात पाकिस्तान मे १७:८३ 
और उत्तर-पूर्वी हिंदुस्तान में २६:७१ होगा, और मुस्लिम-लीग की पादिस्तान 
की कल्पना के अनुसार वह क्रमशः ३०:७० झोर ४४:४० होगा, कपलेएट- 
योजना उसे बढ़ा कर ४७:६० झोर ४५:४५ कर देगी। यह समझा इाठिन है 
कि मुस्लिम प्रदेश में हिंदुओं की संख्या बढ़ा देने से सांप्रदाविक समस्या हे 


सुलझने में सहायता कैसे मिलेगी। इससे हिंदू ज्ञेत्रों मे उुसल्मानों की संख्या 
अवश्य कम हो जायगी जिसका परिणाम यह होगा छि ये लोग, दिया मसस्नाने 
द्वारा किसी रोक-ठोक के, अपनी संत्कृत का विकास कर सक्ेसे, परनन्‍्द् मुस्लिम 
क्षेत्रों में हिंदुओं की संख्या बढ़ा देने से तो उनकी समस्या झरिक ऊड्ल ही हो 
का है 
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मुस्लिम-संस्कृति के विकास के प्रश्न को भी यदि हम एक ओर रख दें, तो 
भी क्या इस योजना से देश का सांप्रदायिक वातावरण कुछ अधिक शुद्ध बन 
सकेगा ! जब कि क्षेत्रोके निर्माण का आधार ही सांप्रदायिक है--सारा आयोजन 
ही दो हिंदू'क्षेत्रों के संतुलन” में दो मुसलमान क्षेत्रों को खड़ा करने का है-तो 
यह निर्विवाद है कि ये दोनों समूह, शान्ति से रहने के बदले, आपस में लड़ते- 
भगड़ते रहेंगे। इसका परिणाम देश के वातावरण पर बुरा ही पड़ेगा। इसके 
अतिरिक्त, प्रत्येक च्षेत्र की अपनी आन्तरिक सांप्रदायिक समस्या तो बनी ही 
रहेगी । हिन्दू क्षेत्रों की शासन-व्यवस्था दिन-प्रति-दिन हिन्दू-संस्क्ृति के प्रभाव 
में आती जायगी, इससे वहां की मुसलमान जनता का अधिकाधिक क्षुब्ध होना 
खाभाविक होगा, ओर उनकी इन भावनाओं की प्रतिक्रिया मुसल्मान-स्षेत्रो 
द्वारा हिन्दू-क्षेत्रों के प्रति बरती जाने वाली नीति पर भी अवश्य पड़ेगी | यदि 
मुस्लिम-स्षेत्रों में रहने वाले हिन्दू और मुसलमानों के आपसी संबंध बिगड़ते 
रहे, तो यह संभव है कि उनका यह संघर्ष एक बढ़े गह-युद्ध का रुप ले ले। 
इन क्षेत्रों में हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या में विशेष अन्तर भी नहीं 
होगा--(क में उनका अनुपात ४० : ६० व दूसरे में ४५: ४४ होगा | ऐसी 
स्थिति में इस प्रकार के गह-युद्ध की संभावना और भी बढ़ जाती है। और क्योंकि 
इन क्ेत्रों की अपनी सावंभौम-सत्ता होगी, एक निर्वल केन्द्रीय सरकार के लिए 
उन पर किसी प्र कार का दबाव डालना भी असंभव ही होगा। सच तो यह 
है कि ऐसे निर्बल केन्द्रीय शासन के द्वारा इस प्रकार के हस्तक्षेप की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती। इन परिस्थितियों में हम तो केवल यही सोच 
सकते हैं कि इंग्लैण्ड का साम्राज्यवादी पंजा इस केन्द्रीय शासन का मुख्य 
आधार होगा, ओर देश में किसी भी प्रकार की अशांति अथवा अराजकता 
की स्थिति में वह सार्बमौमता के उस निर्बल खोल को बड़ी आसानी से फाड़ 
कर फेंक देगा, जिसमें इस योजना के समर्थक क्षेत्रीय शासन को मद 
देना चाहते हैं | ह 

योजना का राजनेतिक पक्ष 

क्षेत्रीय योजना की समस्त प्रवृत्ति यह दिखाई देती है कि गष्टीयता की 
भावना के ठुकढ़े-टुकड़ें करके उसे छोटी-छोटी मोगोलिक सीमाओं में बांट दिया 
जाय । इस पर भी क्षेत्रीय योजना भारतवर्ष की एकता को क्रायम रखने का 
दावा करती है ! सच तो यह है कि इससे बढ़े मिथ्या दावे की कल्पना शायद 
ही की जा सके ) छ्ेंचवाद हिन्दुस्तान को चार राज्यों, प्रो० कूपलैण्ड के शब्दों 
में चार महान्‌ देशों? में बांद देना चाहता है, ओर उनसे अ्रपेन्षा करता दे 
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कि प्रत्येक अपनी विभिन्न राष्ट्रीयीया का विकास करे। परसु, राष्ट्रीयवा की 
भावना क्‍या इस प्रकार, कृत्रिम साधनों द्वारा, विकास पा सकेगी १ समस्त 
क्षेत्रीय विभाजन अवैज्ञानिकता ओर स्वेच्छारिता पर निर्भर है। वह सांस्कृतिक 
समन्वय ओर आर्थिक सामान्य-हितों के सवंथा विरुद्ध आता है। ऐसी स्थिति 
में जनवा से यह आशा करना कि वह डेल्टा-प्रदेश अथवा ब्लॉक नं० ४ के प्रति 
रातों-रात एक राष्ट्रीयवा की भावना को परिव्धित कर लेगी, एक दुराशा-मात्र 
है। क्षेत्रीय विभाजन का स्पष्ट परिणाम तो यही निकलेगा कि जिस राष्ट्रीय 
भावना का विकास हम पिछली आधी शताब्दी में, त्याग और साधना, बलिदान 
और कष्ट सहन के रास्ते कर पाये हैं उसे एक गहरी ठेस पहुँचेगी, और हममें 
प्रांतीयता की भावना का विकास होगा | प्रांतीयवा की भावना हममें काफ़ी 
गहरी है मी। आज तो वह राष्ट्रीयवा के वेग में छिपी हुई है, पर देश की 
सजीव एकता की भावना जब हमारे सामने नहीं होगी, तब इन ऋन्निम ज्षेत्रों के 
लिए उसे निर्बल बना पाना सर्वथा असंभव होगा । तब तो प्रांतीयता ही हमारी 
आज की राष्ट्रीयता का स्थान ले लेगी, और, एक बार जब प्रांतीयता की भावना 
दृढ़ होने लगेगी, तब क्षेत्रीय विभाजन की जड़ें अपने आप उखड़ती चली 
जायंगी । बंगाली और आसामी कब तक यह बर्दाश्त करेंगे कि वह एक निर्जीब 
डेल्या-प्रदेश से संवद्ध रहें । वह खमभावतः ही आज़ाद होना चाहेंगे। इसी 
प्रकार, पंजाव और सिंध और सीमा-प्रांव भी सिंधु-च्षेत्र से खतन्‍्त्र होने का 
प्रयत्न करेंगे, और युक्तप्रांत, व बिहारव उड़ीसा अपने अलग खतत्त्र राज्य 
स्थापित कर लेंगे। देश को चार भागों में बांय्ते ही बंय्वारे की यह प्रवृत्ति 
इतना उग्र रूप ले लेगी कि बहुव थोड़े अरसे में ही हिन्दुस्तान कई छूोटे- 
छोटे राज्यों में बट जायगा--कहीं तो एक आआांध्र-राज्य की स॒ष्टि होगी, कहीं 
उत्कल का निर्माण होगा, कहीं विदर्भम और महाकोशल अपनी समस्त ऐतविहा- 
सिक परम्पराओं को लेकर पुनजंन्म ग्रहण करते दिखाई देंगे, ओर ये सब स्वतंत्र 
कहलाने वाले 'राज्य? दूरस्थ ब्रिटेन के इशारे पर नाचेंगे | 

क्षेत्रीय विभाजन की समस्त योजनाओं को सभी दृप्टिकोणों से देखने के 

बाद मेरा तो यह निश्चित मत है कि, उनकी ठुलना में, पाकिस्तान कहीं अधिक 

अच्छा है। पाकिस्तान में कम-से-कम एक हिन्दू और एक मुसलमान दो खदंत्र 

राज्यों की कल्पना तो की गई है, जो अपनी-झपनी संस्कृति के संरक्षण ओर 

विकास में दत्तच्चित्त हो सकेंगे। पाकिस्तान के बन जाने पर भी हम यह आशा 

तो कर ही सकते हैं कि किसी दिन ये दोनों खतठन्‍्त्र राज्य ऋपने सांप्रदायिक 

चैमनल से ऊपर उठ कर, जर्मनी और आस्ट्रिया के समान, एक राजनैतिक 
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एकता में आबद्ध हो सकेंगे । यह बहुत संभव है कि देश की भीगोलिक एकता, 
आशिक हितों की समानता ओर रक्षा की आवश्यकताएं उन्हें एकता की ओर 
बढ़ने पर मजबूर कर दे । मेरे आस्ट्रियन मित्रों का कहना है कि यद्यपि आस्ट्रिया 
सांस्कृतिक दृष्टि से एक बिल्कुल स्वतन्त्र ओर संपूर्ण इकाई है, परन्‍्त आर्थिक 
आवश्यकताएं. उसे सदा ही जर्मनी के साथ एक निकट्तम राजनैतिक संबंध 
बनाये रहने पर विवश करेंगी, उसके लिए उसे सांस्कृतिक दृष्टि से चादे कितना 
ही त्याग क्यों न करना पड़े | में समझता हूँ कि पाकिस्तान की स््रिति भी 
बिल्कुल वैसी ही होगी । शायद दम पाकिस्तान को जर्मनी द्वाम आस्ट्रिया को 
दिये जाने वाले आश्वासनों से कहीं अधिक सबल ओर प्रामाणिक आश्वासन 
दे सकेगे। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान की मुस्लिम-मांग के पीछे कम-से-कम 
एक गहरा विश्वास तो है--चाहे उसकी गहराई कितनी ही ग़लत क्यों न हो 
ओर चाहे उस विश्वास से हम कितने ही ज्लुव्ध॒ क्यों न हों--कि मुसलमान एक 
अलहदा राष्ट्र हैं। ऐसी दशा में यदि पाकिस्तान की स्थापना की गई, तो वह 
कम-सें-कम एक राष्ट्रीय! मांग की पूर्त्ति के रूप में तो होगा, ओर राष्ट्रीयता' की 
यह भावना, और सब विरोधी परिस्थितियों के होते हुए भी, पाकिस्तान के 
स्थायित्व का एक सबल आधार बन सकेगी, परन्त॒, क्षेत्रीय विभाजन की योजना 
के पीछे न तो भविष्य के लिए कोई आशा होगी और न निकट-वत्तमान में 
क्रिसी प्रकार की न्याय की भावना । जिस प्रकार के राज्य की कल्पना प्रो० 
कूपलैण्ड ने की है--जिसमें एक क्षेत्र के विरुद्ध दूसरा क्षेत्र, एक संप्रदाय के 
विरुद्ध दूसरा संप्रदाय, , एक प्रांत के विरुद्ध दूसरा प्रांत होगा--वह अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति में अपना कोई स्थान बना सकेगा, यह एक संदेहस्पद प्रश्न है । उसका 
तो अपना आन्तरिक वेषम्य-त्षेत्रीय, सांप्रदायिक, जातिगत--इतना श्रधिक होगा 
कि वह अन्य देशों, संभवतः ब्रिटेन, के हाथों में एक खिलोना-मात्र बना रहेगा। 
कौन कह सकता है कि यह स्थिति हमारे देश के लिए वांछुनीय श्रथवा 
स्उहणीय होगी १ ः 
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(अ) भारतवर्ष ओर संघ-शासन 

सांस्कृतिक आधार-भूमि ही 
भारतवर्ष की सांस्कृतिक एकता इतिहास का एक निर्विवाद तथ्य है। इस 
एकता की मींच उस दिन पड़ी जिस दिन आयों ने अपनी अध्यात्म-प्रधात संस्कृति 
की व्यापक परिधि में इस देश के आदिम-निवासियों को समाविष्ट करने का 
निश्रय किया । प्रागेतिहासिक-काल की भारतीय संस्कृति आर्य ओर द्राविड़ 
संस्कृतियों का समन्वय थी । आयों ने न केवल द्राविड़ जाति के देवताओं ओर 
उनकी उपासना की पद्धति को अपनाया, पर उनकी भाषा ओर संस्कृति का भी 
बहुत अधिक प्रभाव उनकी अपनी विचार-धारा पर पड़ा | क्षितिमोहन सेन जैसे 
विद्वानों का मत तो यह है कि य्राचीन भारत में यद्यपि आयों ने राजनेतिक 
प्रमुखता प्राप्त कर ली थी, पर जिस वस्तु को आज हम प्राचीन भारतीय संस्कृति 
के नाम से जानते हैं, उसमें द्राविड़ संस्कृति का प्राधान्य था। शिव ओर दुर्गा 
आदि की पूजा का आरम्भ इस सांस्कृतिक समन्वय के बाद ही हुआ | विदेशों 
से जो तत्व, शक्त और हूण, कुशान ओर सीथियन आदि, भारतवरप में आते 
गये वे सब्र इस आर्य-द्राविड़ संस्कृति के अविभाज्य अद्भ बनते चले गये | 
उन्होंने एक-दो पीढ़ियों के बाद ही भारतीय देवताओं की आराधना आरम्भ कर 
दी, ओर अपने विदेशी नामों को छोड़कर भारतीय नामों को श्रनज्नीकार किया । 
आर्य-द्राबड़ ओर विदेशियों की इस अनवरस्त-श्य्छुला दया लाई जान वाली 
सिश्री-यूनानी-असीरियन-वैबी लोनियन संस्कृतियों के समन्वय से वह संस्कृति बनी 

जिसे आज हम हिंदू-संस्क्ृति के नाम से जानते हैं । 
मुस्लिस-आक्रमण के पहिले इस हिंदू-संस्कृति का रूप स्पष्ठ हो चला था, 
ओर उसकी वाह्य-रखाओं में कुछ कठोरता आने लगी थी । फिर भी समन्वय 
की शक्ति मिद्यी नहीं धी। दक्षिण भारत में जहां इस्लाम ने शान्विपृ् उगयों 
से प्रवेश किया, हिंदू और मुस्लिस संस्कठयों का समनन्‍्पय, प्रधानत: 


े ० स्त्री घ््ा लो कस गया था एस्न्न अाइ++ अच>-+जर आओ पशजिडलशशाओक “उ उतने «का 
कुच से, बहुत जल्दा झारग्म हागया था, परन्तु उत्तर भास्त स इच्लास का भझाता 
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का असर हिंदुओं पर अच्छा नहीं पड़ा, ओर कुछ दिनों तक उन्होंने आत्म-रक्षा 
की दृष्टि से यही उचित समझा कि वे अपने समाज के चारों ओर कट्टरता की 
एक क़िलेबन्दी कर लें, परन्तु आक्रमण की आंधी के थम जाने पर मुस्लिम- 
संस्कृति की लहरें इस चहारदीवारी की नींवों को चारों तरफ़ से खोखला बनाने 
लगीं, और धीरे-धीरे न केवल हमारी राजनीति ही मुसलमानों के प्रभाव में आगई ई्‌ 
पर हमारे धार्मिक विचार ओर आचार, रहन-सहन और रीति-रिवाज, भाषा और 
साहित्य, मूर्तिकला ओर चित्रकला, सभी पर उनकी संस्कृति का गहरा प्रतित्रिंव 
पड़ा, ओर साथ ही जो मुसलमान बाहर से आये थे, और थआ्राते गए, वे भी 
इस देश की संस्कृति के प्रमाव से अपने कोमृक्त नहीं रख सके | आज जिस 
चीज़ को हम भारतीय-संस्कृति, अथवा हिंदुस्तानी तहज़ीब, के नाम से पुकारते 
हैं, उसमें हिंदू और मुस्लिम प्रभाव ताने-बाने के समान एक-दूसरे में गुथ-मिल 
गए हैं, और बगैर भारतीय-संस्क्ृति के तार-तार किये हुए, उन्हें एक दूसरे से 
अलहदा नहीं किया जा सकता । 

हमारे देश में जातियों और भाषाओं की विमिन्‍नता के होते हुए भी 
सांस्कृतिक एकता का विकास हो सका है; विभिन्‍न : प्रादेशिक संस्क्ृतियां अपने 
व्यक्तित्व को क्रायम रखते हुए भी, संगीत के स्वरों के समान, एक-रूप हो सकी 
हैं। जैसा कि एक अंग्रेज़ लेखक ने लिखा है, “भारतवर्प एक संस्कृति का नाम 
है, न कि-एक जाति का,'”' और प्रसिद्ध. पुरातल्ववेत्ता सर हँ्ब॑ रिज़ले के शब्दों 
में, “शारीरिक और सामाजिक, भाषा, रीति-रिवाज और धर्म संबंधी, अनेकों 
विभिन्‍नताओं के होते हुए भी हिमालय से कन्याकुमारी तक देश का समस्त 
जीवन एक सूत्र में ही पिरोया गया है |"? श्री० मुन्शी के शब्दों में, “भारत का 
साहित्य एक है, क्योंकि उसके संस्कार कुछ अलग-अलग नहीं हैं। जिस तरह 
आकाश के भ्रनगिनत तारे गिनने की उतावली में अ्जश्ञानी लोग उनकी ताल पर 
सधी हुई चाल की परीक्षा नहीं कर सकते, उसी तरह विशाल अन्तर, विभिन्‍न 
लिपियों और भाषाओं के भेद, की वजह से भारतीय साहित्य की अ्रसली एकता 
को भी नहीं देख सकते |” एक अन्य स्थान पर श्री० मुन्शी लिखते हैं,--- 
“सारे देश के साहित्य का एक ही संस्कार में से जन्म हुआ है | उसमे एक ही 
क्रिस्म के बीज बोये गए हैं, एक ही तरह का खाद डाला गया है। इस प्रकार 
एक ही क्रिस्म के अंकुर, क्षेत्र की विशेषता की मात्रा से थोड़ा-बहुत अलगाव 
दिखलाते हुए भी विचित्र रंगों वाले एक ही प्रकार के रस-समृद्ध परिपाक से 

१--श्रो'मैली--( ० व गिता॥ रात (३८ ५०८5६, 

२--रिजले---77९ 72९096 ए ॥749. 
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लहलहा रहे हैं। भारत का साहित्य एक था, एक है और एक रहेगा ।?'* 

इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता को क्लरायम रखना आज की 
राजनैतिक परिस्थिति में ओर भी आवश्यक होगया है। हमारा देश आज एक 
शक्तिशाली साम्राज्य के साथ संघर्ष कर रहा है; एकता के आधार पर ही इस 
संघर्ष को सफल बनाया जा सकता है! जिन लोगों का अनन्‍्तरोष्ट्रीय राजनीति 
का ज्ञान गहरा है उनका अनुमान है कि परिस्थितियां अब ऐसी आगई हैं कि 
हिंदुस्तान की आज़ादी को बहुत दिनों तक रोका नहीं जा सकता । यह मान लेने 
पर कि हिंदुस्तान की आज़ादी इतना निकट आगई है भारतीय एकता को बनाये 
रखने का हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। आज़ाद हिंदुस्तान का विश्व की 
राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग होगा, इसमें तो संदेह हे ही नहीं । 
अन्तरोष्ट्रीय राजनीति का गुरुल-केन्द्र अटलांटिक से प्रशांत-महासागर में आजाने 
से हिंदुस्तान का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भविष्य का महायुद्ध 
प्रशांत महासागर में होगा और उसमें हिंदुस्तान को एक महत्त्वपूर्ण भाग लेने पर 
विवश होना पड़ेगा । पूर्वी द्वीप-समूह में जिस विद्रोह की लपटें आज अपने पूरे 
वेग पर हैं, भारतीय राजनीति का 'एशिया छोड़ो' का ताज़ा नारा अपने 
अन्वराल में उसी के विस्फोट को लिये है। आज हिंदुस्तान विवश हो, आज 
अंग्रेज़ी और डच साम्राज्यवाद एशियायी आज्ञादी की इस जंग को कुचल 
सकें,पर आज्ञाद होजाने पर हिंदुस्तान इन सब प्रश्नों को यों ही नहीं छोड़ देगा । 
हिंदुस्तान की आज़ादी एशिया की आज़ादी में निहित होगी | गुलाम एशिया 
ओर आज़ाद हिंदुस्तान की हम कल्पना ही नहीं कर सकते । हिंदुस्तान को 
एशिया की आज़ादी के लिए भी लड़ना होगा । परिस्थितियों का सारा संकेत 
इसी दिशा में है कि अ्रंतर्राष्रीय राजनीति में हिंदुस्तान अपने लिए एक शक्तिशाली 
स्थान बना ले । 

पिछले दो महायुद्धों, ओर उनके बीच के अशांतिपूर्ण वर्षों में यह बिल्कुल 
ही स्पष्ट होगया है कि किसी निःशक्त राष्ट्र के लिए अपनी तटस्थता के निश्चय में 
आश्वस्त रहना शेखचिल्ली के स्वप्त जेसा है। छोटे याप्ट्रों का अब कोई भविष्य 
नहीं रह गया है। भविष्य या तो अमरीका ओर रूस जेसे बड़े राष्ट्रों के हाथ में 
है, जिन्हें प्रकृति ने ही स्वयं-संपूर्ण बना दिया है, या भीगोलिक दृष्टि से समीप- 
स्थित और शआआर्थिक दृष्टि से परस्परावलंबी उन छोटे-छोटे यष्टों के हाथ में, जो 
अपनी राष्ट्रीय सावंभीमता को भुलाकर एक राजनैतिक और आर्थिक संत् 
शआावद हो सकते हैं। दक्षिण अमरीका की लैटिन रियासतें, पश्चिमी यूरोप 

१--के० एस» सुन्शी : भारतीय साहित्य और भाषा | 


१७४ हमारी राजनैतिक समस्याएं 


प्रजात॑त्र देश, मध्य-यूर्व के अरब-राज्य आदि इस प्रकार के संघरों का विकास कर 
सकते हैं | हिंदुस्तान अपनी संभावनाओं की दृष्टि से, अमरीका ओर रूस का 
समकक्ष है। वह यदि स्वतंत्र हो, ओर अपने आर्थिक साधनों का समुचित 
विकास कर सके, तो उसकी गिनती संसार के महान्‌ राष्ट्री ((५7९४४ 20927) 
में हो सकेगी | अपने आर्थिक साधनों की विकास की चरम-सीमा तक पहुंचा 
देना इस महानता की आवश्यक शर्त होगी | प्रत्येक देश की राजनीति आज 
उसकी अ्र्थनीति के साथ संबद्ध है। देश भर में फैले हुए. इन राशि-राशि 
आर्थिक साधनों के समुचित विकास के लिए. एक सशक्त केन्द्रीय सरकार की 
आवश्यकता होगी । आर्थिक पुनर्निमाण की योजनाओं को कार्योन्वित करने के 
लिए प्रत्क देश में इस प्रकार की सशक्त केंद्रीय सरकार की आवश्यकता होती 
है, ओर जिन देशों में बेसी सरकार नहीं है, वहां उसकी स्थापना करना पड़ती 
है। अंग्रेज़ी शासन से हमे जा एक अग्रत्यन्ष लाभ हुआ है, वह यह हे कि 
उसने देश में राजनातिक व आथिक एकता की भावना को विकसित किया हैं। 
आज जब देश का भविष्य उसकी इस एकता पर निर्मर है, तब अंग्रेज़ी शासन 
के साथ उसे भी उखाड़ फेकना आत्म-हत्या के समान होगा | 

इसके साथ ही एक दूसरी बात भी हमें शष्ट से ओमकल नहीं कर देना है| 
केन्द्रीकरणु के तत्वों के साथ-साथ हमारे देश में अकेद्धीकरण की प्रइत्ति भी 
अपने प्रबल रूप में है। उसकी जड़े इतिद्यास की गहराई में है, यश्रपि पिछुले 
पचास वां में उसका बहुत अधिक विकास हुआ है। इ्सा से सात शताब्दी 
पहिले, जात मारतीय इतिहास के ग्रारोमक काल में, हमें सोलह महाजन पदों, 
अथवा स्वत-त्र गज्यों का वर्णन मिलता है, ओर उनकी जा सीमाए थीं एक 
हृद तक उनकी ही पुनराह्ति हम मुग़ल आर अंग्रेज़ी साम्राज्यों के परान्तों में भी 
पाते हैं। जब कभी एक महान्‌ साम्राज्य का विकास हो ता दै--ओऔर हमारे देश 
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के लम्बे इतिहास में ऐसे युग बहुत अधिक नहीं हं--जनपदी की ये सीमा- 
रखाएं थु चली पइती जाती हैं, और मिट भी जाती हैं, पर साम्राज्यों के दहते 
ही वे फिर एक स्वष्ट रूप ले लेती है । सांस्कृतिक दृष्टि से इस प्रश्न का देखें तो 
हमें पता लगेगा कि मारतीत् संस्कृति की व्यायक्र' परिधि के अन्तर्गत अपना 
खतनन्‍ब व्यक्तित् लिए एक दर्जन से अधिक संस्कृतियां है । बंगाल और महा- 
राष्ट्र, पंजाब और गुजरात, सिंध आर मलयालम, उड़ीसा ओर तामिलनाड में 
संस्कृति का मौलिक भद नहीं हैं, यह कहना वस्तुस्थिति की अच्हेलना करना हे | 
हमारे दश की यान्तीय संस्कृतियों को विभिन्नता एक ठोस ऐतिहासिक तथ्य है । 
सच दो यह है कि हमारे देश में संस्कृति की विभिन्नताओं का सुख्य आधार 
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धार्मिक उतना नहीं है जितना भौगोलिक । बंगाली हिन्दू ओर बंगाली मुसलमान 
में भेद करना कठिन है,पर बंगाल के हिन्दू और पंजाब के हिन्दू में बड़ी आसानी 
' से भेद किया जा सकता है। महाराष्ट्र का एक मुसलमान उसी प्रदेश के हिन्दू 
के साथ अ्रधिक घेरेलूपन महसूस करता है, युक्तप्रांत अथवा सीमाग्रांत के 
मुसलमान के साथ कम । हमारी राष्ट्रीयवा की भावना के साथ-साथ बंगालियों 
का बंग-भूमि से प्रेम, मराठों का महाराष्ट्र की परमराओों ओर संस्कृति में गोरव 
की अनुभूति, गुजरातियों की गुजरात की जय-कामना, यहां तक कि उत्कल और 
विदर्भ, आंध्र और बुन्दलखण्ड, राजखान ओर मालव की श्रपी खानीयः 
राष्ट्रीयवा के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं 

हिन्दू ओर मुसलमानों मे संस्क्ृत का भेद उतना गहश नहीं है, पर इन दोनों 
समाजों का अन्तर भी दिन-प्रति-दिन बढ़ता ही जारदा है, इसमें संदेह गहीं। 
यह अन्तर राजमैतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है; बल्कि यह कहना चाहिए कि 
' राजनैतिक क्षेत्र में बह उतना गहग नहीं है, जितना सांरकझतिक ज्ञेत्र )। गज 
मैतिक क्षेत्र भें तो एकता के प्रयत्न लगातार जारी हैं, पर हिन्दुओं ओर 
मुसलमानों की सांस्कृतिक विभिन्नताएं बढ़ती जा रही हैं। मापा के न्षेत्र में 
हिन्दुस्तानी, अथवा हिन्दी-हिन्दुस्तानी, का माध्यम लेकर समच्चय के जितने प्रयत्न 
हुए, वे सभी असफल रहे हैं। हिन्दी और उदू का भेद बढ़ना के रा है - 
हिन्दुओं का कुकाव प्रायः संस्कृतमथी हिन्दी की ओर है. मुसत्गान ऐसी उद्ू 
को जो फ़ार्सी ओर अस्बी के शब्दों से लदी हुई £. श्रयगाने जा रहे £ैं | 
बंगाल, गुजरात ओर सुदूर दक्षिण के मुसल्गान भी अब आतनी प्रांतीय गापाओं। 
की एक अलग शैली का निर्माण करने मे जुटे है। स्हम-सएस, स्वान-परान ओर 
झाचार-विचार का अन्तर भी बढ़ता जा रहा है। पोशाक शोर तहज्ीब 
झदव ओर इखलाक़ की शअ्रसमानताएं तो कुछ पहिले से थी हीं, शब ये आर 
भी स्पष्ट होती जा रही हैं। एक दूसरे ये; उत्सव आर त्योहार के; प्रति उदासीनता 
का भाव बढ़ता जा रहा है, पर साथ ही अयने त्योहार शार उतलसो को अपने 
प्राचीस रूप भें मनासे का आग्रह भी झब पहिले से झाभक प्वल है। यह 
बढ़ती हुईं सांस्कृतिक विभिन्नता ही मुस्लिम-लीग के दो-शा्ों के सिद्धास्य की 
जड़ में है । 

इस प्रकार, हमे एक और तो भारतवर्ष की सराजनेतक एकता की श्मि- 
वार्यवा को मानना पड़ता है, झोर दूसरी ओर सांप्रदायिक आर प्रांतीय भेद के 
आधार पर प्रधापित उसकी सांस्कृतिद दिशिन्वदा से भी इम्चार गयी दिया डा 
सकता | शाज की सबसे बड़ी आवश्यकता इन दोनों के बीच एक सूमन्दय 
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स्थापित करने की है । हम आज करते यह हैं कि अपनी राजनैतिक आकांच्षाओं 
के आवेश में सांस्कृतिक विभिन्नताओं की अ्रवहेलना करते हँ--दो राष्ट्रों के 
रिद्धान्तों के विरोध और अखण्ड हिन्दुस्तान के नारे के पीछे राष्ट्रीयता का यह' 
अनसमभझ जोश ही है | अपनी इन सांस्कृतिक विभिन्नवाओं का हमें खुले दिल 
से स्वागत करना चाहिए : वह हमारे गोरव की वस्तु है। यद्द विभिन्नता हमारी 
भारतीय संस्कृति को अधिक समृद्धिशाली ही बनाएगी । उसके लिए. शर्त्त यही 
है कि हम अपने सांस्कृतिक प्रश्नों को राजनैतिक प्रश्नों से संबद्ध करने की 
ग़लती से बचें। दूसरे शब्दों में, हम राजनैतिक इकाई ओर सांस्कृतिक इकाई 
में भेद करना सीखें । राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से समस्त भारतवर्ष का 
एक सशक्त केन्द्रीय-शासन के अ्रन्त्गंव रहना अत्यन्त आवश्यक है, पर सांस्कृतिक 
दृष्टि से उसे अनेकों इकाइयों में बांय जा सकता है, बाय जाना चाहिए | 
उनमें से कुछ प्रदेशों में मुस्लिम-संस्कृति का प्राधान्य होगा, अधिकांश में हिन्दू- 
संस्कृति का, पर वे सब अपनी प्रांतीय संस्कृति का व्यक्तित्त लिए होंगे, और 
प्रत्येक में अ्रपनी संस्कृति के चरम विकास के लिए पूरी सुविधाएं होंगी। जित 
दिन हम सांस्कृतिक विविधता के साथ राजनैतिक एकता के सामंजस्य की स्थापना 
कर लेंगे, हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप सुलभ जाएंगी । 
संघध-शासन के आधार-तत्त्व 

यह सामझस्प संघ-शासन के श्रन्तर्गत ही संभव है। संघ-शासन राजनीति 
के इतिहास में एक नया प्रयोग है, पर वह अपने छोटे से इतिहास में कई बढ़ी- 
बड़ी समरयाओं को सुलभाने में सफल हुआ है । सच तो यह है कि संघ- 
शासन का विकास ही उन परिस्थितियों में हुआ है, जो आज हमारे देश में 
मोजूद हैं । एक ओर तो कई राजनैतिक इकाइयां रक्षा-सम्बंधी, राजनैतिक व 
आर्थिक परिस्थितियों के कारण मिल-जुल कर रहना चाहती हैं, ओर दूसरी ओर 
वह अपनी खतन्त्र सांस्कृतिक सत्ता को खोने के लिए भी उद्यत नहीं होती | 
संघ-शासन के निर्माण में जो प्रद्कत्तियां काम करती हैं, उनका उल्लेख इस प्रकार 
किया जाता है--(१) राप्ट्रीय एकता का एक आध्यात्मिक आदर्श, (२) सामान्य 
आर्थिक खत्वों के विकास व सामान्य समस्याओं को मिल-जुल कर सुलमा लेने 
की तत्यरता और (३) रक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय साख की चिन्ता | प्रसिद्ध विधान- 
शास्त्री डाइसी ने संघ-शासन की सफलता के लिए दो शर्तों को आवश्यक माना 
है--एक तो यह कि वे सब राज्य जो संघ-बद्ध होना चाहते हों भोगोलिक,।ऐति- 
हासिक, जातिगत आदि दृष्टियों से एक दूसरे के इतना निकट हों कि उनकी 
ज़नता के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय की अनुभूति सम्मव हो सके, और दूसरे, 


भारतवर्ष ओर संघ-शासन १७७ 


इन राज्यों के निवासियों में अपनी खतन्त्र सत्ता के सम्बन्ध में भी पूरा बोध हो । 
संघ-शासन, इस प्रकार, दो परस्पर-विरोधी प्रव्नत्तियों के समन्वय की दिशा में 
एक प्रयत्न है--उसमें केन्द्रीकरण की आवश्यकता और अकेन्द्रीकरण की 
अनिवार्यता दोनों एक-सी प्रवल होनी चाहिएं। संघ-शासन में एक ओर तो वे 
सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं जिनकी किसी भी जन-समूह को एक रखने के 
लिए आवश्यकता होती है, और दूसरी ओर संघ में शामिल होने वाली इकाइयों 
को आंतरिक शासन में सम्पूर्ण खतंत्रता और अपनी संस्कृति के विकास के लिए 
सम्पूर्ण सुविधाएं प्रास रहती हैं। एक ऐसे देश में जहां अकेन्द्रीकरण की प्रशव- 
त्तियां प्रबल हों, संघ-शासन ही एक सशक्त केन्द्र की स्थापना करने में सफल 
होता है । 
संघ-शासन के विरुद्ध वहुत-सी बातें कही जाती हैं। विधानजेत्ताओं का 
कहना है कि अधिक-से-अधिक अनुकूल वातावरण में भी संघ-शासन जटिल- 
वाओआ ओर पेचीदगियों, क्रानूनी कगड़ों ओर अराजकता से मुक्त नहीं रखा जा 
सकता । क़ानून को अमल में लाने के संबंध में तो वह शासन-तन्त्रों में सबसे 
निःशक्त माना जाता है। प्रसिद्ध क्ानून-वेत्ता जे० सी० मॉर्गन के शब्दों में 
“यदि हम एक इसी बात को ले लें कि संघ-शासन में 'आन्तरिक' सा्वंभौमता, 
कानून और शासन दोनों क्षेत्रों में, केन्द्रीय शासन और उससे संबद्ध “गाज्योंः 
अथवा प्रान्तों में बंद जाती है, हम आसानी से समझ सकेंगे कि उसमें प्रत्येक 
नागरिक को अपनी “निष्ठा! दो शासन-तन्‍्त्रों को देना होती है ओर धर्म-पुस्तकों 
में दिए गए इस सिद्धान्त की सचाई कि कोई मनुप्य दो स्वामियों की सेवा 
एक साथ नहीं कर सकता सब संघबद्ध समाजों के राजनैतिक इतिहास में मोटे 
अक्षरों में लिखी हुई हे ।” एक आस्ट्रेलियन लेखक, केनेवे, का कहना है-- 
“संघ-शासन की सबसे बड़ी ख़राबी यह है कि उसमें राष्ट्रीय सरकार के प्रति 
राजभक्ति की भावना बहुत निर्बल पढ़ जाती है |” उनका मत है कि आस्ट्रेलिया 
में संघ-शासन की स्थापना का परिणाम अच्छा नहीं हुआ, और अमरीका हे 
संयुक्त-णाज्य में भी क़ानून के प्रति अवजश्ा की भावना, जो पिछले दर्षों में बत्त 
बढ़ती जा रही है, इस द्वेध राजनिष्टा के परिणाम स्वरूप ही इतनी प्रदल 
हो सकी है। 
भारतवर्ष में संघ-शासन की स्थापना के विददध तो और भी बहव-सी दाने 
दा 


श्ष्प हमारी राजन्रैतिक समस्याएं, 


ही होता । एक सशक्त केन्द्रीभूत-शासन्न क्री स्थापना का ही यह परिणाम हुआ 
कि देश में एकता की भावना फैली, और एक अखिल-शथ्रखण्ड-्श्रविभाज्य 
भारतवर्ष की कल्पना ने जन्म लिया ॥ यह भी कहा जाता है कि अकेद्धीकरण 
की भावना भारतीय इतिहास की मुख्य प्रदत्ति ओर प्रधान शाप रहे हैं+4 कुछ 
विशेष परिस्थितियों में पिछुले १५४० वर्षों में इस प्रद्नत्ति पर नियंत्रण रखा जा सका 
है, ओर एक विरोधी क्रम की स्थापना की जा सकी है। हमें उस क्रम को 
अपनी चरस सीमा तक ले जाना है। अगले शासन-विधान के पीछे केन्द्रीकरण 
की भावना प्रमुख होनी चाहिये । अपने इतिहास के इस नाजुक अ्रवसर पर यदि 
हमले इस प्रवृत्ति को रोका; ओर श्रकेन्द्रीकरणकी भावनाओं को:मोत्साइन दिया, तो 
हमारे देश में फिर वही अराजकता फैल जाएगी, जो अंग्रेज़ी शासन की स्थापना 
के पहिले थी | देश का विस्तार, संस्कृृतियों की विविधता,-आर्थिक आवश्यकताएं, 
प्रांतीयता के भाव के प्रबल होजाने का ज़तरा, सांप्रदायिक वैमनस्थ के बढ़ने का 
डर, ये सब्र बातें ऐसी हैं जो एक सशक्क केन्द्रीय शासन की 'अतिवार्यता की ओर 
संक्रेत करती हैं| अंतिम, ओर सबसे ब्रड़ा तर्क जो हमारे देश में संघ-शासन की 
स्थापना के विरुद्ध दिया जाता है, वह यह है कि संघ-शासन-की कल्पना हमारे 
इतिहास और परम्पराओं के विरुद्ध जाती है । जैसा कि लॉ्ड फ़िलीमोर .ने, 
१६ जूत, १६३५ के हाउस ऑफ़ लॉडस के अपने भाषण में कहा, “क्या -े 
लोग ( जो संघ-शासन का समर्थन कर रहे हैं ) भारतवर्ष के लंबे इतिहास में 
'कहीं भी संघबद्ध होने की प्रवृत्ति पाते हैं ? क्यावे सोच्च सकते हैं कि .जटिल 
प्रद्धत्ियों द्वारा चुनी गई घारा-समाओं ओर गवर्नर जनरल-के विशेषाधिकारों की 
यह भूल-भुलैयां भारतीय परिस्थितियों में पांच वर्ष भी टिक सक़ेंगी !” संघ- 
शासन निःसन्देह एक जटिल शासन-तंत्र है, और उसकी यह जटिलता और 
पैचीदगी, वैधानिक नियंत्रणों ओर संतुलन का ग्राधान्य, चत्ता के नंय्वारे की 
कठिनाइयां, -ये सब तथ्य उसके विरुद्ध बार-बार दोहराएं, जाते हैं । यह -कद्दा 
जाता है कि यदि ओर कोई कारण उसकी -सफलता के मार्ग में बाधक नहीं हुआ 
तो उसकी यह पेचीदगी ही उसे ख़त्म कर-देगी | | 

हमारे देश में संघ-शासत की स्थापना के -विरुद्ध अधानतः ये -तीन बातें 
कही जाती हैं-- 
(5 2 संघ-शासन भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में बाधा उपस्थित क़रेगा । 
२) वह ब्रिटिश भारत व देशी राज्य दोनों की एक साथ समन्वित करने के 

अपने प्रयल में दोनों के वैधानिक विकास में रुकाब्रट पैद्स कर देगा । 

(३ 2 उससे स्वतंत्रता और प्जातंत्र के समुचित विकास में भी बाधा प्रढ़ेगी;। 


भारतवर्ष ओर संघ-शासन श्षह 


१६३७ के संघ-शासन का आयोजन तो मानो इन तीन वादों को क्रियात्मक 
रूप देने के लिए ही किया गया था। उससे राष्ट्रीया की भावना के अवरुद्ध 
होने और ग्रांतीयता की भावना के विकसित होने की पूरी संभावना थी। उससमें 
देशी राज्यों का उपयोग ब्रिटिश भारत के वैधानिक विकास के मार्ग में रुकावट 
डालने के लिए. किया गया था |. यह भी निश्चित है कि यदि उसे अमल में 
लाया: गया होता तो उससे भारतीय स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र दोनों को बड़ी 
क्षति. पहुंचती । इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए लॉर्ड फ़िलीमोर ने हाउस 
आऑफ़ लॉर्डस के अपने उपयुक्त भाषण में पूछा था,''क्या संघ-शासन के बिना आ्राप 
आज़ादी की कल्पना कर ही नहीं सकते ! भारतवर्षके समस्त वैधानिक विकास को 
संकुचित-सीमाबद्ध दिशा में मोड़ देने के लिए क्यों सरकार इतनी व्यग्र है ! क्‍या 
उसका कारण यह नहीं है कि वह डरती है कि भारतीय राजनैतिक विकास को यदि 
प्राकृतिक रूपः से बढ़ने दिया गया तो वह उसके वेगका सामना नहीं: कर सकेगी!” 
: परन्तु, इस प्रकार की आलोचनाओं का लक्ष्य प्रधानदः १६३५का शासन-विधान 
था । १६३४ की शासन-योजना को ही संघ-शासन की सीमा नहीं माना जा 
सकता | उसे तो संघ-शासन का नाम- देना भी एक महत्त्वपूर्ण वैधानिक प्रयोग का 
अपमान करना है। जे०सी० मॉर्गन ने १६३४के शासन-विधानके संबंध में लिखा 
था--“दूसरे सभी संघ-शासनों में क़ानून बनाने वाली शक्ति अधिक-से-अधिक दो 
भागों में बंदी रहती है--एक ओर तो केन्द्रीय घारासभाएं इस काम को करती 
हैं, और दूसरी ओर राज्यों अथवा प्रांतों की घारासभाश्रों पर उसका उत्तरदायित्व 
रहता हैं, सत्ता का बंग्वारा शासन को निर्बल तो बनाता ही है, पर उसे जितने 
अधिक भागों में बांठा जाए, शासन की निर्बलता उतनी ही मात्रा में बढ़ जाती 

है | हाइट पेपर द्वारा प्रस्तावित बंग्वारा तहस-नहस की सीमा का स्पर्श करता है । 

उसमें सत्ता दो भागों में नहीं, कम-से-कम ६ भागों में, बांठी गई है। उन 

प्रस्तावों के अनुसार, प्रत्येक भारतीय को ६, बल्कि ७, विभिन्‍न, और प्रायः 

संघर्ष-शील, कानून बनाने वाली शक्तियों के अ्रन्तगंत रहना होगा, जिनमें से तीन 

तो गवर्नर-जनरल के बहुमुखी व्यक्तित्व में ही केन्द्रित होंगी, जिसका परिणाम यह 

होगा कि गवर्नर-जनरल को अपने मंत्रियों से सहमत होने में ठो कठिनाई पड़ेगी 

ही, स्वयं अपने से भी सहमत हो पाना उनके लिए सदा संभव नहीं हो सदेगा ।' 

यहां हमें यह बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि अपने देश छे संघ-शासन री 

योजना हमें १६३४ के एक्ट के झनुसार नहीं बनाना है। उससे दिल्कुल 

. स्वतन्त्र, और बहुत अंशों में विपरीत, सिद्धांतों पर ही हम एक सरल भारतीय 

संघ-शासन का निर्माण कर सकते हैं। 


१६० हमारी राजनैतिक समस्याएं 


संघ-शासन की स्थापना के पत्त में ये तीन बातें उपस्थित की जा सकती हैं-- 
( १ ) हिंदुस्तान की विभिन्‍न समस्याओं का एक मात्र निदान हम संघ-शासन में 
ही पासकते हैं। | 
( २ ) वैधानिक स्थिति कुछ भी हो, देशी राज्यों की राजनीति पर ब्रिटिश भारत 
की राजनेतिक विचार-घाराओं का प्रभाव पड़ना अवश्यमावी है | 
( ३ ) संत्र-शासन की हमारी प्रारम्भिक योजना यदि दोपपूर्ण भी हुई तो वैधानिक 
अदालतों द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्णयों से उसके सुधरते 
जाने की आशा है । 
भारतीय परिस्थितियां में संघ्र-शासन ही एकमात्र रास्ता है, यह बात तो 
हमारे इतिहास की समस्त सांस्कृतिक आधार-भूमि--केस्द्रीकरण और अकेन्द्रीकरण 
के एक अनोखे संतलन--से ही स्पष्ट होजाती है। सर मॉरिस ग्वायर के शब्दों 
में, संघ-शासन “एक ऐसा आयोजन है जो एक बड़े पेराए पर संसार के दूसरे 
भागों में एकता व विविधता के बीच सामंजस्य स्थापित करने, और स्थानीय 
निष्ठा के दावे को एक ऐसे प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीय शासन की आवश्यकता से, 
जिसमें विभाजन श्रोर अकेन्द्रीकरण की प्रव्ृत्तियों को रोक रखने की शक्ति हो, 
संबद्ध करने में सबसे अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है ।? जो प्रयोग एक बड़े 
पैराए पर, संसार के दूसरे भागों में सफल हुआ है, वह हमारी वैसी ही परिस्थितियों 
का सामना नहीं कर सकेगा, यह मानने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। 
देशी राज्यों का संघ-शासन में ले आना भी, एक लंबे अर्स में उपयोगी ही सिद्ध 
होगा । ब्रिटिश-मास्त और देशी राज्यों के बीच. आज जो राजनैतिक दीबारें 
हैं वे कत्रिम हैं। उनकी समकत्ष वैचारिक और सांस्कृतिक दीबारें कहीं हैं ही नहीं | 
संघ-शासन में देशी राज्यों का शामिल होना श्रारंभ में कुछ कठिनाइयां तो 
उपस्थित करेगा ही, पर उससे देशी राज्योंकी राजनैतिक जाणति अधिक गतिशील 
बनेगी, और हमारे सामूहिक राजनैतिक विकास में एक बोभा बनने के स्थांन पर 
देशी राज्य उसमें सहायक बन सकेंगे | सर तेज बहादुर सप्रू के शब्दों में, “संघ- 
शासन की केन्द्रीय व्यवस्थापिका समा में एक सामान्य कार्यक्षेत्र में त्रियिश- 
भारत ओर देशी राज्यों के मिल-जुल कर काम करने का एक स्पष्ट परिणाम तो 
यह होगा कि देशी राज्यों के आज के स्वेच्छाचारी शासन से एक ऐसे वैधानिक 
शासन में, जिसमें जनता के अधिकारों की परिभाषा व गणना की गई हो, ओर 
उन्हें पूरा संरक्षण मिला हो, परिवर्तित होने का मार्ग सरल हो जायगा ।”? संघ- - 
शासन के पक्तु में यह भी एक प्रबल दलील है । अंत में, यह भी एक निर्विवाद 
वथ्य तो है ही कि संघ-शासन एक जीवित शासन-तंत्र है। दम संयुक्त-राज्य 


भारतवर्ष और संघ-शासंन १८१ 


अमरीका का आदर्श लें, अथवा कनाडा ओर आस्ट्रेलिया के संघ-शासनों का 
उदाहरण, यह स्पष्ट हे कि प्रलेक देश में संब्र-शासन की अपनी एक प्रवृत्ति 
होती है, उसके विकास का एक निश्चित मार्य अपने-आप वन जाता है, और 
समय ओर परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार उसकी सत्ता के विभाजन 
की ऊपर से दीखने वाली कठोर वाह्मयरेखाओं में धीरे-धीरे परिवत्तेन 
होता रहता है। 
इस संबंध में दो और बातें स्पष्ट कर देना आवश्यक हैं। एक तो यह कि 
अन्य शासन-तन्त्रों की ठुलना में संघ-शासन के कुछ कम शक्तिशाली होने की 
धारणा वत्तंमान महाययुद्ध में निमू ल सिद् हो चुकी है। यह कल्लना कि सार्व- 
भीम सत्ता के दो भागों में बंठ जाने से शासन में किसी प्रकार की निर्बलता 
आ जाएगी एक प्रामक कल्पना है। इस युद्ध में जिन दो राष्ट्रों को सबसे 
अधिक सफलता मिली, वे हैं अमरीका और रूस, और इन दोनों के शासन- 
सूत्रों का संगठन संघ-शासन के सिद्धान्त के अनुसार हुआ है । इसका कारण 
यह है कि संघ-शासन की कार्य-पद्धत साधारण रूप से एक प्रकार की होती है, 
परन्तु युद्ध के दिनों में उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। साधारणतः केन्द्रीय 
शासन का कार्य॑-क्षेत्र बहुत सीमित रहता है, पर विशेष परिस्थितियों में, बड़े 
आशिक संकट अथवा युद्ध के अवसर पर, वह राष्ट्रीय जीवन के सभी आवश्यक 
अंगों को अपनी परिधि में ले आता है। संघ-शासन की सबसे प्रमुख विशेषता 
यही है कि वह अकेन्द्रीकरण की प्रवुत्तियों ओर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न के बीच 
एक सामंजस्य की स्थापना करता है। उसे राष्ट्रीय शक्ति को क्षीण बनाने का 
. कारण मानना ऐतिहासिक सत्य के विरुद्ध जाना है। इसी प्रकार की एक दूसरी 
प्रामक कल्पना, जो साधारणुत: प्रचलित है, यह है कि संघ-शासन हमारी 
ऐतिहासिक परम्पराओं के विरुद्ध जाता है। सच तो यह है कि हमारा विगत 
इतिहास और वत्तमान राजनैतिक परिस्थितियां दोनों ही संघ-शासन को आदब- 
श्यकता को पुष्ट करते हैं। 
हिन्दुस्तान में संघ-शासन की सभी आवश्यक शर्ते मोजूद हैं। उसके सभी 
प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से संबद्ध हैं। उन सबकी सामान्य ऐठिश- 
सिक परम्पराएं हैं, और सांस्कृतिक कृतियों का एक लम्बा सामान्य इतिहास है | 
उनकी आर्थिक झ्रावश्यकताएं सामान्य हैं। आध्यात्मिक और राष्ट्र 
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बड़ा उम्र रूप ले लिया है, पर ह्मन्य प्रांवों में भी यह मोझूद है ही। आज की 


१८६० हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


संघ-शासन की स्थापना के पक्त में ये तीन बातें उपस्थित की जा सकती हैं-- 
(१ ) हिंदुस्तान की विभिन्‍न समस्याओं का एक मात्र निदान हम संघ-शासन में 
हीपासकते हैं। | 
( २) वैधानिक स्थिति कुछ भी हो, देशी राज्यों की राजनीति पर ब्रिटिश भारत 
की राजनैतिक विचार-घाराओं का प्रभाव पढ़ना अवर्श्यभावी है | 
(३ ) संघ-शासन की हमारी ग्रारम्मिक योजना यदि दोपपूर्ण भी हुई तो वेधानिक 
अदालतों द्वार समय-समय पर दिए जाने वाले निर्णंयों से उसके सुधरते 
जाने की आशा है। 
भारतीय परिस्थितियों में संघ-शासन ही एकमात्र रास्ता है, यह बाव तो 
हमारे इतिहास की समस्त सांस्कृतिक आधार-भूमि--केस्द्रीकरण और अकेन्द्रीकस्ण 
के एक अनोखे संतुलन--से ही स्पष्ट होलाती है। सर मॉरिस स्वायर के शब्दों 
में, संघ-शासन “एक ऐसा आयोजन है जो एक बढ़े पैराए पर संसार के दूसरे 
भागों में एकता व विविधता के बीच सामंजत्य स्थापित करने, और स्थानीय 
निष्ठा के दावे को एक ऐसे प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीय शासन की आवश्यकता से, 
जिसमें विभाजन श्रोर अकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों को रोक रखने की शक्ति हो, 
संबद्ध करने में सवसे अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ है |” जो प्रयोग एक बड़े 
पैराए पर, संसार के दूसरे मार्गों में सफल हुआ है, वह हमारी वैसी ही परिस्थितियों 
का सामना नहीं कर सक्रेगा, यह मानने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। 
देशी राज्यों का संघ-शासन में ले आना मी, एक लंबे अर्स में उपयोगी ही सिद्ध 
होगा । ब्रिटिश-भारत ओर देशी राज्यों के बीच. आज जो राजनैतिक दीवारें 
हैं वे कृत्रिम हैं। उनकी समकक्ष वैचारिक और सांस्कृतिक दीवारें कहीं हैं ही नहीं । 
संघ-शासन में देशी राज्यों का शामिल होना आरंभ में कुछ कठिनाइयां तो 
उपस्थित करेगा ही, पर उससे देशी राज्योंकी राजनैतिक जाशति अधिक गतिशील 
बनेगी, और हमारे सामूहिक राजनैतिक विकास में एक बोझ बनने के स्थांन पर 
देशी राज्य उसमें सहायक बन सकेंगे । सर तेज बहादुर सप्र के शब्दों में, 'संघ- 
शासन की केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में एक सामान्य कार्य-केत्र में ब्रिथिश- 
भारत और देशी राज्यों के मिल-जुल कर काम करने का एक स्पष्ट परिणाम तो 
यह होगा कि देशी राज्यों के आज के स्वेच्छाचारी शासन से एक ऐसे वैधानिक 
शासन में, जिसमें जनता के अधिकारों की परिभाषा व गणना की गई हो, और 
उन्हें पूरा संसक्षण मिला हो, परिवर्तित होने का मार्ग सरल हो जायगा |”? संघ- 
शासन के पक्ष में यह भी एक प्रवल दलील है | श्रंत में, यह भी एक निर्विधाद 
तथ्य तो है ही कि संब-शासन एक जीवित शासन-तंत्र है। हम संयुक्तन्राज्य 


भारतवर्ष और संघ-शासंन श्र 


अमरीका का आदर लें, अथवा कनाडा ओर आस्ट्रेलिया के: संघ-शासनों का 
उदाहरण, यह स्पष्ट है कि प्रत्तेक देश में संघ्र-शासन की अपनी एक प्रवृत्ति 
होती है, उसके विकास का एक निश्चित मार्ग अपने-आप बन जाता है, ओर 
समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार उसकी सत्ता के विभाजन 
की ऊपर से दीखने वाली कठोर वाह्मरेखाओं में धीरे-धीरे: परिवत्तन 
होता रहता है। 
इस संबंध में दो और बातें स्पष्ट कर देना आवश्यक हैं। एक तो यह कि 
अन्य शासन-तन्त्रों की तुलना में संघ-शासन के कुछु कम शक्तिशाली होने की 
धारणा वत्तमान महायुद्ध में निमू ल सिद्ध हो चुकी है। यह कल्पना कि सार्व- 
भोम सत्ता के दो भागों में बंट जाने से शासन में किसी प्रकार की निर्बलता 
आ जाएगी एक भ्रामक कल्पना है। इस युद्ध में जिन दो राष्ट्रों को सबसे 
झअधिक सफलता मिली, वे हैं अमरीका और रूस, और इन दोनों के शासन- 
सूत्रों का संगठन संघ-शासन के सिद्धान्त के अनुसार हुआ है । इसका कारण 
यह है कि संघ-शासन की कार्य-पद्धत साधारण रूप से एक प्रकार की होती है, 
परन्तु युद्ध के दिनों में उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। साधारणतः केन्द्रीय 
शासन का कार्य-क्षेत्र बहुत सीमित रहता है, पर विशेष परिस्थितियों से, बड़े 
आर्थिक संकट अथवा युद्ध के अवसर पर, वह राष्ट्रीय जीवन के सभी आवश्यक 
अंगों को अपनी परिधि में ले आता है। संघ-शासन की सबसे प्रमुख विशेषता 
यही है कि वह अकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियों ओर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न के बीच 
एक सामंजस्य की स्थापना करता है। उसे राष्ट्रीय शक्ति को ज्ञीण बनाने का 
- कारण मानना ऐतिहासिक सत्य के विरुद्ध जाना है। इसी प्रकार की एक दूसरी 
आमक कल्पना, जो साधारणतः प्रचलित है, यह है कि संघ-शासन हमारी 
ऐतिहासिक परम्पराओं के विरुद्ध जाता है। सच तो यह है कि हमारा विगत 
इतिहास और वत्तमान राजनैतिक परिस्थितियां दोनों ही संघ-शासन की आवब- 
. श्यकता को पुष्ट करते हैं। 
हिन्दुस्तान में संघ-शासन की सभी आवश्यक शर्त्तें मोजूद हैं | उसके सभी 
प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से संबद्ध हैं। उन सबकी सामान्य ऐतिहा- 
सिक परम्पराएं हैं, और सांस्कृतिक कृतियों का एक लम्बा सामान्य इतिहास है। 
उनकी आशिक आवश्यकताएं सामान्य हैं । आध्यात्मिक ओर राष्ट्रीय एकता की 
सामान्य आकांक्षा है। इसके साथ ही अपना व्यक्तित और अपनी स्वतन्त्रता 
को बनाए रखने की वेचैनी भी है । मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रांतों में इस बेचैनी ने 
' बड़ा.उग्र रूप ले लिया है, पर अन्य प्रांतों में भी वह मौजूद है ही । आज की 


श्दर हमारी राजनैतिक समस्याएं 


इन परिस्थितियों में संघ-शासन हमारे लिए अनिवार्य बन गया: है |: पर उसमें 
कोई ऐसी. बात' नहीं है जो हमारी ऐतिहासिक परम्पराओं के. विरुद्ध जाती हो | 
संघ-शासन की वर्तमान कल्पना तो संसार की राज॑नीति. में हीः एक नवीन प्रयोगः 
है, पर कुछ शिथिल प्रकार केः संघ समय-समय पर हमारे. देश में बनते रहे हैं, 
बल्कि यह कहना भी अरत्युक्ति न होगा कि' हमारे बहुत से साम्राज्यों में: मी बहुत 
अंशों तक साम्राज्यल कम और राज्य-संघ की भावना अधिक थी। अलोके 
साम्राज्य के अन्तर्गत प्रायः बहुत से स्वतन्त्र राज्य रहते थे, और आनन्‍्तरिक 
शासन में इन राज्यों को प्रायः संपूर्ण स्वतन्त्रता मिली: होती थी ॥ यह कथन 
मौर्य अथवा गुप्त साम्राज्यों के लिए भी उतना ही सच है जितना मुशल-साम्राज्य 
के लिए । मुग़ल-सामप्राज्य के बाद मराठा-शक्ति का संगठन जिन सिद्धान्तों- पर 
हुआ उनमें ओर संघ-शासन के आधार-भूत सिद्धान्तों में बहुत ही अधिक 
साध्श्य है। पूना की केन्द्रीय सरकारं और होल्कर, सिंधिया,. भोंसले और 
गायकवाड़ की प्रान्ती्यं सरकारों के आपसी' सम्बन्ध बहुत कुछ इसी आधार.पर 
बने थे ; उन्हें संघप्रवद्ध रखने के पीछे मराठा-पद-पांदशाही की भावना बैसी ही 
प्रबल थी, जैसी आज के संघ-शासन में राष्ट्रीयीव की भावना होगी । 
अन्य संध-शासन : स्थविजरलैरग्ड और रूस 

संघ-शासन के "आधार पर प्रस्थापित भारतीय प्रजातन्त्र का मान-चिंत्र 
खींचने के: पहिले हम यह देखने का प्रयत्न करें कि संसार के श्रन्य देशों ने इस 
समस्या को केसे सुलझाया है । इस अध्ययन. में में संसार के केवल दो देशों का 
उदाहरण पाठक के सामने रखना चाहूँगा, जिनमें. भारतीय परिस्थितियों: से बहुत 
अधिक समानता हैः। वे हैं--स्विज़रलैण्ड और सोवियट रूस । स्विजरलैण्ड में 
कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो जातिगतः और सांस्कृतिक एकता के राष्ट्रीय 
सिद्धान्तों के त्रिल्कुल विरुद्ध जाती हैं। देश की थोड़ी-सी आबादी तीन.विभिन्‍न 
भाषाससाषियों में बंटी है; इसके अतिरिक्त, कई प्रदेशों में स्थानीय बोलियों का 
व्यवहार भी प्रचलित है। इन विभिन्‍न भाषा-भाषियों की संस्कृतियाँ भी एक 
दूसरी से; जुदा हैं, और इससे भी अग्रधिक महत्त्वपूर्ण: और गम्मीर बात यह है कि 
भोगोलिक स्थिति. भी-माषरा और संस्कृति की इस बिभिन्‍नता को पुष्ट करती 
है| स्विजरलैण्ड के विभिन्‍न कैन्टन स्पष्ट; विभिन्‍न, भौगोलिक प्रदेशों. में बंटे 
हुए हैं; टिसिनो बिल्कुल ही इगलियन-भाषा-भाषीः प्रदेश है; जिनीवा, .वॉड; 
न्यूशैटल, वैले, शुद्ध फ्रांसीसी हैं; अन्य कई अदेश संपूर्णतः जम॑न- हैं। इन 
प्रदेशों के निवासियों के लगभगः उतने ही निकट सांस्कृतिक सम्पर्क इटली, फ्रांस 
और जम॑नी की जनता. से: हैं; जितने आपस: में | इनमें तीज़ धार्मिक मतभेद भी 
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हैं ही। कुछ प्रदेश प्रधानतः प्रोटेस्टेस्ट हैं, अन्य प्रधानतः रोमन कैथोलिक | 
स्विज़रलेण्ड के इतिहास में धार्मिक संघर्ष की भी कमी नहीं रही, ओर धार्मिक 
भेद भाव की अतिक्रिया ञ्राज भी वहां के राजनैतिक दलों के संगठन पर बिल्कुल 
ही स्पष्ट है) पर, इन विविधताओं और मतभेदों के बावजूद भी, स्विज़्रलैणएड 
की जनता राष्ट्रीय एकता और देश भक्ति की ऐसी ज्वलंत भावना का विकास 
कर सकी है जिसकी समानता संसार के अ्रन्य किसी देश में नहीं है | 

लाड ब्राइस के कथनानुसार, “आधुनिक प्रजातन्नों सें जो थोड़े से सच्चे 
प्रजातन्त्र हैं, उनमें स्विज़रलैण्ड का स्थान सर्व प्रथम है । उसमें किसी भी अन्य 
देश की ठुलना में प्रजातन्त्रात्मक सिद्धांतों पर स्थापित संस्थाओं की विविधता 
कहीं अधिक है ।*”* 'सबसे वड़ा सबक जो स्विज़्रलैण्ड हमें सिखाता है, वह 
यह है कि क्रिस प्रकार ऐतिहासिक परस्पराएं और राजनैतिक संस्थाएं मिल कर 
साधारण व्यक्ति में, एक अभूतपूर्व रूप से, उन सब गशुणणों की सृष्टि कर देती 
हैं जो उसे एक अच्छा नागरिक बना देने के लिए. आवश्यक हैं--कुशाग्र बुद्धि, 
संयम, समझदारी और समाज के प्रति कत्त॑व्य की भावना। स्विज़रलैण्ड को 
इसमें सफलता मिली है, इसी कारण वहां प्रजातन्त्र संसार के अन्य किसी भी 
देश की तुलना में कहीं अधिक प्रजातन्त्रात्मक है ।?* आर्नेल्ड ज़ूकर ने इसी 
सम्बन्ध में लिखा है--“धार्मिक और भाषा-सम्बन्धी विभिन्‍नताओं, और 
आन्तरिक मतभेदों के बावज़ुद भी, प्रत्येक युग में स्विज़्रलैश्ड की क़ानूत्ती ओर 
नैतिक एकता अधिक सशक्त बनी -है। आज .औ ूरोप में कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है, 
जिसमें राष्ट्रीय एकता ओर देशभक्ति की भावना उतनी गहरी हो जितनी स्विज्ञर- 
'लैण्ड भें । एक ऐसी दुनियां में, जो जाति और भाषा के आधार पर राजनैतिक 
“आत्मनिणंय' के अधिकार को वारूवार दोहराएं जाने से थक गई हो, 
+स्विज़रलैएड इस बात का एक्र शानदार उदाहरण हमारे सासने रखता है कि इस 
'सिद्धान्त के खुले विरोध में किस प्रकार राज्य की भावना ओर राष्ट्रीय -देशमक्ति 
.एक साथ प्रश्नय पा सकते हैं ।??* 

यह सब कैसे संभव हुआ १ इसका एक ही उत्तर हो सकता है, और वह 
है संघ-शासन । खिज़रलेण्ड में सावंभीम सता के बंटवारे पर एक .सरसरी सी 
'दृष्टि डाल लें। शासन की मूलभूत सत्ता केन्द्रीय सरकार के हाथों में है । उसके 
“नियंत्रण में जो प्रसुख विभाग हैं, वे हैं विदेशी नीति और शान्ति और युद्ध के 
अरनों संबंधी, इसके अतिरिक्त, जो ऐसे आर्थिक ओर व्यापार संबंधी प्रशन हैं | 

-१--ज्ाइस 5 उ0त९ए०७० [22पर0टघटांट5, भाग ३, पुृ० ३१७ । 

२३--(50०एटपफापथाए एस (णाधघंग९ए०४ फपा0ए0८, पृ० ६४८३ | 
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जिनका संबंध सारे देश से है, जैसे मुद्रा, आने-जाने के साधन, व्यापार, वज्ञन 
ओर तोल, प्राकृतिक साधनों का संरक्षण आदि, वे भी केन्द्रीय सरकार के 
नियंत्रण में ही हैं । यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार का अधिकार-्षेत्र धीरे- 
धीरे बढ़ता जा रहा है। उसने टेलीफ़ोन ओर वायरलैस के साधनों, ओर रेल के 
शासन, को अपने अन्तर्गत ले लिया है। उसने अपनी आय को बढ़ाने के 
उद्देश्य से कई नए टेक्सों की स्थापना कर ली है। पर इसके साथ ही विभिन्न, 
प्रदेश ( (०7075 ) अपनी सा्वभौमता भी संपूर्ण रुप से सुरक्षित रख हके 
हैं। शासन के कुछ आवश्यक तत्त्व, जैसे शांति और सुब्यवस्था की रक्षा, 
सावंजनिक इमारतों और सड़कों आदि का .निर्माण-कार्य, छुनाव और स्थानीय 
शासन का प्रबंध आदि, आ्राज भी संपूर्णंतः प्रादेशिक सरकारों के आधीन ही हैं| 
केन्द्रीय सरकार के कार्य-क्षेत्र में मी विभिन्न प्रदेशों का प्रमुख हाथ रहता है। 
उदाहरण के लिंए, कानूनों का निर्माण यद्यपि केन्द्रीय-शासन के द्वारा होता है, 
पर उन्हें कार्य-रूप में परिणत करने का दायित्व प्रदेशों को है। इसी प्रकार 
केन्द्रीय शासन के सेना-संबंधी नियम-अनुशासन आदि का पालन भी प्रादेशिक 
शासन द्वारा ही किया जाता है, और वही केन्द्रीय सेना के लिए. रंगलूट मरती 
करने और उन्हें सैन्य-शिक्ञा देने का प्रबंध करते हैं। विधान के संशोधन में भी 
प्रदेशों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। केन्द्रीय शासन की शक्ति और संबद्ध 
इकाइयों की स्वतन्त्रता के बीच इस संपूर्ण सामंजस्य के कारण ही खिज़रलैण्ड 
को आज संसार के देशों में इतना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है । 

यहां यह कहा जा सकता है कि स्विज़रलैश्ड तो एक छोय-सा देश है, 
आर उसका उदाहरण हिंदुस्तान जैसे महाद्वीप के सामने रखना ,टीक नहीं है । 
इसलिए हम सोवियट रूस का उदाहरण ले सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों की 
समस्या और विभिन्न प्रदेशों द्वारा खतंत्रता की इच्छा हिंदुस्तान की अपेक्षा रूस 
में संभवतः कहीं अधिक जटिल और तीत्र है| रूस में लगभग श्८४ विभिन्न 
राष्ट्रीयताएं हैं, जो १४७ विभिन्न भाषाओं ओर बोलियों का प्रयोग करती रह; 
परन्तु वहां भी ये सब राष्ट्र और राष्ट्रीयवाएं, जाति और घर्म, समाज और 
संप्रदाय संघ-शासन द्वारा एक सूत्र में बांध दिए गये हैं । वर्तमान महायुंद्ध में 
रूस का जो शानदार भाग रहा है, उससे यह घारणा तो सदा के लिए ख़त्म हो 
जानी चाहिए कि संघ-शासन किसी प्रकार की राष्ट्रीय शक्ति के मार्ग में बराप्रक 
सिद्ध होता है। रुस में प्रयेक इकाई का अपना एक ,शासन-विधान है, अपनी 
घारा-सभाएं और अपनी कार्यकारिणी-समितियां हैं, अपनी अदालतें और अपना 
कोष है। उनकी सीमाएं बिना उनकी स्वीकृति के नहीं बदली जा सकतीं [ संघ" 
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प्रबल है, कि उन्हें प्रत्येक संघ-शासन में शामिल होने वाली इकाइयों के नेसर्गिक 
अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता | 
इस संबंध में संघ-शासन की मूल प्रद्गत्ति को ऐंक बार फिर स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है | बात साफ़ ओर सीधी होंनी चाहिए। दुनियां के सभी देशों में 
संघ-शासन की प्रवृत्ति केन्द्रीय शासन के अधिकारों को बढ़ाने की ओर है | यदि 
हिंदुस्तान में संघ-शासन की स्थापना हुई तो यहां भी इस प्रद्त्ति को अनिवार्यतः 
प्रोत्साहन मिलेगा । इससे हमे किफकना नहीं चाहिए। संघ-शासन (९०९०४) 
ओर केन्द्रीभूत ( (77079 ) सरकार में अंतर यह है कि संघं-शासन अकेन्द्री- 
करण की खस्थ प्रवृत्तियों को निरुत्साहित न करते हुए, उन्हें आवश्यकतानुसार 
बढ़ावा देकर भी, उन सब तस्तों का संरक्षण कर लेता है जो एक सशक्त केन्द्रीय 
सरकार को बनाये रखने के लिए आवश्यक हैं । केन्द्रीभूत सरकार अ्रकेन्द्रीकरर 
की; खस्थ अथवा अस्वस्थ, सभी प्रद्नत्तियों को कुचलती हुई आगे बढ़ती रहना 
चाहती है, चाहे उसमें यह खतरा ही क्‍यों न हो कि किसी दिन अकेन्‍्द्रीकरण के 
ये कुचंले जानें वाले तत्त्व उसके विरुद्ध बगावत कर दें ओर उसकी स्थिति को हीं 
जड़-मूल से समाप्त कर दें | संघ-शासन एंक व्यवहार-कुशल शासन-तंत्र है, वह 
विश खलंशील तत्वों को जान-बूक कर अपना शत्रु बनाने में विश्वास नहीं 
रखता, पर उसमें केन्द्रीकरण की प्रेद्नुत्ति के संसज्षुण पर भी पूरा ज्ञोर रहता है। 
संघ-शासन की इस मूल-प्रबृत्ति से उसके विरोधी भली-भांति परिचित हैं, और 
इसी कारण एक ओर तो पाकिस्तान के समर्थक उसकी भर्सना करते हैं, ओर 
दूसरी ओर देश को खण्ड-खण्ड कर देने की अगरश्णित योजनाओं के कद्दरपंथी 
अंग्रेज़ विधायक उससे बंच निकलना चाहते.हैं। इन दोनों दलों का मुख्य 
आक्रमण हमारे देश में एक सशक्त केन्द्र की स्थापना पर है। पर, प्रतिक्रियाचादी 
शक्तियों के लिए जो हेय और अवांछित है, वही वो आज हमारा प्रिय और 
 अभीप्तित॑ है । हमें केवल शब्दों की मरीचिका में भेटंकनां तो है नहीं, हमें तो 
अपने देश के लिए एक मेहान्‌ भविष्य का निर्माण करना है। उसे अन्वर्राष्ट्रीय 
राजनीति में अग्रगएंय और अर्थनीति में ख्यमावलम्बी और एंक महान्‌ देश का 
रूप देना है, उसके लिए शॉब्दिक आडम्बर से ऊपर उठना होगा। राष्ट्रीय अथवा 
सांस्कृतिक ओआत्म-निर्यय अथवा सांवंभोमता के आकर्षक और म्रामक सिद्धांतों 
को चुपचाप मान नहीं लेना होगा, उनका बोडिंक विश्लेषण करना होगा, और 
उन्हें एंक ओर तो समस्त देश की आवश्यकताओं और दूसरी ओर उसकी 
आधीरंभूत ईकाइयों के हिंताहित से संश्लिष्ठ करना होगो । इस कारण मुझे यह 
कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय संघ-शासन आज की भारतीय राजनीति के 


श्पप हमारी गजनेतिक़ समस्याएं 


ह् 


प्रतिक्रियाचादी पत्ष की भाव-प्रवण उदबोपणाओं को सन्त॒ुष्ट नहीं, कर सकेगा | 

जहां तक संघ-शासन(#€(ंश-०यंणा)श्रीर याज्य-संच्र ((५07/26९7०४/07) 
में चुनाव का प्रश्न है, हमारा निश्चित मत संघ-शासन को ही मिलना चाहिए | 
राज्य-संघ, जहां प्रत्येक सदस्य समष्ठि से अधिक अपनी सार्वभीमता के लिए 
चिन्तित रवता है, आज के युग श्रार उसकी जटिल आवश्यकताओं में एक 
असंबद्ध-सी कल्पना है। कूपलैएड आदि भी आयनी योजनाओं को उससे कुछ 
ऊंचे स्तर पर ही रखते हैं, यद्य॒प्रि उनके वास्तविक रूप को समक लेने पर उनका 
खोखलापन स्पष्ट होजाता है | पाकिस्तान एक देश में, जिसे भीगोलिक सिति, 
आशिक साधनों, रक्षा संबंधी आवश्यकृताओं ओर सांस्कृतिक परम्राश्रों ने एक 
राजनेतिक इकाई बनाया है, दो संघ्रों क्री खापना कर देना चाहता है। ये दोनों ही 
मार्ग देश के बल को क्रम करने की दिशा में जाते हैं । संत्र-शासन ही एक ऐसा 
प्रयोग है, जो देश की शक्ति को कम नहीं करता | कई देशों के इतिहास से हमें 
पता लगता है कि केवल वही राज्य-संघ अपने को क्रायम रख सके हैं, 
जिनका विकास, बाहरी दवाव अथवा आन्‍्तरिक आवश्यकताओं के कारण, संघ- 
शासन की दिशा में हो सका हैं। अन्य सभी राज्य-संघ बहुत शीघ्र दूब्कर 
अलग-अलग इकाइयों में वंट गए. है । अमरीका का संयुक्त राज्य, कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, स्विज़रलैण्ड, सोवियट रूस, सभा का विकास इसी पद्धति से हुआ 
है, ओर इन सब में क्रेन्द्रोय-शासन की शक्ति लगातार बढ़ती गई है । 

सत्ता का बंटबारा : रक्षा और विदेशी नीति 
सत्ता के बंख्वारे के संबंध में, में समभक्ता हूँ, इस सिद्धान्त पर चलना ठीक 

होगा कि उन अधिकारों को छोड़कर,जिन्‍्हें केन्द्रीय सरकार क्रे हाथ में रखना 
अत्यन्त आवश्यक होगा, शेप सब अधिकार प्रांतीय सरकारों के हाथ में रहेंगे । 
इस संबंध में सप्र्‌ कमैठी के इस सुकाव को मान लेना चाहिए कि केन्द्रीय 
अधिकारों की संख्या कम-से-कम हो, ओर,ये अधिकार मुख्यतः ऐसे हों जो 
विदेशों से हमारा संबंध स्थाप्रित करते हों। में तो . समझता हूँ कि 
सप्र-कमैटी ने केन्द्रीय सरकार के जो आंधिकार ग्रस्तावित किये हैं, उनमें भी कमी 
की जा सकती है । परन्तु, वे 'कम-से-कम' अधिकार क्या हों, ओर किस आधार 
पर उनका चुनाव क्रिया जाय ? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान 
की मूल एकता के संरक्षण की आवना में हमें वह आधार मिल सकता है | 
कुछ मी हो पर देश की यह मौलिक एकवा विश्शखल न होने पावे, यह संघ्र- 
शासन का श्ेय होना चाहिए | अन्तर्राष्ट्रीय यजनीति की दृष्टि से हिंदुस्तान के 
लिए इस एकता की क्वायम रखना ज़रूरी है ही |इस दृष्टिकोश से यह आवश्यक 


प्रस्तावित संघ-शासन : आधारभूत सिद्धान्त रण, 


शासन से अपना संबंध-विच्छेद कर लेने का भी उन्हें अधिकार है। इन रोज- 
नैतिक इकाइयों का संगठन विभिन्न स्तरों पर किया गया है, कुछ बड़े-बड़े 
प्रजावन्‍त्र ( (णाहध८पए९व०४ ररिष्फृर्प८5 ) हैं, कुछ उनसे छोटे 
( 20 00०707005 रि०एपआी25 ), कुछ, हमारे प्रांतों के समकक्ष 
६ 2प7007077005 770ए|7८०5 ) और कुछ राष्ट्रीय जिले (९०८०एव४ 
[/507८४७ ) भी हैं, जो अपने आंतरिक शासन में बिल्कुल खतन्‍्त्र हैं। परंतु 
इसके साथ ही केन्द्रीय-शासन को वे सब अधिकार प्रास हैं जो देश की शक्ति 
को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं । विदेशी नीति, युद्ध और संधि, फ़ोज और 
जद्बाज़ी बेड़।, विदेशी व्यापार, आवागसन के साधन, डाक ओर तार, मुद्रा, बेंक, 
न्याय, नागरिकता आदि विभाग केन्द्रीय-शासन के नियंत्रण में हैं, और उसे यह 
शक्ति भी प्राप्त है कि वह आवश्यकता पड़ने पर ऐसे क्रानून बना सके जिनके 
द्वारा ज़मीन का उपयोग, प्राकृतक साधनों का विकास, मज़दूरों को समस्या, 
शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि पर भी उसका मौलिक अधिकार स्थापित किया 
जा सके। आर्थिक पुनर्निर्माण की राष्ट्रीय योजनाओं को प्रस्तावित और 
कार्यान्वित करने का समस्त दायित्व उस पर हे ही। स्थानीय स्वतन्त्रता के साथ 
एक सशक्ष केन्द्रीय सरकार के समन्वय के द्वारा ही, जो सैघ-शासन का मूल-मंत्र 
है, सोवियट रूस आज के विश्व में अपनी वत्तमान स्थिति को प्राप्त कर सका है | 
(आ) प्रस्तावत सघ-शासन ; आधारभूत [सद्भान्त 

केबल यह निश्चय कर लेना ही कि वत्त मान भारतीय परिस्थितियों में संघ- 
शार्सन ही सबसे उपयुक्त सिद्ध हो सकता है काफ़ी नहीं है; हमें उसके आधार- 
मूत सिद्धान्तों का भी निर्णय करना होगा, और उसकी रूपरेखा के संबंध में भी 
कुछ निश्चित विचार बनाने होंगे, संघ-शासन की एक विशेषता यह है कि उसमे 
केन्द्रीय व परान्तीय सरकारों के बीच सत्ता का बड़ा स्पष्ट बंव्वारा रहता है। 
परन्तु, इस बंटवारे की स्पष्टता के बावजूद भी बहुत से ऐसे अधिकार होते हैं 
जिनके प्रयोग के सम्बन्ध में मतभेद की गुजाइश रह जाती है। इन अव्यक्त, 
बंचे-खुचे अधिकारों ( ॥८४ंतंपथ7ए 90एशा ) का प्रयोग कहीं तो केन्द्रीय 
सरकार को सौंप दिया जाता है, ओर कहों प्रांतीय सरकार को | संघ-शासन की 
प्रमुख प्रवृत्ति को कुकाव दूसरी ओर है। प्रायः प्रत्येक अच्छे संघ-शासन में 
इस प्रकार के अधिकार प्रांतीय सरकार के हाथ में ही रहते हैं। संयुक्त-राज्य 
अमरीका, आस्ट्रेलिया, स्विज़र्लैएड आदि संभी देशों के शोसन-विधान उपयुक्त 
कथन की पुष्टि करते हैं। हमारे देश में इस प्रकार की व्यंवंस्था के विरुद्ध प्रायः 
यह बात कही जाती है कि उन देशों ओर हममें एक बड़ा अन्तर यह है कि जब 


श्८६ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


कि उनमें से अ्रधिकांश में कई छोटे-छोटे राज्यों ने अपने खतन्‍्त्र व्यक्तित्र को 
खोकर संघ्र-शासन- का निर्माण किया, हमारे यहां इन इकाइयों के खत्त्व 
व्यक्तित्व बनने के बहुत पहिले अखिल देश का एक राष्ट्रीय व्यक्तिल मौजूद था. | 
ऐसी परिस्थितियों में यह सिफ़ारिश की जाती-है क्रि हमारे देश के प्रस्तावित 
शासन-विधान- में विभाजन के बाद बच. रहने वाली यह अ्रव्यक्त सत्ता 
(7९॥तप४7०ए 90८7) केन्द्रीय सरकार के ह्वाथ में. ही सोपी जानी चाहिए 
कनाडा में ऐसा है भी, पर, जहां तक कनाडा का प्रश्न है, हमें दो बातों 
पर ध्यान रखेना है । एक तो यह कि इस सम्बन्ध में कनाडा अपवाद है, वह 
संघ-शासन के सामान्य अनुशासन में नहीं आता | दूसरे, कनाडा की खिति 
ऊपर से देखने में अ्रन्य देशों से मिन्न होते हुए भी मूल-रूप में उनसे भिन्न नहीं 
है | जब कि अमरीका के संयुक्त राज्य व अन्य देशों में यह अव्शिष्ट सत्ता प्रांतों 
को दी गई है, पर अदालतों ने अपने वैधानिक निर्णयों से केन्द्रीय सरकार को 
अधिक-से-अधिक सशक्त बना दिया है, कनाडा में इस सत्ता के केन्द्र. के पास 
रहते हुए भी अदालती निर्णयों की प्रद्ृत्ति प्रांतो को सशक्त बनाने की है। इस 
प्रकार कनाडा और अन्य देशों की वस्त॒ु-स्थिति में विशेष अन्तर नहीं है । इस 
सम्बन्ध में हम १८०० से श्य३५ ई० तक अमरीका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ 
जस्टिस माशं ल के “निहित शक्तियों के सिद्धान्त” (६९ 60८7७ रण 
[777०0त 909७०7७) को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय कर सकते हैं कि यह 
अवशिष्ट सत्ता उन अधिकारों के संबंध में, जो केन्द्रीय शासन के अन्‍्तगंत श्राते 
हैं, केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहे, व इसी प्रकार उन अधिकारों के सम्बन्ध में 
जो प्रांतीय शासन में निहित हों, उसका प्रयोग प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया 
जाय | इस सिद्धान्त को मान लेने पर अ्वशिष्ट सत्ता का छेत्र कुछ संकुचित 
वो अवश्य हो जायगा, पर फिर भी बहुत से ऐसे अ्रव्यक्त अधिकार रद ज़ायंगे, 
जिनके संबंध में यह निश्चय करना ज़रूरी होगा कि उनका प्रयोग किसे सौंपा 
जाय। मैं सममभता हूँ कि उन्हें, विता किसी हिचकिचाहट के, प्रांतीय सरकारों 
के हाथ में सांप देना चाहिए | जबकि विदेशी नीति ओर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सभी 
अधिकार केन्द्रीय सरकार के पास होंगे, ओर “निहित शक्तियों के सिद्धांत” को 
क्रियात्मक रूप देने का दायित्व भी केन्द्रीय वेधानिक अदालत को ही होगा, तब 
इसके संबंध में हमें विशेष चिंतातुर होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश 
के अंत स्व्रय ही इतनी बड़ी राजनैतिक इकाइयां हैं, और उनमें से अधिकांश का 
झपना सांस्कृतिक व्यक्तित्व अपने पीछे इतनी बड़ी ऐतिहाजिक परम्पराओं को 
लिये हुए है, ओर उनमें से कुछ की आत्मनिरंय' की मांग आज़ भी इतनी 
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प्रजातन्त्रात्म क प्रदेशों के सीमा-निर्धारण अथवा उनके अन्तर्गत नये स्वशासित 

प्रदेशों की सृष्टि भी केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर ही निभर है; इसके अतिरिक्त 
राष्ट्रीय रक्षा ओर आन्तरिक शान्ति का संरक्षण भी उसी के सिपुद् है ) 

परन्तु यदि हम इस प्रश्न की गहराई में ज़ायं तो हम यह स्पष्ट देख सकेंगे 
कि रक्षा और विदेशी नीति के विभागों में केन्द्रीकरण के होते हुए भी, प्रान्दीय 
सरकार के हस्तक्षेप की काफ़ी गुज्ञाइश रह जाती है। इस सम्बन्ध में वैधानिक 
धाराझ्ों को उद्धुत करना तो सम्भव नहीं होगा, क्योंकि संघ-शासन में प्रायः 
प्रान्तीय सरकार के अधिकारों की व्याख्या नहीं की जाती; उसमें तो यह मान 
लिया जाता है कि जो अधिकार स्पष्टतः केन्द्रीय सरकार को नहीं सोप दिये गए. 
हैं, उनके उपयोग का समस्त अधिकार प्रांतीय सरकार को ही रहेगा । अमरीका 
के संयुक्त-राज्य में विभिन्‍न 'राज्यों' को किसी अन्य देश से सन्धि अथवा सम- 
भऔौता करने का अधिकार नहीं है, और न शांति के अवसर पर फ़ौजी या 
जहाज़ी बेड़ा रखने की इजाज़त ही है, परन्तु, रक्षा-विभाग के लिए, उन्हें रुपया 
देना होता है, और इसलिए उसके शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार उन्हें 
मिल जाता है, फिर भी, अमरीका में केन्द्रीकरण की मात्रा अन्य संघों की 
ठुलना में अधिक है । खिज़रलैण्ड में. सेना-विभाग का शासन व उसके लिए 
क़ानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय शासन को है, पर उन आअःधकारों का 
उपयोग प्रधानतः प्रादेशिक सरकारों के छवारा ही किया जाता है। विदेशी नीति 
का नियन्त्रण संघ की सरकार के हाथ में है, परन्तु प्रदेशों को एक सीसा तक, 
केन्द्रोय सरकार की अनुमति से, विदेशों से समझौते करने का अधिकार है। 
अमरीका ओर खिज़रलेण्ड के विधानों में एक बड़ा अ्रन्तर यह है कि जब कि 
अमरीका में देश की आनन्‍्तरिक शान्ति. और सुब्यवस्था का उत्तरदायित्व भी 
केन्द्रोय सरकार को है, और राज्यों में अशान्ति ओर अराजकता के फैलने पर 
उनकी प्रार्थना पर, और कभी-कथी अपनी इच्छा से भी, हस्तक्षेप करने का 
उसे पूरा अधिकार है, सखिज़रलैस्ड में आन्तरिक शान्ति का दायित्व सम्पूर्णत 
प्रादेशिक सरकारों पर ही है । फ़ोजी नियमों का पालन भी उनके द्वारा ही 
होता है, और वही केन्द्रीय सरकार की सेना की भर्त्ती और शिक्षा की 
व्यवस्था करती हैं। 

सोवियट रूस में फ़वरी १६४४ के” बाद से प्रान्तीय सरकारों को सेना व 
विदेशी नीति के सम्बन्ध में बहुत अधिक अधिकार दें दिये गए हैं। विधान में 
- भ्रस्तावित संशोधनों को पेश करते हुए मोलोटॉफ़ ने कहा था, “प्रस्तावित सुधार 
का महत्व विल्कुल स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि यूनियन! के प्रजाठन्त्रों का 
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कार्य-क्षेत्रं बहुत अधिक विस्तृत हो जायेगा, ओर उनके राजनैंतिक, आ्रोर्थरिक और 
सांस्कृतिक, दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय, विकास को देखते हुए. यह आवश्यक भी 
हो गया है । यह हमारे अनेकों राष्ट्रों वाले सोवियट राज्य की राष्ट्रीय समस्या के 
व्यावहारिक समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हे, 7 ** परन्तु; यह 
सुधार केवल हमारे प्रजातन्त्रों में संगठन की भात्रना के परिणांम-स्वरूप ही संभव 
नहीं हो सका, वह इसलिए भी संभव हो सका कि हमने अखिल-यूनियन राज्य 
के क्षेत्र में भी एक अ्रभूतपृत्र संगटन की भावना को विकर्सित कंर ,लिया 
है ॥7१ इन सुधारों के साथ सोवियट राज्य ने निःसन्देह अपने विकास के एक 
नये युग में प्रवेश कर लिया है। हमारे देश में मी, राष्ट्रीय शक्ति के विकास के 
साथ-साथ, रक्षा और विदेशी नीति के क्षेत्रों में अ्रकेन्द्रीकरण के प्रयोग किये जा 
सकेंगे। विदेशी नीति के क्षेत्र में तो आरम्म से ही प्रांतों के दृष्टिकोश का 
प्रभाव संघ-शासन के विदेशी सम्बन्धों पर पड़ना अनिवार्य होगां। र्ता के 
क्षेत्र में बाद में जाकर वैसा अकेन्द्रीकरण सम्मव हो सक्रेगा, जैसा आज रूस में 
हुआ है । परन्तु, यहां हम यह न भूलें कि रूस में भी यह अकेन्द्रीकरण कागज 
पर अधिके है, व्यवहार में कम | हिन्दुस्तान में भी यह सम्भव है, कुछे सेमेंय 
तक इन ज्ेत्रों में केन्द्रीय संरकार का ही एकाधिपत्य रहेगा, पर, अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार इसे नीति में परिवर्तन 


तो होगा ही | 
आर्थिक पु]न्र्िमोए का प्रश्न - 

रच्चा और विदेशी नीति के साथ आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रश्न का भी बड़ा 
निकट का सम्बन्ध है। जैसा कि पिछुलें अध्यायों में बताया जा चुका है,थ्आप- 
रिमित आर्थिक साधनों और उनके समुचित विकास के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण 
की एक विशद्‌ योजना के बिना कोई मी देश आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 
अपने लिए स्थान बना लेने की कल्पना नहीं कर सकता । आज तो हम आर्थिक 
पुनर्निर्माण की योजनाओं (2८०१०77४० 97977778) के युग में जी रहे हे । 
इस कल्पना का प्रारम्भ रूस की ग्रथम पंच-वर्षीय योजना ( १६२८-३२ ) से 
हुआ; इस योज॑ना का ही यह परिणाम था कि रूस विश्व की राजनीति में अपने 
लिए एक अग्रगण्य खान बना सका, ओर १६२६-३१ के संसोर-व्यापी आर्थिक 
'संकेट से अपने को सर्वथा मुक्त रख सका उसके बांद से तो इस प्रकार की 
कई आर्थिक योजनाएं हमारे सामने आती रही हैं । अमरीका ने अपनी “नई 
व्यवा?! (४एछ 923) प्रचलित की, फ़ासिस्ट देशों ने अंनने तरीके के 

१ पेट 20 फ्रटाए$ 6६ 50ए72४ रि०ए9पांगी८$, पु० २। 
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दिखाई देता है कि हिंदुस्तानकी एक रक्तानीति और एक ही फ़ौज होनी चाहिए। 
दूसरे शब्दों में, रक्षा ओर विदेशी संबंधों में अंतिम अधिकार केन्द्रीय शासन को 
ही दिये जाने चाहिएं। रक्षा के अन्तर्गत फ़ोज, जह्यज़ी वेड़ा ओर हवाई जहाज 
वोनों आ जाते है | इन सब पर संपूर्ण नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का ही रहना 
चाहिए | 

सक्ता और विदेशों नीति के संबंध में समकोते की गुजाइश मनहीं है। आज 
की अव्यवस्थित और अस्थिर अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रक्षा का प्रश्न सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है | प्रशांत महासागर में शक्ति की. राजनीति के खुले संघ से 
हिंदुस्तान का दायित्व और भी बढ़ गया है | अनुमान तो यह किया जाता है कि 
भविष्य के महायुद्ध का मुख्य केन्द्र प्रशान्तमहासागर में होगा; उसमें हिंदुस्तानका 
महत्वपूर्ण भाग लेना अनिवार्य होगा, ऐसी स्थिति में हिदुस्तान को अपनी सैन्य- 
शक्ति को अधिक-से-अधिक और सुसद्भधित रखने की आपवृश्यकता है। उसे 
प्रांतीय शासन के हाथों सोप देना राष्ट्रीय आत्मब्रात के समान होगा | प्रांतों को 
अपनी फ़ोज रखने का अधिकार भी हो तो भी केन्द्र का यह उत्तरदायित्व होगा 
कि वह उन्हें किसी प्रकार के आपसी संघर्ष में न पड़ने दे, ओर उसे अपने इस 
उत्तरदायित्त को निवाहने के लिए स्वयं उन सब से अधिक सशक्क होना पड़ेगा ! 
प्रांतों क़े आपसी बैमनस्थ को प्रोत्साहित न करने और केन्द्र ओर प्रांतों के बीच भी 
आवश्यक ग़ लतफ़हमियों को खड़ा न होने देने को दृष्टि से भी यही उचित जान 


. पड़ता है कि इस संबंध में अखिल, ओर अविभाज्य, अधिकार केन्द्रीय शासन 


को ही हों, वैसे, हमारे भावी विधान का आधार-भूत सिद्धांत भी यही होना 
चाहिए कि केन्द्र को कम-सें-कम अधिकार प्रास हां, पर जो थोड़े से अधिकार 
उसे प्राप्त हों उनमें संपूर्ण सत्ता उसके हाथों में रहे, देश की रक्षा की भावना 
व विश्व की भावी राजनीति में एक अग्नगण्य स्थान पाने की आकांक्षा, दोनों ही 
आज इतनी प्रवल हैं कि उनको क्लोमत पर इन विभागों की सत्ता का विभाजन 
कल्पना के परे की वस्तु हो जाता है। 

यदि हम॒ संसार के दूसरे उंघ-शासनों पर दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि स्क्षा 
और विदेशी नीति के विभागों पर प्रत्वेक देश में केन्द्रीय शासन का ही सम्पूर्ण 
नियन्त्रण है--क्योंकि यदि इन क्षेत्रों पर भो केन्द्रोय सरकार का एकाधिपत्य न 
हुआ तो उसकी स्थिति का उपयोग ही क्‍या हुआ और क्यों संघ-शासन जैसे एक 
जटिल शासन-तन्त्र को खड़ा करने की आवश्यकता ही पड़ी १ जैसा कि अम- 
रीका के संघ-शासन के नियन्ता जेम्स मैडीसन ने कहा है, “विदेशी आक्रमण 
के विरुद्ध बचाव सम्य समाज के मूल उद्देश्यों में से एक है। यह अमरीका के 
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संघ का एक उद्घोंपित और आवश्यक लंद्य है। उसे प्राप्त करने के लिए 
जितनी शक्ति की आवश्यकता हो, वह सब केन्द्रीय सरकारं को सम्पूर्ण रूप से 
सौंप दी जानी चाहिए |? अमरीका की केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रात है | 
मनरो के शब्दों में, “विधान के निर्माताओं ने यह निश्रय कर लिया था कि, 
चाहे जो भी हो, नई राष्ट्रीय सरकार के पास वे सब शक्तियां यथेट मात्रा में होनी 
चाहिएं जिनकी सहायता से यह बाहरी शत्रुओं और भीतर की अराजकता से 
देश की रक्षा कर सके ।! ” इसी कारण उन्होंने केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को 
इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियां दे डालीं। युद्ध की प्रोपणा करने, 
फौज! की भर्त्ती व फ़ौजियों को क्रील-कांटे से लैस करने, जहाज़ी बेढ़े के संगठन 
ओर संरक्षण, ज़मीन और समुद्र की फ़ौजों के लिए नियम और अनुशासन की 
स्वना, अर्द्ध-8गठित फ़ौज (709) का निर्माण, क्िलों और लड़ाई को 
सामान बनाने वाले स्थानों का नियन्त्रण, ये सव अधिकार अमरीका के संयुक्त- 
राज्य में केवल केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा को ही प्राप्त हैं | ह 
कनाडा और आस्ट्रेलिया का संगठन अमरीका को पद्धति पर ही है । 
दूसरे, अभी यह निश्चित नहीं है कि युद्ध और सन्धि की वास्तविक और अंत्तिम 
शक्ति इन देशों को प्राप्त है भी या नहीं, परन्तु, यदि हम दूसरे ढंग के संघ- 
शासनों को भी देखें तो हमें इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन और समर्थन मिलेगा । 
स्िज़रलेण्ड में रक्षा ओर विदेशी नीति के विमाग केन्द्रीय सरकार के अधीन 
। प्रत्येक पुरुष-नागरिक को अपने उननीसवें वर्ष में तीन महीने के लिए अनि- 
बाय सैन्य-शिक्षा लेना पड़ती है; उसके बाद अगले बारह वर्ष तक प्रेति बष 
१३ दिन के लिए अपनी इस शिक्षा की पुनराश्रत्ति के लिंए उपस्थित होना प 
है। शिक्षा देने व निरीक्षण आदि का कार्य प्रादेशिक सरकारों के द्वारा किया 
जाता है, परन्त संघ्र के सैन्यं-विभाग के नियंत्रण में, ओर उसके ख़्चे का एक्र 
मांग मी उन्हें संघ-शासन द्वारा दिया जाता है | सोवियठ रूस में भी, 
बात के बावजूद कि फ़र्वरी १६४४ के विधान के अनुसार संघ के सदस्य 
प्रजातन्त्रों को अपनी सेना व॑ विदेशी सम्बंन्धों के विभाग खतरन्न रंखनें को 
अधिकार दे दिया यया है, जहां तक राष्ट्रीय विदेशी नीति का सम्बन्ध है, 
केन्द्रीय सरकार पर ही उसका दायित्र है, युद्ध ओर संन्धि के प्रश्नों पर केवलें 
बहो निर्णय दे सकती है, नये प्रजावन्त्र यदि संघ में शामिल होना चाहें तो उन्हें 
समाविष्ट करने या न करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही है; आंतरिक 


डब्ल्यू० ब्री० मनरो : 777९ (30एटाग7९77 ० ६7९ (77०व 
5६8(:९5, १० ४५४१ | 
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आशिक पुनर्निमोण (0१078) को अपनाया, जापान ने दक्षिण-पूर्वी एशिया 
में सह-समृद्धि ( (१0-97057००४६४४ ) के सिद्धास्तको जन्म दिया; डेन्मार्क ओर 
खेंडन जैसे छोटे-छोटे देशों ने इस मार्ग पर चल कर अपनी आशिक स्थिति को 
बहुत समुन्नत बना लिया | युद्ध के प्रारम्मिक वर्षों में जर्मनी का न्यू ऑर्डर 
(0८७ (27027) पराजित और साथी देशों पर हावी रह । हमारे देश में भी 
वम्बई योजना ओर गांधीवादी योजनाएं हमारे सामने आई | खाधीन हो जाने 
के बाद यह अनिवार्य दिखाई दे रहा है कि हमें किसी विस्तृत आर्थिक योजना 
को अपनाना पड़ेगा । 

आर्थिक पुनरनिमोण का समस्त प्रश्न प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय सरकार 
के हाथ में छोड़ दिया जाता है। यह सच है कि प्रांतीय सरकारें एक सीमा तक 
चाहे अपने आर्थिक साधनों का खय॑ भी विकास कर सके, उद्योग-धन्धों और 
व्यापार की चइंद्धि, कृषि की उन्नति ओर आवागमन के साधनों के विकास की 
दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि वे अपने पड़ोसी प्रांतों, और कभी-कभी दूर के 
प्रांतों पर भी, निर्भर रहें | बहुत सी बातों के लिए. उन्हें ऐसे अपरिमित साधनों 
की आवश्यकता भी होगी जो उनकी सीमित शक्ति के दायरे से बाहर होंगे। 
अन्य देशों का उदाहरण भी केन्द्रीकरण के पक्तु में ही जाता है। रूस में प्रारम्भ 
से ही योजना-निर्माण का समस्त कार्य एक स्टेट प्लैनिंग कमीशन' के सिपुर्द 
किया गया था। इसके सदस्यों की नियुक्ति रूस की केन्द्रीय व्यवस्थापिका-सभा 
( (7०णालों ्ण 7?९०००१४ (20ग्रा755975 ) द्वारा होती है, ओर उन्हें 
कम्यूनिस्ट पार्टी के निकट-नियन्त्रण में अपना काम करना होता है। इस संस्था 
((००७[०४०४० ) का यह काम है कि वह देश भर से मिलते वाली सूचनाओं का 
अध्ययन करके एक केन्द्रीभूत योजना का निर्माण करे | इस योजना को कार्या- 
न्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह संघ-शासन के 
सदस्य-प्रजातन्त्रों की आन्तरिक व्यवस्था में उतना हस्तक्षेप कर सके जितना उसे 
अपने कार्य की सफलता के लिए. आवश्यक हो | रूस की दीनों पंच वर्षीय 
योजनाओं का विकास इसी पद्धति से हुआ है। इन योजनाओं के परिणाम- 
स्वरूप ही हम देखते हैं कि आज रूस में उत्मादन के साधनों का व्यक्तिगत 
स्वामित्व बिल्कुल मिट गया है, और खेती-बाड़ी का काम, बिना व्यक्तिगत . 
लाभालाभ के विचार के, मिल-जुल कर किया जा रहा है । देश मभें-उद्योगीकरण 
अभूतपूर्व तेज्ञी से बढ़ा है, ओर ओ्रोौद्योगेक उत्तादन पहिले के मुक़ताविले सें कई 
गुना अधिक बढ़ गया है। मोलोटॉफ़ के कथनानुसार, रूस के १६३७ के 
औद्योगिक उत्तादन का ८० प्रतिशव पहिली दो पंच-वर्षीय योजनाओं का परि- 
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णाम था| इसी वर्ष रुस में जितने ट्रेक्टर काम में लाए जा रहे थे उनमें से 
६० प्रतिशत उसके अपने बनाएं हुए थे। कह्य जाता है कि १६२६ और 
१६३७ के बीच रूस का ओ्रोद्योगिक उतद्मादन ३०० से ४०० फ़ीसदी तक बढ 
गया था। यह सच है कि अरब भी श्रोद्योगिक उद्यादन में संसार के कुछ 
पृ जीवादी देश रूस से आगे बढ़े हुए हैं, परन्तु, उनके श्रौद्योगीकरण के पीछे 
शताब्दियों का इतिहास है जब्र कि रूस ने बहुत थोड़ वर्षों में यह सब कर लिया 
है| रूस का यह कार्य कभी सफल नहीं हो पाता यदि उसका नियन्त्रण एक 
'केन्द्रीभृत सत्ता के हाथ में न होता । 
आशिक विकास की दृष्टि से हमारे देश में विकास के अपरिमित साधन 
मौजूद हैं । मुक्त-व्यापार (772९ 780०) के लिए हमारे पास किसी मी देश 
की ठलना में कहीं अधिक विस्तृत क्षेत्र हैं, जिसमें गरीबी अर वेवसी चादे 
कितनी रही हो, पर एक लंबे असें से शान्ति ओर व्यवस्था भी मौजूद रही है । 
आवागमन के साधन ओर रेल और डाक आदि के विभाग भी पूर्ण विकसित हैं | 
प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है->लोहा ओर कोयला प्रायः साथ-साथ पाए 
जाते हैं । ऐसी स्थिति में हमारे लिए ओद्योगीकरण का मार्ग सुलम और प्रशरत 
है। इसज्षेत्र में पिछुले पचास वर्षों में जो प्रद्मत्ति बढ़ती गई है, पहिले महायुद्ध 
में जिसे काफ़ी ग्रोत्साइहन मिला ओर इस महायुद्ध में जो अनिवार्यता की स्थिति 
तक जा पहुंची है, उसे भी रोका नहीं जा सकेगा | आज हमारे लिए यह सोचने 
का अवसर नहीं रह गया है कि ओद्योगीकरण हमारे लिए. हितकर है श्रथवा 
अहितकर, अथवा किस सीमा तक वह हमारे लिए, लाभप्रद हो सकता है; आज 
वो हमारे सामने मुख्य प्रश्न यही है कि किस प्रकार हम उसकी गति पर नियंत्रण 
पा सकें, और उसे एक ओर वो अन्तर्राष्ट्रीय श्र्थनीति से, ओर दूसरी ओर अ्रपने 
ग्रामोद्योगों से, संबद्ध कर सके | यह कार्य सरल नहीं होंगा। यों तो आर्थिक 
ओद्योगीकरण के लिए भी सदा राजनेतिक केन्द्रीकरण की आवश्यकता होती है 
पर हमारे देश में आर्थिक पनर्निर्माण का प्रश्न केवल शद्योगीकरण का नहीं है । 
हमें अपने ओत्ोगिक उत्पादन को बढ़ाना तो है ही, हमारी ग़रीबी को दूर करने 
की दिशा में वह एक अनिवार्य क्दम है, पर इसके साथ ही यदि हम अपनी 
. कृपि-संबंधी स्थिति में भी सुधार न कर सके तो वह एकांगी कार्य होगा । पिछले 
दो महायुद्धों के बीच के अशांतिपूर्ण बयों में यह तो स्पष्ट होगया है कि हमें 
उत्पादन (?70व4ंप८४ा०7) के साथ-साथ वितरण ( उ>&5फ6007 ) के 
प्रश्न को भी लेना है ! हिंदुस्तान की ६० फ़ीसदी आबादी गांव में रहती है और 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है; यदि उसकी आर्थिक अवखा 
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को समुन्नत न किया गया, तो वह इस स्थिति भें कमी नहीं होगी कि देश के बढ़े 
हुए औद्योगिक उत्तादन की खपत ( 0णा5पाएपधं०ा ) में सहायता पहुँचा 
सके, ओर यह तो निश्चित है कि आज जब प्रय्ेक देश आर्थिक खावलम्बन 
(०८००7०णांट इश-5एरतलं2१८४) पर ज़ोर दे रहा है, तो हमें भी अपनी 
औद्योगिक उत्त्ति के एक बड़े अंश के लिए यहों बाजार तैयार करना पड़ेगा | 
ग़रीबी का प्रभ बहुत कुछ कृषि के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्पादन-शक्ति की हीनता 
के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि कॉलिन क्लार्क ने अपनी एक पुस्तक में 
बताया है, न्यूज़ोलैण्ड में श्रमिकों का (६.४) प्रतिशत अपनी महनत के द्वारा कुल 
आबादी के लिए अन्न जुग सकता है, जब कि ज़ार-कालीन रूस में उस काम 
के लिए २००फ़ीसरी व्यक्तियों की आवश्यकता थी।'* हिंदुस्तान में इस व्यक्तिगत 
उत्तादन-शक्ति को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तभी ओद्योगीकरण का 
प्रयत्न सफल हो सकेगा । ओद्योगीकरण के कृषि-सुधारों के साथ संबद्ध करने का 
यह काम केवल एक सशक्क केन्द्रोय सरकार द्वार ही संपन्न किया जा सकता है। 

आर्थिक समस्याओ्रों के साथ सामाजिक समस्याएं भी गु थी-मिली रहती हैं । 
बेकार पड़ी हुई ज़मीन को जोतने की व्यव॒स्थ।, जिस ज़मीन में खेती हो रही है 
उसकी उत्त्ति बढ़ाने के उपाय, कृषि में आश्वुनिक वैज्ञानिक उपायों और 
* जवादानों का प्रयोग, ये सब समस्याएं तो हैं ही, पर किसान की केवल आमदनी 
बढ़ा देने से दो काम नहों चलेगा | आज भी अपना पेट काठ कर वह जो थीोड़ा- 
बहुत बचा सकता है, वह अंध-विश्वास और सामाजिक कुरीतियों पर खर्च 
करता है। क़ज़ में वह बाल-बाल विधा रहता है | यदि उसकी आमदनी बढ़ गई 
तो यह मान लेने के लिए, हमारे पास क्या कारण है कि उसका उपयोग वह 
अपने खाने-पीने और रहन-रहन के स्टैएडड्ड को बढ़ाने में करेगा? सच तो यह 
है कि उसकी आर्थिक उन्नति के साथ उसके बौद्धिक विकास की व्यवस्था भी 
आवश्यक है | वास्तविक प्रश्न शिक्षा के प्रसार और 'समाज-सुधार की प्रद्वत्ति को 
प्रोत्ताहित करने का है। शिक्षा ओर समाज-सुधार के लिए «राष्ट्रीय सरकार तो 
वांछुनीय है ही, एक राष्ट्रीय आंदोलन की भी आवश्यकता होगी, और उसकी 
चिनगारियों को देश के कोने-कोने तक फैलाने के लिए आत्मोत्सर्ग के लिए 
सतत ततर राष्ट्रसेवर्कों की एक संगठित सेना खड़ी करना पड़ेगी। इन सब कामों 
के लिए एक केन्द्रीयूव संगठन की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ प्रयोग 
ओर अनुसंधान का काम भी चलता रहना चाहिए। इस संबंध में कुछ प्रयोग 
हमने अयने देश में किए हैं, और बहुत कुछ ज्ञान हम अन्य देशों से प्राप्त कर 
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सकते हैं, पर बिना एक बड़ी केन्द्रीय प्रयोगशाला के, जहां देश के अग्रगण्य 
वैज्ञानिक दिन-रात अध्ययन ओर अनुसंघान में लगे हों, और जिसके पास 
अपरिमित साधन हों, यह काम नहीं किया जा सकता | प्रांतीय सरकारें इस ज्षेत्र 
में एक सीमा तक ही जा सकती हैं ॥ 

उपर्युक्त विचार-धारा का स्पष्ट क्ुकाव केन्द्रीकरण की दिशा में है। पर, 
मैं योजना-निर्माण और उसे कार्यान्वित करने की क्रिया में भेद करना चाहूँगा । 
पुनर्निर्माण के संबंध में अनुसन्धान और योजना-निर्माण का काम तो केन्द्र के द्वारा 
करना ही ठीक होगा। ओद्योगीकरण के क्षेत्र में भी, प्राकृतिक साधनोंके देश भरमें 
बिखरे होने व अन्य कारणों से,नेतृत्व केन्द्रीय सरकारके हाथमें ही रहेगा | जहां तक 
हमारी राष्ट्रीय अर्थनीति को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-नीति से संबद्ध करने का प्रश्न है, 
अंतिम सत्ता केन्द्र के हाथों में ही रहेगी, पर हमारी अ्र्थनीति का आधार यदि 
' ओद्योगीकरण को कृषि और ग्र/मोद्योगों के साथ संबद्ध करने, और उसे सामाजिक 
शुद्धीकरण की भूमि पर स्थापित करने का है, तब तो प्रांतीय सरकारों के लिए 
भी काफ़ी विस्तृत कार्य-क्षेत्र प्रात्त हो सकेगा । केन्द्रीय सरकार के द्वारा पुनर्निर्माण 
की संपूर्ण व्यवस्था (5६8८८ ?]०7778) के दोषोंसे भी हम अ्नमिज्ञ नहीं हैं | 
रूस और जरमनी के उदाहरण हमारे सामने हैं। इन दोनों देशों में आर्थिक 
पुनर्निमाण की बड़ी-बड़ी योजनाओ्रों को कार्यान्वित करने के लिए एक बहुत बड़ी , 
नौकरशाही की आवश्यकता हुई; इस नौकरशाही ने, केवल अपने कार्य की 
सफलता को दृष्टि में रखते हुए, नागरिक सख्वाधीनता को बुरी तरह से अपने पैरों 
तले रोदा है; उनमें से कुछ ने इस सत्ता का उपयोग अपने व्यक्तिगत खाथों की 
पूर्ति कें लिए भी किया; और इन सब॒का परिणाम यह हुआ हे कि व्यक्ति की 
ख्तन्त्रता पर आधात पहुँचा है | हमारे देश की परिस्थितियों में, जबकि ओऔद्योगी- 
करण के साथ-साथ आमोश्योगों और कृषिक उन्नति को भी लेना है, संभवतः उतने 
केन्द्रीकरण की आवश्यकता न हो । काफ़ी दूर तक आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रांतों 
के आंतरिक विकास से संबंध रखने वाले प्रश्नों को प्रांतीय सरकार के हाथ में 
छोड़ा जा सकता है; उसका केन्द्रीय सरकार की अर्थ-नीति से संबद्ध भर रहना 
आवश्यक माना जाना चाहिए.। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के लिए अपनी 
अथ्थनीति को अन्तर्राष्ट्रीय अथनीति से संबद्ध रखने का प्रयत्न करते रहना आव- 
श्यक होगा । कुछ प्रश्न ऐसे मी होंगे जिनका निबयारा न तो प्रांत की अपनी 
सीमा में संभव होगा,ओर न समस्त देशसे ही उनका सीधा संबंध होगा। इस संबंध 
में एक ही नदी द्वारा सींचे जाने वाले- प्रदेशों की कृषिक उन्नति, अथवा 'हाइड्रो- 
इलेक्ट्रिक' शक्ति के उत्पादन, का नाम लिया जा सकता है। पर, उनके लिए 
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किसी क्षेत्रीय शासन की- विलक्षुण सृष्टि से अधिक अच्छा साग में यह समझता 
हूँ कि उन्हें, केन्द्रीय सरकार के निर्देश में, आंतर्पान्तीय व्यवस्था के ज़िम्मे छोड़ 
दिया जाय । वास्तविक प्रश्न केन्द्र और प्रांतों में सहयोग की भावना के सौजूद 
होने का है । वैसी भावना की उपस्थिति संघ-शासन में ही सम्भव हो सकती है | 
केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकार 
आशिक पुनर्निमोण के प्रश्न के साथ ही मुद्रा और विनिमय के प्रश्न 
गुथे हुए हैं। मुद्रा ओर विनिमय के सम्बन्ध में देश भर में एक ही नीति का 
होना आवश्यक है| “इस सम्बन्ध में विभिन्‍नता होने का भयावह परिणास हम 
आज के यूरोप में स्पष्ट देख रहे हैं । सभी प्रान्तों और समस्त देश के आर्थिक 
जीवन के सभी अंगों के लिए देश में एक सामान्य-सुद्रा का होना लाभप्रद होगा। 
इसी प्रकार भारतीय और विदेशी सिक्कों के. बीच एक ही विनिमय-दर का होना 
भी ज़रूरी है। यदि प्रांत-प्रांत में विभिन्न सिक्के हुए, अथवा कुछ प्रांतों में 
विदेशी सिक्कों से विनिमय का दर एक हुआ और कुछ में दूसरा, तो आन्तरिक 
और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में व्यापार का समुचित विकास नहीं हो सकेगा । 
सम्भव है, कुछ प्रदेशों में विदेशी माल अधिक संख्या में आकर पड़ा रहे, और 
एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच व्यापार-कर (ाप्रर्ग) की दीवारें ऊंची 
उठती चली जाएं. । व्यापार का गला घोंटने, और हमारी राष्ट्रीय समृद्धि को 
असम्भव बना देने, का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता । यदि हम इस 
अराजकता को निमंत्रण देना नहीं चाहते तो हमें अपने मुद्रा ओर विनिमय के 
प्रश्नों को केन्द्रीय सरकार के हाथ में छोड़ना ही पड़ेगा । इस सम्बन्ध में एक 
यह बात भी अच्छी है कि इन-प्रश्नों के साथ सांप्रदायिकता का कोई सम्बन्ध 
नहीं है, और इस कारण उन्हें केन्द्रीय सरकार को सोंप देने में किसी को 
आपत्ति न होगी । 
मुद्रा ओर विनिसय यदि आर्थिक पुनरनिर्माण का वाह्म-पक्त है, तो आवा- 
गमन व देश को एक कोनेसे दूसरे कोने तक संबद्ध करने के साधन (उफ़्धा5- 
ए07: शा (:ण्रणपा८४४००5५) व उद्योग और वारिज्य (॥0 5५ 
2०० (:०7॥7९7८९) उसके आंतरिक पक्त । इन दोनों क्षेत्रों में भी विद्वानों 
की सम्मति उन्हें केन्द्रीय सरकार के हाथ में छोड़ देने के पक्त में ही है। इस 
सम्बन्ध में कुछ वर्क पूर्ण युक्तियां भी दी जा सकती हैं। हिन्दुस्तान ने अपने 
लम्बे इतिहास की कई शताब्दियां सड़कों, रेलों, ठार और डाक की एक 
संगठित व्यवस्था, के विकास में लगा दी हैं। उस एकता को आज विकीर्ण 
कर देना शायद बुद्धिमानी का काम न 'हो। डॉ० बेनी प्रसाद के शब्दों में; 
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“सड़क, रेल, डाक, तार ओर टेलीफ़ोन आदि की जो व्यवस्था सैनिक. आवश्य- 
कता, सामान ओर यात्रियों के आने जाने की सुविधा, ओर संदेशों के भेजे और 
प्राप्त किए, जाने के सम्बन्ध में की गई है, वह समस्त देश में फेली हुई है । 
सन्धियों, अहृदनामी ओर सार्वभीमता के द्वार देशी रियासतों को भी ब्रिटिश 
भारत से संबद्ध कर दिया गया है । यदि इस आधार को नष्ट कर दिया जाता 
है, तो सक्ञा-सम्बन्धी योजनाओं और अर्थ नीति की सारी व्यवस्था को एक बड़ा 
धक्का लगेगा, विशेष कर उत्तर-मारत में, ओर यात्रा ओर सन्देश वाहन में बहुत 
बड़ी असुविधा खड़ी हो जाएगी। यदि उसे सुरक्षित रखना हैं तो उसके 
संचालन ओर निरीक्षण के लिए एक सामान्य-सत्ता का होना आवश्यक है । *' 

यह बिल्कूल स्पष्ट हे कि आने जाने और सन्देश भेजने ओर प्राप्त करने के 
साधनों का आयोजन, समग्र-रूप से, एक अ्रखिल-भारतीय सत्ता के द्वारा किया 
जाना चाहिए, ओर उनके प्रमुख उपादानों, रेलवे लाइनों ओर सड़कों, पर उसका 
सीधा अधिकार होना चाहिए |”! 

इस प्रश्न के अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष को भी हम दृष्टि से ओमल नहीं कर सकते, 
आर यह पक्ष आने वाले वर्षों में बड़ा महत्त्व ले लेगा, इसमें भी सन्देह नहीं है । 
यह बिल्कुल सम्मव हैं कि हिन्दुस्तान कुछ वर्षों में ही सड़क, या रेल से भी, 
बर्मी, चीन, अफ़ग़ानिस्तान, ईशान आदि देशों से संबद्ध कर दिया जाए | ढुनियां . 
भर में फैले हुए हवाई मार्गों की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी तो वह आज भी है ही | 
उसकी जहाज़ी और समुद्री ताक़त मी भविष्य में तेज़ी के साथ बढ़ेगी । ऐसी 
स्थिति में सड़कों, रेलों, समुद्री व हवाई जहाज़ों के रास्तों आदि के सम्बन्ध में 
विदेशों से समझौते करना भी आवश्यक होगा, और हिंदुस्तान के लिए. समय 
समय पर अनन्‍्तरोष्ट्रीय कान्फ्रेंसों में हिस्सा. लेना व इन प्रश्नों के सम्बन्ध में 
अन्तर्राष्ट्रीय नियम-अनुशासन आदि के निर्माण में सहयोग देना भी आवश्यक 
होगा । ऐसी परिस्थिति में उनकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहना ही 
वांछुनीय माना जाता है। इसी'परकार, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी 
अखिल-देशीय व्यवस्था की ही आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना व्यापारिक 
इक़रारनामों पर अमल कराना और धोखेबाज़ी को रोकना सम्भव नहीं हो 
सकेगा, और यह देखते हुए कि आने वाले वर्षों में हिन्दुस्तान का वाणिज्य 
और व्यापार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, इस प्रकार के केन्द्रीभूत नियन्त्रण की 
आवश्यकता पर और भी अधिक ज़ोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हमें 
विदेशी-व्यापार को भी अपनी दृष्टि में रखना है । सबसे वड़ी बात यह है कि 
३--ेनीप्रसाद : (५077र7प्7४ 8९६६८7727८, पु० ११ । 
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आधिक दृष्टि से हिन्दुस्तान एक समष्टि है, ओर उसका विभाजन देश के लिए 
हानिकर ही सिद्ध होगा। 

'ये सब बड़े प्रबल तक हैं, ओर सैद्धान्तिक दृष्टि से उनमें किसी प्रकार की 
कमी बताना सम्भव नहीं है, परन्तु, हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी तो इस 
प्रश्न पर विचार करना है। देश में संघ-शासन की स्थापना के प्रस्ताव का श्रर्थ 
ही यह है कि अब हम मानने लगे हैं कि हमारे प्रांतों में एक ओर तो आंत्म- 
निर्णय की भावना प्रबल हो गई है, ओर दूसरी ओर उनमें राजनैतिक परिपक्कता 
भी अ्रव इतनी मात्रा में आ गई है कि हम शासन-ब्यवस्था में अकेन्द्रीकरण की 
दिशा में कुछ साहस-पूर्ण कदम उठा सकते हैं | ऐसी स्थिति में प्रांतीय प्रेरणा 
ओर नियन्त्रण को हम अवज्ञा की दृष्टि से नहीं देख सकते; प्रत्युत उसे तो हमें 
प्र्धापित और प्रोत्साहित करना है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम प्रांतों 
ओर केन्द्र में किसी मौलिक-मतभेद के आधार पर नहीं चल रहे हैं | उनमें यदि 
पारस्परिक विश्वास है, तो हमें अकेन्द्रीकरण से भयभीत होने की आवश्यकता 
नहीं, बल्कि उसका स्वागत ही करना चाहिए। इन क्षेत्रों में प्रांतों को एक 
बहुत बड़ी सीमा तक अधिकार दिए जा सकते हैं। पुनर्निर्माण की व्यापक 
योजनाएं, मुद्रा ओर विनिसय की नीति, ओर आवागमन और सन्देश वाहन के 
साधनों, व वाणिज्य और व्यापार का वाह्म-पक्ष, जिनका सम्बन्ध दिदेशों से है, 
निःसन्देह केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रहेंगे, पर अन्तिम विभागों के सम्बन्ध 
में यह कहा जा सकता है कि उनके आन्तरिक पक्ष को प्रान्तीय सरकारों के 
हाथों में सोप देना ही वांछुनीय होगा । सड़कों ओर रेलों के विभाग का ही 
उदाहरण लें। इनमें से अधिकांश का विस्तार प्रायः २ या ३ तीन प्रांतों तक 
है । उनका नियन्त्रण आन्तप्रोन्तीय आधार पर किया जा सकता है। उनमें 
भी कुछ सहायक- सड़कें ओर रेलें ऐसी होंगी जिनका विस्तार एक प्रांत से अधिक 
नहीं है; उनमें तो केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप न केवल अवांछुनीय बल्कि 
अहितकर भी सिद्ध होगा | यूरोप की अधिकांश रेलें वेयक्तिक सम्पत्ति हैं, ओर 
उनका विस्तार प्रायः २ या ३ देशों तक है, पर उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में 
कभी अयोग्यता की बात नहीं सुनी गई; तब कोई कारण नहीं कि हमारी प्रांतीय 
सरकारें इस काम को सफलता के साथ क्‍यों न कर सके । इसी प्रकार, व्यापार 
के सस्वन्ध में भी यह अखिल-देशीय क्वानून बन जाना तो आवश्यक है ही कि 
एक प्रांव और दूसरे प्रांत के बीच किसी प्रकार का आयात-निर्यात-कर न लगाया 
जाए, परन्तु व्यापार के आन्तरिक पक्ष का नियन्त्रण प्रांतीय सरकार के हाथों में 
छोड़ना ही ठीक होगा । इस अकेन्द्रीकरण के बावजूद भी इस आवश्यक 
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सिद्धान्त की उपेक्षा तो की ही नहीं जा सकेगी कि देश-व्यापी आपत्ति के अवसर 
पर केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि इन प्रश्नों को वह सर्वथा 
अपने नियन्त्रण में ले ले | 
केन्द्र और आंत के संयुक्त अधिकार 
शासन के ऐसे बहुत से विभाग हैं जिनमें केन्र ओर प्रांत दोनों मिल-जुल 

कर काम कर सकते हैं, आर्थिक पुनर्निर्माण की योजना में भी, जिसे कार्योन्वित 
करने का एकमात्र उत्तरदायित्व प्रायः केन्द्रीय सरकार को सपा जाता है, किस 
प्रकार प्रांतों को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अवसर दिया जा सकता 
है, इसकी कुछ चर्चा ऊपर आ चुकी है | मुद्रा ओर विनिमय के प्रश्नों को छोड़ 
कर जिनमें केन्द्रीभूत नियंत्रण की बड़ी आवश्यकता है, अन्य आर्थिक अश्नों के 
संबंध में भी केन्द्रीय और प्रंतीय सरकारें मिलजुल कर व्यवस्था कर सकती हैं, 
आवागमन के साधनों, व्यापार आदि के क्षेत्रों में व्यवथा का अधिकांश भाग 

प्रांदों को सौधा जा सकता है । बहुत से अन्य मामलों में जहां तक कानून बनाने 
का संबंध है यह काम केन्द्रीय सरकार पर छोड़ा जा सकता है, पर जहां उस 
क्ानन को अमली रूप देने का सवाल आए, वहां उसकी ज़िम्मेदारी प्रांतीय 
सरकार को दी जा सकती है | विवाह, तलाक़ आदि की समस्याएं इस प्रकार की 

हैं। कॉपीराइट, मु मशुमारी, पैमाइश, कस्टम-टैक्‍्स, सामाजिक इंश्योरेंस, 
फ्रैक्टरी-क्ानून, आर्थिक योजना-निर्माण आदि ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, जिनकी 
व्यवस्था केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारें मिलजुल कर कर सकती हैं। भागे हुए 
अपराधियों का पता लगाने व व्यापक पडयन्नरों का भंडाफोड़ करने के लिए भी 
इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी । ये सब प्रश्न ऐसे हैं, जो न तो 

केवल केन्द्रीय सरकार के द्वाथ में ही छोड़े जा सकते हैं, और न प्रांतीय सरकारें 

ही सफलतापूर्वक उन्हें सुलमा लेने की स्थिति में होंगी । अ 

स्वायत्त-शासन भोंगी प्रांतों के अधिकार 
ऊपर जिन विभागों का जिक्र आखुका है, उन्हें छोड़कर शासन के अन्य 

सभी क्षेत्रों पर खायत्त-शासन-सोगी प्रांतीय सरकारों की साबंभीस सता होगी । 

अवशिष्ट सत्ता (+-€४तप्रशाए ए0फथा ) बिना किसी भिकके अथवा 
हिचकिचाहर के प्रांतीय शासन के हाथमें दे दी जायगी, यह सुझाव ऊपर आखुका 

है, प्रांतीय सरकार के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या इसलिए आवश्यक नहीं 
है कि वे सव अधिकार जो स्पष्टतः केन्द्रीय सरकार के हाथ में सौंप नहीं दिए 

गए हैं, प्रांवीय सरकारों के पास रहेंगे । संघ-शासन का प्रमुख कार्य केन्द्रीय- 

शासन की सीमाओं का निर्धारण कर लेना है । ऊपर की विवेचना पर हम यंदि 
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एक बार फिर दृष्टि डालें तो यह देख सकेंगे कि ऐसे विभाग जो केन्द्रीय. शासन 
के सर्वाधिकार में हैं, या जिन पर केन्द्रीय सरकार का दखल है, केवल पांच 
हैं। वे हैं--(१) विदेशी नीति, (२) रक्षा, (३) यातायात आदि के प्रमुख 
साधन, (४) व्यापार पर निर्यात-कर आदि की व्यवस्था, और (७) मुद्रा 
और विनिमय । इनके अतिरिक्त कुछ थोड़े से ऐसे विभाग हैं जिनके संबंध में 
केन्द्रीय सरकार को क़ानून बनाने अथवा निरीक्षण आदि का कुछ अधिकार 
होगा । पर, इस सीमित क्षेत्र को, जिसकी विधान द्वारा विस्तृत व्याख्या कर दी 
जायगी, छोड़कर शासन के सम्पूर्ण अधिकार प्रांतों को प्राप्त होंगे । 

धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों के सम्बन्ध में प्रांतीय 
सरकारों को सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त होगी--यद्यपि अल्प-संख्यक वर्गों के संरक्षण का 
प्रबंध विधान के द्वारा ही होगा । शिक्षा पर, प्रारंभ से लेकर यूनीवर्सिटी की 
अन्तिम कक्षा तक, उनका सम्पूर्ण अधिकार होगा--और शिक्षा-सम्बन्धी अन्य 
विषयों, जैसे पुस्तकालय, संग्रहालय, भाषा ओर साहित्य, नाव्यशाला, सिनेमा, 
सज्जीवालय आदि, सब पर उन्हीं का सर्वाधिकार होगा । इन सब विषयोंके संबंध 
में क़ानून बनाने व शासन-व्यवस्था की स्थापना का दायिच्त्व प्रांतों पर ही होगा | 
इसके अतिरिक्त क्रषि और उससे सम्बद्ध बहुत से प्रश्न भी प्रांवीय अधिकारों 
के सीधे दायरे में आते हैं । कृषि के साथ भूमिकर, जंगल, खनिज पदार्थों का 
नियंत्रण, सहयोग-समितियां, विभिन्न प्रकार के स्थानीय टेक्‍स आदि पर भी 
प्राँती का आधिपत्य होगा। इसी प्रकार, स्थानीय खशासन, जनता के 
खांस्थ्य-सम्बन्धी सभी संस्थाएं, अस्पताल, उपचार-ण्द आदि, सार्वजनिक 
इमारतें, स्थानीय सड़कें और रेलें, गैस, पानी और बिजली के कारखाने 
आदि भी प्रांतीय शासन के अन्तर्गत ही होंगे । प्रांतीय शासन की सार्वभोमता 
का सबसे बड़ा प्रतीक तो उसका शांति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व होगा | 
यह विभाग संपूर्णंतः प्रांतीय शासन के अधीन होगा । आाबपाशी और नदियों 
आदि पर भी उनका ही नियंत्रण होगा । इन बातों, और इसी प्रकार की कुछ 
अन्य बातों, में आन्तप्रोन्तीय सहयोग की आवश्यकता भी पड़ेगी, पर उससे 
प्रांतीय सावभौसता पर कोई असर नहीं होगा । यूरोप में प्रायः एक ही नदी चार 
पांच देशों में होती हुई जाती है | उसकी व्यवस्था का दायित्व उन सभी देशों 
पर होता है, और वे मिलजुल कर इस दायित्व को पूरा करते हैं, पर इसका अर्थ 
“यह नहीं है कि इस प्रकार के संयुक्त अधिकार से उनकी राष्ट्रीय सावंभौमता में 
किसी प्रकार की कमी आती हो | यदि हम केवल इन्हीं विभागों पर दृष्टि डालें 
जिन पर एकमात्र प्रांवीय सरकार का ही सर्वाधिकार होगा, तो हम देख सकेंगे 


९२१ 
(अ) वेधानिक विकास की दिशा 


वैधानिक विकास की आधार-मूमि 


भारतीय परिस्थितियों में संघ-शासन की उपयुक्तता मान लेने, व उसके 
आधार-भूत सिद्धान्तों की व्याख्या कर लेने, के बाद भी यह प्रश्न रह जाता है 
कि हमारे वैधानिक विकास का आरम्म किस बिन्दु से हो, उसकी आधार भूमि 
क्या हो, और उसके अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए किन मायों का हम 
अवलम्बन करें । इस सम्बन्ध सें, यह कहा जा सकता है कि हमारे सामने चार 
निश्चित योजनाएं, अथवा मत, हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि हमारे 
वैधानिक विकास के प्रारम्मिक इतिहास में चाहे कितनी बड़ी ग़लतियां क्‍यों न 
रही हों, १६३५४ का शासन-विधान हमें अपने वैधानिक भविष्य के लिए एक बड़े 
सुनिश्चित पथ की ओर संकेत करता है, ओर हमें, बीच के इन कई व्षों के 
गत्यावरोध को चीरते हुए, उसी मार्ग पर एक वार फिर से चल पड़ना चाहिए। 
इस सम्बन्ध में हम यह न भूले कि यद्यपि १६३५ की शासन-योजना के बनाने 
का समस्त श्रेय, श्रथवा दायित्व, अंग्रेजी सरकार का था, वह खय्य॑ उस मार्ग 
को कभी का छोड़ चुकी है। उसने इन पिछले वर्षों में जो दूसरा मार्ग हमारे 
सामने रखा है,उसका सूत्रपात अगस्त १६४० की घोषणा में, उसकी एक विस्तृत 
वाह्म रेखा मार्च १६४२ के करिप्स-प्रस्तावों में और उसकी कुछ कमियों को 
पूत्ति जूत १६४४ के वेवल-प्रस्तावों में हम पाते हैं। तीसरा रास्ता वह है 
जिसकी मांग कांग्रेस पिछुले कई वर्षों से कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 
हमारे भावी शासन-विधान का निर्माण एक विधान-निर्मात्‌ सभा के द्वारा होना 
चाहिए, और इस समा में देश के सभी वयत्क व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना 
आवश्यक है। एक चोथा मार्ग भी है, जिसकी ओर मुस्लिम लीग ने मार्च 
१६४० में इशारा किया था, और जिसके संबंध में, कुछं उड़ती-सी व्याख्या, 
पहिली वार, नवम्बर १६४४ मै, जिनना साहिब ने अमरीकन-प्रेस को एक इंटरव्यू 
देते हुए की थी। वह देश को दो हिस्सों में बांद देने, व प्रत्येक भाग को 
अपना. विधान अपने आप बना लेने का अधिकार देने की योजना है। सर्व- 
साधारण में वह पाकित्तान-योजना के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले कई अभध्यायों 
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कि उनमें जीवन के कुछ सर्वोपयोगी विभाग शामिल हैं, और शासन की ऐसी 
श्रनेकों शाखाएं हैं, जो प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन का स्पर्श करती हैं, और 
वे सब अधिकार हैं जिनके सम्बन्ध में घार्मिक ओर सांस्कृतिक दल संवेदनशील 
रहा करते हैं । 
यदि इस प्रकार की योजना अमल में लाई जा सकी, तो मुझे पूरा विश्वास 
है कि मुसलमानों का बहुसंख्यक वर्ग द्वारा शासित होने क्रा भय बहुत कुछ 
निमू ल किया जा सकेगा, और उसके साथ ही न केवल मुस्लिम बहु-संख्यक 
प्रांतीं, बल्कि प्रायः सभी प्रांतों, की आ्रात्म-निर्णय की आकांक्षा को भी सन्तुष्ट 
किया जा सकता है | इसके साथ ही, आवश्यकता पढ़ने पर, महत्त्वपूर्ण अखिल- 
भारतीय प्रश्नों के केन्द्रीय शासन द्वारा नियंत्रित किये जाने का आयोजन भी 
इसमें है ही | यहां हमें यह वो ध्यान में रखना ही है कि सत्ता का केसा भी 
विभाजन, और प्रांतों को किसी भी सीमा तक दिया गया खायत्त-शासन, उस 
समय तक सन्वोषप्रद नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके पीछे समझौते .की 
भावना में कार्य करने की तैयारी नहीं होती | दूसरी बाव जो सारी योजना में 
निहित है, पर जिसे यहां स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है, यह है कि प्रस्तावित 
योजना में न तो एक निबल केन्द्रीय शासन की कल्पना की गई है, ओर न केन्द्र 
के इशारे पर नाचने वाले कठपुतली प्रांतों की | प्रायः यह कहा जाता है कि हमें 
इन दोनों में से ही एक को चुन लेना है । संघ-शासन की सुन्दरता इसी में है कि 
बह न तो केन्द्र को निःशक्त बनाता है, और न सदस्य-राज्यों अथवा प्रांतों को 
कमज़ोर | वह सत्ता का एक कठोर विभाजन कर देता है, और केन्द्र और प्रांत 
दोनों को अपने-अपने क्षेत्र में उसके सम्पूर्ण, अविभाज्य, उपभोग का संपूर्ण 
अवसर देता है| उन विभागों में जो केन्द्रीय सरकार को सौंप दिये गए हों, 
उसे बड़े-से-बड़ा साहसपुर्ण क्रम उठाने का अधिकार है, और इसी प्रकार 
प्रांतीय सरकार अपने अधीनस्थ विभागों पर अपनी सावभौसता' का सम्पूर्ण 
उपयोग कर सकती है | हम शासन के इन दोनों स्तरों को अपने-अपने नियत 
क्षेत्रों में पूर्ण-रूप से सशक्त बनाये रह सकते हैं | फिर भी यदि यह शझाशंका रह 
जाय कि संघर-शासन राष्ट्रीय शक्ति का ही हास करता है, तो इसका तो इससे 
अच्छा उत्तर और क्या हो सकता है कि वर्तमान महायुद्ध में वे. दो देश जो अपना 
प्रभुत्व संसार के अधिकांश पर स्थापित करने में समर्थ हुए हैं, संघ-शासन के 
दो विभिन्न प्रयोगों के नियन्ता हैं ! 


्ज क्‍नन लत 
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(अ) वेधानिक विकास की दिशा 


वैधानिक विकास की आधार-भूमि 


भारतीय परिस्थितियों में संघ-शासन की उपयुक्तता मान लेने; व उसके 
आधार-भूत सिद्धान्तों की व्याख्या कर लेने, के वाद भी यह प्रश्न रह जाता है 
कि हमारे वैधानिक विकास का आरम्म किस बिन्दु से हो, उसकी आधार भूमि 
क्या हो, और उसके अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए किन मार्गों का हम 
अवलम्बन करें | इस सम्बन्ध में, यह कहा जा सकता है कि हमारे सामने चार 
निश्चित योजनाएं, अथवा मत, हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि हमारे 
वैधानिक ।विकास के प्रारम्भिक इतिहास में चाहे कितनी बड़ी गलतियां क्‍यों न 
रही हों, १६३५ का शासन-विधान हमें अपने वैधानिक भविष्य के लिए एक बड़े 
सुनिश्चित पथ की ओर संकेत करता है, ओर हमें, बीच के इन कई वर्षों के 
गत्यावरोध को चीरते हुए, उसी मार्ग पर एक बार फिर से चल पड़ना चाहिए । 
इस सम्बन्ध में हम यह न भूलें कि यद्यपि १६३५ की शासन-योजना के बनाने 
का समस्त श्रेय, श्रथवा दायित्व, अंग्रेज़ी सरकार का था, वह खयय॑ उस मार्ग 
को कभी का छोड़ चुकी है। उसने इन पिछले वर्षों में जो दूसरा मार्ग हमारे 
सामने रखा है,उसका सूज्नपात अगस्त १६४० की घोषणा में, उसकी एक विस्तृत 
वाह्म-रेखा मा्चे १६४२ के क्रिप्स-प्रस्तावों में ओर उसकी कुछ कमियों की 
पूर्ति जुत १६४५ के वेवल-प्रस्तावों में हम पाते हैं। तीसरा रास्ता वह है 
जिसकी मांग कांग्रेस पिछले कई वर्षों से कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 
हमारे भावी शासन-विधान का निर्माण एक विधान-निमात््‌ृ सभा के द्वारा होना 
चाहिए, और इस सभा में देश के सभी वयस्क व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होना 
आवश्यक है। एक चोथा मार्ग भी है, जिसकी ओर मुस्लिम लीग ने मार्च 
१६४० में इशारा किया था, ओर जिसके संबंध में, कुछ उड़ती-सी व्याख्या, 
पहिली बार, नवस्वर १६४४ में, जिनना साहिब ने अमरीकन-प्रेस को एक इंटरव्यू 
देते हुए की थी। वह देश को दो हिस्सों में वांद देने, व प्रत्येक भाग को 
अपना. विधान अपने आप बना लेने का अधिकार देने की योजना है। स्व- 
साधारण में वह पाकिस्वान-योजना के नाम से प्रसिद है। पिछुले कई अध्यायों 
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में उसकी विस्तृत बिवेचना आ चुकी है, ओर वर्तमान भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों में उसकी अनुपयुक्तता, असंगतता और अवैज्ञानिकता के संबंध में 
बहुत कुछ लिखा जा चुका है | 

१६३५ के एक्ट के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही जाती हैं। सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि उसके निर्माण में कई वर्षो का अध्यवसाय, अध्ययन और 
विचार-विनिमय है, और उसका निर्माण संघ-शासन के आधार पर है। उसके 
केन्द्रीय पक्त के संबंध में कुछ भी कहा जाय, यह सच है कि प्रांतीय क्षेत्र में 
उसके द्वारा एक सीमा तक जन-सत्ता की स्थापना हो सकी थी, और यदि 
विधान का संघीय भाग अमल में लाया जा सका होता, तो केद्ध में भी 
प्रजासत्तात्मक प्रदृत्तियों का प्राधान्य होना - सम्भव था । प्रांतीय क्षेत्रों: में, गवर्नरों 
के द्वारा, संस्‍क्षण और विशेष अधिकारों के नाम पर हस्तक्षेप का-न होना भी 
एक स्वस्थ संकेत था । यह आशा की जा सकती थी कि केन्द्रीय शासन-में भी 
इस प्रकार के हस्तक्ञेंप को णला जा संकता था| लड़ाई के शुरू होने तक सारा 
काम अच्छे ढक्ल से चल रहा था । प्रांतीय शासन पर जत्र कभी वैधानिक 
संकट आये, सरकार और कांग्रेस दोनों की ओर से सदिच्छा का प्रदर्शन होने से 
वे संकट दल गए, ओर सरकार व कांग्रेस का आपसी सम्बन्ध कुछ मज़बूत ही 
बना । यदि महायुद्ध बीच में न आता, और कांग्रेस प्रांतीय शासन को ठुकरा 
देने की ग़लती न करती, तो भारतीयों और अंग्रेज्ञों का यह स्नेह-सम्बन्ध और 
भी परिपक्क हो जाता, और बिना किसी कलुप और संघर्ष के, हिन्दुस्तान अंग्रेज़ी 
कॉमनवैल्थ में एक शानदार स्थान पा लेता | एक अंग्रेज़ लेखक के शब्दों में, 
““जिन्होंने भारतीय परिस्थिति व एक्ट की धाराओं का. अच्छा अध्ययन किया 
था, उनका विचार था कि मुकम्मिल आज़ादी पर संरक्षण और नियन्त्रण कागज 
पर चाहे कितने ही बड़े क्यों न दीखें, भारतीय ममन्त्रिगण, यदि उन्होंने उन 
विस्तृत. अधिकारों का उपयोग किया जो :उन्‍्हें दिये गए, थे, अपने आ्रापकी एके 
ऐसी सशक्त स्थिति में रख सकेंगे जिसमें किसी भी ऐसे काम के सम्बन्ध में जो 
हिन्दुस्तान के हित में हुआ, और जिसके पीछे भारतीय जनमत का समर्थन हुश्रा, 
नियन्त्रण लगाना कभी सम्मव नहीं हो सकेंगा । इन लोगों को प्रांतीय शासन 
के प्रारम्मिक काल में आशा. के लिए बड़े चिह्द मिले, और उन्हें वे ख़तरे के 
उन संकेतों के मुक़्ाबिले में बड़ा समझते थे; जो इस बीच उनके सामने आये | 
परन्तु, अब वे निरत्साहित हो गए हैं, ओर कांग्रेस नेताओं के वर्तमान रवैये से 
सचमुच चुब्ध हैं, और उन्हें शक होने लगा है .कि ये लोग हिन्दुस्तान में प्रजा- 
तन्‍्वात्मक आधार पर सच्चा स्वराज्य जल्दी-से-जल्दी स्थापित कर लेने के लिए 
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क्या सचमुच उत्सुक हैं, या उनका उद्देश्य केवल कांग्रेस को हिन्दुस्तान का सबसे 
सशक्त राजनैतिक दल, ओर कांग्रेस के नेताओं के हाथ में शक्ति के सारे सूत्र 
केन्द्रित कर देने भर का है |”?! 

भारतीय राष्ट्रीयवा ने आरम्भ से ही १६३५ की शासन-योजना का विरोध 
किया, और अब तो वह उसे बिल्कुल ठुकरा चुकी है : दस वर्ष पहले जो चीज 
खमान्य थी, आज की परिवर्धित ओर विकसित जन-जाणते के सामने वह त्याज्य 
और हेय हो चुकी है ः जीवित रहने के लिए हमें भविष्य के सिंहद्वार में प्रवेश 
करना है, भूतकाल की मुर्दा गलियों में लौटने की आवश्यकता नहीं । १६३५ 
के शासन-विधान की सबसे बड़ी ख़राबी यह थी कि उसमें सत्ता के आधार 
परिवर्तन से अधिक जोर उसके नियन्त्रण पर था। शासन के हर त्षेत्र में 
नियन्त्रण, और नियन्त्रण पर नियन्त्रण, लगे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में सब 
कुछु इस बात पर निर्भर था कि अंग्रेज़ी सरकार उसे कार्यान्वित करने में उदारता 
से काम ले--और इंग्लैण्ड में अनुदार दल के प्रभुत्व के बढ़ने के साथ-साथ यह 
उदारता खत्म होती जा रही थी। यदि हम १६३५ की योजना के निर्माण की 
वैचारिक प्रृष्ठ-भूमि को देखें तो हमें पता लगेगा कि १६३० में उसका आरम्भ 
एक अच्छे वातावरण में हुआ था, पर १६३५ तक, जब उसने क़ानून की शक्ल 
ली, सारा वातावरण बदल गया था, ओर १६३६ त्तक, जब उसे उठा कर एक 
ओर रख दिया गया, हिन्दुस्तान के प्रति अंग्रेजी सरकार का रुख़ बहुत ही संदेह- 
शील और प्रतिक्रियावादी बन यया था। १६३४ के शासन-विधान की 
बड़ी कमी यही थी कि उसे अच्छा या बुरा रूप देना भारतीय राष्ट्रीयता 
के हाथ में नहीं, अंग्र जी सरकार के हाथ में था। इसी का परिणाम यह 
हुआ कि १६३७ में जब अंग्रेज़ी सरकार ने प्रांतीय सरकारे क्रायम करना चाहा, 
. वे बन गई । दो वर्षों तक उसने जनसत्तात्मक प्रद्त्तियों के साथ अ्रपना सहयोग 
: रखा, पर १६३६ के अन्त में जब उन्होंने उन प्रवृत्तियों को सशक्त बनते देखा; 
उनसे अपना सहयोग खींच लिया, और, ताश के महल के समान प्रांतीय सरकारें 
ज़मीन पर आ गिरी ) १६३२५ के विधान में कुछु अधिकार चाहे भारतीयों को 
दे दिये गए हो, पर सार्वभोम-सत्ता का अगु-मात्र भी अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा 
छोड़ा नहीं गया था--अन्यथा जनता की आवाज़ को यों रोंदा नहीं जा सकता 
था| प्रजातन्त्र की भावना का अगर ज़रा भी ख्याल रखा गया होता, तो १६३६ 
में यदि अंग्रेज़ी-सरकार को इस बात का विश्वास हो गया था कि कांग्रेसी मंत्रि- 

१--सर जॉजे शस्द ; व्रत थाते साठटलबटए, १६४१, 
छ० ३३६६-४० | 


२०६ हमारी राजनैतिक समस्याएं. 


भरण्डलों के पीछे भारतीय जनमत नहीं है, तो उसे उनके स्थान पर अधिक प्रति- 
निधि सन्त्रियों को - नियुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए था, न कि गवर्नर के 
हाथों में सारे अ्रधिकार सौंप देने का डिक्टेटरशाही काम करना था। इस संबंध 
में यह स्पष्ट हो जाना आवश्यक हैं कि शासन-विधान की रूप-रेखा चाहे कुछ 
भी हो, हमारे देश में पालंमेण्टरी ढल्ल का शासन हो अथवा प्रेज़ीडेंटी ढक्क का, 
उसे हम डोमिनियन-स्टेय्स का नाम दे लें या मुकम्मिल आज़ादी के नाम से 
पुकारें, हम सार्वभीम सत्ता का पूर्ण रूप से अंग्रेज़ी सरकार के हाथों से हटाया 
जाना व भारतीय जनता के हाथों में सॉपा जाना चाहते हैं | इसके सम्बन्ध में 
समभौते की वातचीत करने का समय अब नहीं रहा | इस दृष्टि से १६३७ के 
शासन-विधान की हम भत्सना ही कर सकते हैं । उसमें सत्ता के परिवत्तन का 
कोई आयोजन नहीं था, न कोई इरादा ही था--बल्कि उसे मज़बूती से पढ़े 
रहने का दुराग्रह था । ह की 
हमारे आन्तरिक प्रश्नों को भी १६३५ का - शासन-विधान ठीक से सुलमा 
नहीं पाया था। सांप्रदायिक समस्या का उसमें निदान नहीं था। बल्कि यह 
कहना चाहिए कि सांप्रदायिक कड़वाहट के सारे कारणों को वदस्तूर क्रायम रखते 
हुए, उसमें, प्रातीयता को प्रोत्साहन देकर, भारतीय राष्ट्रीयता को एक दूसरी ओर 
से चीरने का प्रयत्न किया गया था। सांग्र दायिक चुनाव का सिद्धान्त वैसा ही 
अच्चुएण रखा गया था। मैक्डॉनल्ड-निर्णंय के अनुसार पंजाब और बंगाल को 
मुस्लिम-बहुसंख्यक प्रांत बना कर और सिंन्ध और सीमा-प्रांत में मुस्लिम- 
सरकारों की स्थापना संभव करके हिंदृ-प्रांतों के विरुद्ध मुस्लिम-प्रांतों की संख्या 
बढ़ाने का प्रयत्त भी किया गया था : सांप्रदायिकता से प्रातीयता के गठबंधन 
का यह एक अनोखा प्रयोग था। संघ-शासन के वास्तविक सिद्धान्तों पर उसका 
संगठन न होने के कारण प्रान्तीय इकाइयों को वे अधिकार नहीं मिले थे, जो 
सांप्रदायिक समझौते की दिशा में उपयोगी होते। प्रांतों की स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं मानी गई थी | प्रांतीय आत्मनिर्णय के लिए, उसमें गुज्लाइश नहीं थी | 
इसलिए, केन्द्र के प्राधान्य का डर था--उघर, केद्ध निर्बल था, और अंग्रेजी 
सरकार पर ही सर्वधा आशित था | सच तो यह है कि १६३५ के विधान में 
संघ-शासन के निर्माण का प्रयत्न नहीं था, बल्कि एक केन्द्रीभूत शासन को ही, 
उसके दांत और पंजे छिपाने के लिए, संघृ-शासन का ,आकर्षक खोल पहिना 
दिया गया था। प्रजा-सत्ता की भावना दबोच दी गई थी, और उस डरी- 
सहमी, दबी-छिंपी, प्रजा सत्ता पर, पीछे के दर्वाज़ें से, देशी राज्यों के आक्रमण 
का पूरा आयोजन था | देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत के साथ कुछ इस रुप से 
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संबद्ध किया गया था कि एक ओर तो राजाओं की स्वेच्छाचारिता के लिए पूरी 
सुविधा थी, और दूसरी ओर अंग्रेज़ी सरकार को अपनी डिक्टेटरशिप क्लायम 
रखने के लिए खुला मैदान मिल गया था : संघीय शासन पर देशी राज्यों के 
प्रतिक्रियात्मक प्रभाव के लिए पूरी से अधिक व्यवस्था थी--पर संघ के प्रगति- 
शील विचारों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ सकता था । ऐसी स्थिति में, जब कि 
१६३७४ की योजना न तो हिंदुस्तान ओर इंगलेरण्ड के आपसी संबंधों का प्रश्न 
एक संतोषप्रद तरीके से सुलका न पाई थी, ओर न हिंदुस्तान के आंतरिक प्रश्नों 
का ही कोई हल निकाल सकी थी, भारतीय राष्ट्रीयवा ने यदि उसे डुकरा दिया, 
तो इसमें आश्चर्य की बात क्या थी! 
एक अस्थायी शासन-योजना का प्रश्न 

१६३७ और १६३६ के बीच में राजनैतिक घटनाओं का क्रम कुछ विचित्र- 
सा रहा । १६३७ सें कांग्रेस ने प्रांतीय शासन को क्रियान्वित करना तो स्वीकार 
कर लिया था, पर केन्द्रीय शासन-संबंधी योजना से वह बहुत ज़्यादा असंतुष्ट * 
थी, ओर श्रीमती नायडू के शब्दों में, चिमटे से भी उसका स्पशं करने के लिए 
तैयार न थी । उधर, सरकार उसे अमली रूप देने के लिए. उद्यत दिखाई दे रही 
थी । पर, आने वाले दो वर्षों में तस्वीर की शक्ल ही बहुत ज़्यादा बदल गई । 
प्रांतीय शासन को चलाने के अपने अनुभव से कांग्रेस ने यह निष्कर्ष निकाला 
कि यदि उसे वैसी ही सदिच्छा का वातावरण मिला तो वह केन्द्रीय शासन को 
भी चला सकती है| अंग्रेज़ी सरकार की नेकनीयती में कांग्रेस का विश्वास कुछ 
जमता-सा जा रहा था | अब वह आशा कर रही थी कि गवर्नर-जनरल द्वारा भी 
संरक्षण ओर नियंत्रण के विशेष अधिकार वैसी ही कंजूसी से प्रयोग में लाये 
जायेगे जिसका प्रदर्शन प्रांतीय गवर्नरों ने किया था । उधर ब्रियिश माख में 
राजनैतिक जाणते के बढ़ने के साथ देशी राज्यों की प्रजा भी अपने नागरिक 
ओर राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में अधिक जागरूक होती जा रही थी, और 
उसकी उत्तरदायी शासन की मांग बढ़ती जा रही थी । स्थान-स्थान पर सत्याग्रह 
आदि भी हो रहे थे | देशी राज्यों की जनता के द्वारा प्रजासतात्मक् संस्थाओं के 
निर्माण की सांग का अग्रत्यक्ष समर्थन वायसराय और भारतीय सरकार के कुछ 
उच्च अधिकारियों द्वारा मिल रहा-था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का यह डर 
भी कुछ कम होता जा रहा था कि संघीय शासन में देशी राज्यों का प्रभाव 
सर्वथा प्रतिक्रियावादी होगा । उसे यह आशा हो चली थी कि केन्द्रीय धारा- 
सभाओं में देशी राज्यों की ओर से जो प्रतिनिधि होंगे उनके चुनाव में वहां की 
प्रजा का भी कुछ हाथ होगा । इन परिस्थितियों में १६३४ की शाचन-योजना 


श्ग्प हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


के प्रति कांग्रेस के विरोध की तीम्रता कुछ कम होती जारही ,थी, परन्तु दूसरी, 
ओर, देशी नरेशों ओर श्रंग्रेज़ी सरकार की ओर से उसके समर्थन का उत्साह 
भी शिथिल पड़ता जारह्ाय था । देशी नरेशों ने संघ-शासन को प्रारम्म में तो . 
इस शआाशा से स्वीकार कर लिया था कि वह. उन्हें, अपनी. स्वेच्छाचारिता का 
परित्याग किये बिना, अखिल भारतीय राजनीति पर प्रभाव डालने का एक 
अभूतपूँव अवसर देगा, पर ज्यों-ज्यों संघःशासन की मूल-प्रद्ड्ति से. वे परिचित 
होते गए;*ओर उन्हें इस बात का अहसास होता गया कि उनकी अपनी सार्व- 
भोमता पर भी कैन्द्रीय शासन और, उसका माध्यम लेकर,. प्रजासत्तात्मक 
शक्तियों का आक्रमण निश्चित है, वे सशंकित ओर संघ-शासन के प्रति उदासीन 
होते गए ।' झँंग्रेज्ी सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति का मुख्य आधार देशी नरेशों 
की स्वीकृत्ति में था। संघ-शासन उस समय तक अमल में लाया ही नहीं जा 
सकता था जब तक देशी नरेशों का बहुमत उसमें शामिल होने,के लिए तैयार 
न होजाय । वैसा न होने में सत्ता के प्रगतिशील हाथों में चले जाने का डर था। 
१६३६ के आरम्भ तक देशी नरेशों का/दँश्कोणे बिल्कुल स्पष्ट द्ोगया था।. 
महायुद्ध के छिड़ जाने पर अंग्रेजी सरकार को, उसकी आड़ में, संघ-शासन की 
योजना को बिल्कुल ही परित्याग कर देने का बड़ा अच्छा. अवसर मिल गया । 

प्रांतीय शासन के कांग्रेस द्वारा परित्यक्त किये जाने,- ओर १६३४ की 
योजना के केन्द्रीय पक्ष की अन्त्ेष्टि स्वयं अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा हो चुकने, पर 
हमारी वैधानिक समस्या ने एक दोहरा रूप ले लिया | एक ओर तो वर्तमान 
गत्यावरोध को. मिठाने के लिए. किसी तात्कालिक विधान की आवश्यकता थी, 
ओर दूसरी ओर एक ऐसा स्थायी शासन-विधान बनाना था जो इस, देश की 
मूल-भूत समसख्याओ्रों का समाधान कर सके। लड़ाई के दिनों में अधिक 
आवश्यकता एक सात्कालिक विधान की थी,पर कुछ तो देश की बढ़ती हुई राज- 
नैतिक मांग को सन्तुष्ट करने की दृष्टि से, ओर कुछ , तात्कालिक योजनाओं के 
खोखलेपन को छिपाने के विचार से, भविष्य के सम्बन्ध में भी कुछ आशाएं, 
दिलाई गई । लड़ाई के आरम्भ होते ही वायसराय ने देश के प्रमुख नेताओं से 
बावचीत की, और अक्टूबर १६३६ में देश के सामने प्रस्ताव रखा,कि वह एक 
ऐसी सलाहकार-समिति का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, जिसमें सभी प्रमुख 
राजनैतिक दलों और देशी-नरेशों के प्रतिनिधि शामिल हों, जो अपनी बेठकें 

१---संत्र-शासन के प्रति देशी नरेशों के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ उसके 
ऐतिहासिक विकास के सम्पूण विवेचन के लिए देखिये--डा०, रघुबीरसिंद ; 
ग्रद्व] 908665 धयते 0१८ पं८एछ रिस्ह्टा0९, 
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स्वयं उनके संरक्षण में, ओर उनके निमंत्रण पर, करे और युद्ध के- संचालन में 
भारतीय जनमत को सरकार के साथ रखे । जब वत्तंमान के इस छिछुले प्रलोभन 
का भारतीय राष्ट्रीयता पर कुछ प्रभाव न पड़ा तब, जनवरी १६४० में, बंबई 
ओरिएर्ट-क्लब के अपने भाषण में, वायसराय ने भविष्य के सम्बन्ध में एक 
सोनहला चित्र सामने रखा | वायसराय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान में 
अंग्रेज़ी नीति का लक्ष्य युद्ध के समाप्त होने के बाद, कम-से-कम समय में, 
ओपनिव्रेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। इस भाषण में पहिली वार यह 
कहा गया था कि ओपनिवेशिक स्वराज्य हिंदुस्तान का छक्त्य है--१६३५ के 
शासन-विधान में से इस घोषणा को बड़ी चालाकी के साथ निकाल दिया गया 
था--ओऔर यह ओऔपनिवेशिक स्व॒राज्य वेस्टमिस्टर विधान के ढंग का होगा | 
१६३५४ की योजना को अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया गया था--यह कहा 
गया कि भारतीय जनमत यदि अनुकूल रहा तो युद्ध के समाप्त होने पर उस पर 
फिर से विचार किया जायगा। तात्कालिक समाधान की “दिशा में तलाहकार- 
समिति की स्थापना के स्थान पर वायसराय ने यह स्वीकृत कर लिया कि वह 
अपनी कार्यकारिणी-सभा में कुछ राजनैतिक नेताओं को लेने के लिए तैयार हैं-- 
बशत्तें कि 'महान्‌ जातियों? के नेता उन्हें आश्वासन दे सकें कि वे, आपसी 
मतभेदों को भुलाकर, उनके नेतृत्व में, युद्ध-प्रयत्नों में अ्रपना पूरर सहयोग देने 
के लिए, तैयार हैं । हिंदुस्तान को अपने भाग्य-निर्णय का अधिकार देने का प्रश्न 
अभी भी नहीं उठा था । अगस्त १६४० में, इस एकता की अनुपस्थति में ही 
वायसराय ने अपनी -कार्यकारिणी-समिति में कुछ हिंदुस्तानियों को ले लेने की 
घोषणा की | भविष्य के संबंध में दो महत्त्वपूर्ण सूचनाएं, वायसराय की इस 
घोषणा में थीं। पहिली तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए थी । उन्हें आश्वासन दिया 
गया था कि कोई भी वैधानिक योजना उनकी सहमति के [बिना कार्यान्वित नहीं 
की जायगी, और दूसरे यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हिंदुस्तान के मावी विधान 
के निर्माण का उत्तरदायित्व प्रधानतः हिंदुस्तानियों पर ही रहेगा, ओर उसका आधार 
भारतीय जीवन को अभिव्यक्त करने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 
संस्थाओं की भारतीय कल्पनाओं पर होगा--पर साथ ही अंग्रेजी सरकार अपने 
उन कर्तव्यों और अधिकारों को भी भुला नहीं सकेगी जो उसने हिंदुस्तान के 
साथ के अपने दीर्घकालीन सम्पर्क से प्राप्त किये हैं । 

वत्तमान के संबंध भें यह योजना अ्पमान-जनक ओर भविष्य के संबंध में 
अस्पष्टठ और खतरनाक थी । क्रिप्स ने भावी-विधान के सम्बन्ध में कुछ अधिक 
स्पष्ट सुझाव सामने रखे-- 
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2१ उन्होंने:एक भारतीय ,संघ। (: 000 (77070) की .कल्पना-:की, 
“ज़िसका:दर्जा: श्रान्तरिक-ब्यवस्थाःव विदेशी:संबंधों: के. क्षेत्र. में त्रियिश- कॉमनवेल्य 
के अन्य उपनिवेशों:कीझबराबरी का-होगा-। 

०२५ इस: भारतीय-संघ:केःविधान ;काः निर्माण, अं ग्रेज़ी पर्लमेंट-के द्वारा नहीं, 
: ज़नता: द्वारा-चुनी- हुई. सभा-के द्वारा होगा | 

५३. इस :विधान-निर्मात्‌ : सभा - में देशी -राज़्यों-का भाग लेना 

अनिवाये:होंगा:। 
४, इस भारतीय संघ में (शामिल:होने:या :न होने का - अधिकार : प्रांतों:को 


;होगा>+वे यदि :चाहेंगे तो-अपनी वत्तमान वैधानिक स्थिति- को क्रायम रख-सकेंगे, 


 झौर बाद [में.भी भारतीय संघ: में :शामिल्र होने की -उन्हें- स्वाधीनता:होगी । यदि 
वे चाहेंगे तो अपने लिए एक :अलइहदा ऊविधान बना लेने -का अधिकार भी 
? उन्हें होगा; । 

४५.० इसः विधान-निर्मातू- सभा >ओऔर, अंग्रेज़ी सरकार -के-बीच -एक संघि-पर 
हस्ताक्षुए॒पकिये जायंगे, जिसमें. उन सब आवश्यक . ब्रातों:.का विस्तृत लेखा :होगा 
जी श्रंग्रेज्ञो:के-हाथःसे, हिंदुस्तानियों के:ह्व थ में सत्ताःके:संपूर्ण रूप:से “दिए:जाने 
से.संबंध-रखती हों; 

५६,:इसःसंधि:में, * अंग्रेज़ी :सरकार द्वारा दिये गए :आश्वासनों: के 

समाधारःपर,-ज़ातीय और:धार्मिक अल्पसंख्यक-वर्गों के .संरक्षण का -पूरा निर्वाह 
“होगा | 
५७,-युद्ध -केःसमाप्त-हो: जाने-पर: प्रांतीय-चुनाव! हों गे,: और उसके - फ़ौरन : बाद 
४ही प्रांतीय-प्रारा-सभाश्रों-के नीचे के: चेम्ब्रों:के-समस्त सदस्य; मिल : कर, . आलु- 
परातिक- प्रतिनिधित्व: ( 2/700077097वो | (९ए००४४४०८४८०॥ -) के "सिद्धांत 
“के आधार पर एक विधान-निर्मात्‌ :समा का -ज़ुनाव करेंगे, जिसके . सदस्यों 
पकीःसंख्या-चुनाव-करने:वाली :सभ्ा-का-दशमांशः होगी-। 

८८ सदि अमुख सम्पदायो-के नेता-विधान-तिमातु -सभा-के -चुनाव:के “लिए 

; क्रिसी:झन्य सिद्धांत- प्र सहसत; हो; सकेः तो उंसे:स्वीकृत-कियाःजा : सक्रेग[--वैसा 
“नेहोने श्वर उसका ख़ुनाव, उपर्युक्त पद्धति: से ही :होगा.। 

7&. -इस+विधान:निर्मात्‌ “समा; में भारतीय “राज्यों को अपनी आबादी के 
उसी अनुपात में प्रतिनिधि नियुक्त:करने ःका अधिकार -होगा - ज़िसमें :ब्रिठिश 
“मारत-के सदस्य-चने |ग़ए.. होंगे, और उन्हेंडअधिकार :भी बेसे “ही होंगे, 
'जैसे:त्रिटिश .भारत्तके अंतिनिधियों: कोः। 

भविष्य के संबंध में यह योजना, कुछ शाव्दिक-और कुछ * मूलभूत :परि. 
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वत्तनों-के साथ, भारतीय राष्ट्रीयता को: स्वीकार्य हो-मी जाती; परे वर्त्तेमाम केसे 
संबंध में सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स उन पिछले अस्तावों' से- आगे बढ़ने: के लिएं: तैयार < 
नहीं थे, जो.वायसराय और भारत-मंत्री- अगस्त १६४० से अब तकः इतंने बार 
दोहराते रहे थे कि अब-उनसे घुणा हो चली' थी, ओर . जिनके लिए: प्रारम्भ में: 
स्वयं क्रिप्स ने बड़े ज़ोरदार शब्दों में बुरा-्भला कहा था, और भारतीय 'राष्ट्री-' 
यवा भविष्य के झुलावे में वत्तमान -को भूलने के-लिएः . तैयार नहीं थी-॥ 

भविष्य की इस योजना को ज्यॉ-का-त्यों रखते: हुए, वर्तमान के सम्बन्ध 
में पहिला क़दम- जून १६४४ के वेवल प्रस्तावों में उठाया-गया" वेवलअंस्तावों'ः 
में एक बार फिर इस बात को - दोहराया गया कि अंग्रेज़ी. सरकार की मंशा 
हिंदुस्तान को पूर्ण-स्वराज्य की ओर 'ले” जाने की है; और वह किसी घकारं* का/ 
वैधानिक समझौता उस पर लादना नहीं चाहती | - वायसराय ने एक नई कार्य- 
कारिणी. समा के निर्माण की घोषणा की, जिसमें संगठित ' राजनैतिक जनमत का 
अधिक प्रतिनिधित्व होने की व्यवस्था' थी । इस सभा सें - प्रतिनिधित्व का आधार * 
राज्नैतिक:नहीं,ः सांप्रदायिक-रखा गया-। उस- सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का आधार 
यह था कि कार्यकारिणी समा में ऊंची जाति केः हिंदुओं श्रौर मुसल्मानोंकी संख्या" 
बसवर रखी गई थी-। यदिःविभिन्न सांप्रदायिक दलों केः राजनेतिकः नेता इसे * 
प्रस्तावों को मान लेते तो मौजूदा विधान-के-अन्तगंत वेः कार्यकारिणी-सभा बना 
सकते-थे | चैसी स्थिति में वायसराय ओर 5 कमांडर-इन-चीफ़ को -छोड़कर * कार्य-* 
कारिणी के-सारे सदस्य भारतीय होते । युद्ध-सन्त्रित्व : का भार तोः सेनाध्यवक्त-केः 
हाथ'में छोड़ना ज़रूरी. था ही, पर वायसराय विदेशी नीति के . विभाग को भार- 
तीय॑ मंत्री को सोंप देने के लिए अस्तुत थे-। :इन प्रस्तावों के -अनुसार, श्रन्य ः 
उपनिवेशों के समान, हिंदुस्तांन में भी एक अंग्रेज़.हाई - कमिश्नर की नियुक्ति की * 
जाने का प्रस्ताव था, और हिंदुस्तान: में अंग्रेजों: के व्यापारिक खाथों के संस्क्ष॒र+ 
का दायित्व उसेःसोपा. जाने का विचार था । इन-प्रस्तावों'में :दो:चड़ी ख़राबियां 
थीं | एक तो ऊंची जाति. के .हिंदुओं को, जिनकी संख्या ६६ प्रतिशत से अधिक - 
है; मुसलमानों के, जो भारतीय-आवादी- के- २४ पप्रतिशत से अधिक नहीं हैं;वरावर ' 
ले-आया गया:था । दूसरे, वायसराय ने भूलाभाई-लियाक्न॒तअली- बातचीत के: 
आधार पर कांग्रेस और लीग को वरावर स्थान मिलने का जो राजनैतिक मत्तावः 
था, उसे सांप्रदायिक रूप दे दिया धा--ओर - यहः सिद्ध करने . की कोशिश की 
थी कि कांग्रेस केचल हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करती है-। * वायतराय ने जब - 
अ्रप्त्यक्ष रूप से, कांग्रेस के राष्ट्रीय संज्था होने के दावे को मान'लिया,ठब कांग्रेस 
ने भी सवर्ण हिंदुओं और मुसंल्मानों:के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का अपना: 
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विरोध वापिस ले लिया | परन्तु, मुस्लिम-लीग द्वारा पेश किये गए. इस दावे पर 
कि भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधिक संस्था केवल वही है, और 
मलिक ख़िज़रहयातख़ां ओर अन्य मुसलमान नेताओं द्वारा ही उस दावे के विरोध 
के परिणाम-सखरूप, शिमला-कांन्फ्रेंस असफल घोषित कर दी गई। इस बीच, 
महायुद्ध भी समाप्त होचुका था, ओर चारों ओर से यही राय व्यक्त की जाने 
लगी थी कि अब तात्कालिक समाघान का समय निकल गया है, और यह 
आवश्यक होगया है कि हिंदुस्तान के लिए. एक स्थायी शासन-विधान बनाया 
जाय | ऐसी स्थिति में केन्द्रीय ओर प्रांतीय घारा-सभाओं के चुनाव की घोषणा 
की गई, और अ्रव कहा यह जा रहा है कि इन चुनावों का परिणाम घोषित हो 
जाने के बाद स्थायी शासन-योजना का निर्माण-कार्य हाथ में लिया जायगा | 
ह विधान-निमोत्‌ सभा की मांग 

पिछले ५-६ वर्षों में अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा ताकालिक समाधान और 
स्थायी शासन के सम्बन्ध में जो योजनाएं, प्रस्तुत की जाती रही हैं--उनकी चरम- 
सीमा एक और वेवल-प्रस्तावों और दूसरी ओर क्रिप्स-योजना में है --कांग्रेस के 
आदशों से वे बहुत नीचे रह जाती हैं। तात्कालिक समाधान की दिशा में 
कांग्रेस अपने सिद्धांतों से बहुत दूर तक समभीता कर लेने के लिए तैग्रार थी, 
पर वह यह ज़रूर चाहती थी कि केन्द्रीय-शासन के आन्तरिक व्यवस्था संबंधी 
भाग का एक बड़ा अंश भारतीय जनमत के प्रभाव में हो, ओर साथ ही अंग्रेज्ञी 
सरकार यह घोषणा मी कर दे कि वह लड़ाई ख़त्म होने के फौरन बाद ही 
हिंदुस्तान की आज़ादी को मान लेगी | तात्कालिक समाधान में वह इस निश्चय 
का एक स्पष्ट, और क्रियात्मक, आभास चाहती थी। सलाहकार-समिति और 
छाया मन्त्रिमएडल ( 5980 09 ८ब०7९६४5 ) उसे लुमा नहीं सकते थे | 
युद्ध की मीषणता ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, कांग्रेस ने अधिक-से-अधिक समझौते की 
भावना का प्रदर्शन किया | कांग्रेस का पूना-प्रस्ताव, जिसमें उसने अहिंसा के 
सिद्धांत को भी एक ओर रख कर युद्ध के प्रयत्नों में सहायता देने का अपना 
विचार प्रगट किया था, इस दिशा में सबसे बढ़ा क्दम था । मुकम्मिल आज़ादी 
की अपनी मांग को दोहराते हुए और उसको फ़ोरन घोषित किये जाने की 
मांग को क्ायम रखते हुए, कांग्रेस ने, तात्कालिक समाधान की दिशा में, अपना 
यह प्रस्ताव रखा कि केन्द्र में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी जाय, जिसमें 
केन्द्रीय धारासभा में चुने गए सभी राजनैतिक तत्वों का प्रतिनिधित्ष हो, और 
जो यांतों के उत्तरदायी शासन के पूरे सहयोग में काम कर सके। बारदोली- 
प्रस्तावों के द्वारा कांग्रेस ने एक बार फिर समभीते का .दर्वाज्ञा खोलने की 
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कोशिश की । पर अंग्रेज़ी सरकार के अविश्वास और संपूर्ण सत्ता को अपने 
हाथों में रखने के दृढ़ निश्चय के सामने ये सब प्रयत्न असफल रहे । यह निश्चित 
है कि युद्ध के दिनों में कांग्रेस अपने सिद्धांतों के साथ काफ़ी दूर तक संममीता 
करने के लिए- तैयार हो जाती, पर जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है, मुकम्मिल 
आज्ञादी के प्रश्न पर वह किसी तरह का समभौता नहीं करेगी । जैसा कि १६४० 
के रामगढ़-अधिवेशन में उसने घोषित किया, “हिंदुस्तान की जनता संपूर्ण 
आज़ादी से कम कोई भी चीज़ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है | साम्राज्य- 
वांद के ढांचे में हिंदुस्तान की आज़ादी की कल्पना नहीं की जा सकती । औप- 
निवेशिक स्वराज्य, अथवा साम्राज्यवादी ढांचे के अन्तर्गत किसी अन्य प्रकार का 
विधान, हिंदुस्तान के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होगा, वह एक महान्‌ राष्ट्र के 
गौरव के अनुकूल नहीं होगा, ओर अनेकों प्रकार से हिंदुस्तान को अंग्रेज़ी 
राजनीति और आर्थिक ढांचे के शिकंजे में जकड़ देगा।? १६४२ का अगस्त- 
प्रस्ताव, इसी भावना की एक ज्ञोरदार उद्घोषणा, था ! 
कांग्रेस ने आरम्म से ही इस बात से इन्कार किया है कि हमारे देश के 
शासन-विधान के निर्माण का काम अंग्रेज़ी सरकार पर छोड़ा जा सकता है : 
१६३५ के विधान के उसके विरोध का मूल कारण यही था। उसका विश्वास 
है कि यह काम एक ऐसी भारतीय विधान-निर्मातृ-सभा के द्वारा किया जाना 
चाहिए, जिसका चुनाव देश के सभी वयस्क व्यक्तियों द्वार हो। १६३६ के 
चुनाव-आन्दोलन में जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार को तेज़ी के साथ देश 
के कोने-कोने में फैला दिया था : कांग्रेस की चुनाव-घोपणा का भी वह एक 
महत्त्वपूर्ण अंग था। चुनाव जीत लेने के बाद, मार्च १६३७ में, कांग्रेस-कमेटी 
ने १६३५ के विधान की भत्संना करते हुए कहा, “जनता ने इस वात की घोषणा 
भी कर दी है कि वह अपना विधान अपने-आप बना लेना चाहती है, उस 
विधान का आधार होगा राष्ट्रीय स्वाधीनता, ओर उसके बनाने का दायित्व होगा 
एक विधान-निर्मातू सभा पर, जिसके निर्माण में देश के सभी वयस्क व्यक्तियों 
का हाथ होगा ।” सच तो यह है कि कांग्रेस ने पद-ग्रहण ही इसलिए किया 
था कि “बह मौजूदा विधान को तोड़ दे, ओर एक विधान-निर्मात सभा के 
निर्माण, ओर खतन्‍त्रता की प्राप्ति के लिए, ज़मीन तैयार करे |? १६३६ के 
अन्त में कांग्रेस की वर्किज्ञ-कमेटी ने इस विचार की कुछ ओर विस्तृत व्याख्या 
की। अल्प-संख्यक वग्गों के संबंध में यह तय किया गया कि उसका आधार देश 
की आबादी में इन वर्गों की संख्या के अनुपात में होगा, और यदि ज़ोर दिया 
गया तो उनके चुनाव में सांप्रदायिक आधार भी रखा जा सकेगा । यह सभा 
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एक ऐसाः विधान-बनाः सकेगी: जिसमें-अह्प-संख्यक-वर्गों के अधिकार ऐसे होंगे-जों: 
उन्हें तृ्त कर सकेंगे और इन श्रधिकारों के संबंध में यदि-कोई बात ऐसी हुई जिसपर : 
एक-मत नहीं हुआ - जा सका तो-“उसका- निर्णय किसीः बाहरी शक्तिः पर;- जिसमें: 
दोनों पत्तों का विश्वास हो+ छोड़ा जा सकेगा-।४ कांग्रेंस-वर्किक्ष:कमेटी की राय- 
में “क्रिसी आज़ाद देश का विधान बनाने- के--लिए. यही .एकमात्र-प्रजासत्तात्मकः 
मार्ग है, ओर कोई भी- व्यक्ति जो ग्रजातन्त्र - और-आज़ादी- में : विश्वास-रखताः: 
है, इसके विरुद्ध नहीं, जाःसकता ।” कांग्रेस की राय में यहःसभा ही -“सांप्रदा-- 
यिक श्र दूसरी कठिनाइयों को दूर करने का - एक-मात्र - साधन? हो सकतीः है:। : 
इसके कुछ ही दिन बाद . गांधीजी - ने भी - विधान-निर्मातृ-सभा- की-- इस- मांग- 
को अपना लिया । मार्च १६४० में कांग्रेस: ने अपने खुले अधिवेशन- में इसका“ 
समर्थन किया । अगस्त १६४२ के 'खुले विद्रोह! में भी कांग्रेस की दृष्टि. विधान- - 
निर्मात्‌ सभा पर ही-गड़ी थी.) जवाहरलाल जी ने : वर्किज्न-्कमेटी : के - वर्धा- 
प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए कहा, | “हिन्दुस्तान से अंग्रेज़ी राज्य के-ख़त्म- हो.' 
जाने पर देश के ज़िम्मेदार व्यक्ति-मिल कर एक अस्थायी: सरकार का निर्माण 
कर लेंगे, जिसमें भारतीय जनता के सभी- प्रमुख तत्यों-का-प्रतिनिधित्व होगा; 
ओर जो बाद में एक ऐसी योजना- वना- लेगी: जिसके द्वारा विधान-निर्मातू सभा: 
का निर्माण किया जायगा। और यह सभा: मारतीय -शासन-के लिए एक ऐसाः 
विधान तैयार करेंगी, जो देश के सभी- बर्गों- को मान्य-होगा-१ 

मुस्लिम-लीय द्वारा: इस मांग का: आरम्भ-से ही विरोध - किया जा रहा था 
मि० जिन्‍मा की राय में यह- विधान-निर्मातृ-समिति” “कांग्रेस के -आदमियों से - 
भरी हुई श्रौर एक छोटे-से :दल के -इशारे : पर- काम-- करने. वाली! होगी-। - 
अंग्रेज्ी सरकार ने अ्रयनी श्रगस्त १६४० की - घोषणा:में ' मान-- लियाल्‍था - कि: 
“जग्रे विधान के बनाने के लिए युद्ध. के-वाद एक -प्रतिनिधिक-भारतीय संस्था: का-- 
निर्माण आवश्यक होगा, ओर इसःबीच -अ्ंग्रेज़ी सरकार उन प्रयत्नों-का-स्वागत,- 
ओर उनसे पूरा सहयोग करेगी, जो.विधान : बनाने बाली इस - संस्था-की -रूप- 
रेखा और कार्य-पद्धति-के संबंध-में देश-में.एक-मत बनाने की दिशा में.- किये 
जाय॑गे।” परन्तु इस संस्था(८075ट6फ८07-नएथेंट०8 9009)में और -कांग्रेस- 
द्वारा जिस विधान-निर्मात्‌ समा((2050प७॥४४ /55७॥ 79) की मांग की 
जा रही थी उसमें ज्ञमीन-आस्मान का' श्रन्तर है : एक. प्रतिनिधि भारतीय“समा: 
द्वारा, जिसके चुनाव और अधिकार के प्रश्न अभी. अनिश्चित- थे, शासन-योजना 
का निर्माण एक बात है, और भारतीय जनता... द्वारा . चुती . गई विधान-निर्मातृ 
समा द्वारा, जिसके पास अन्तिम सावेनोम सत्ता. हो,...इस योजना:का - निर्धारित 


 वैधांनिक-विकास- की दिशा २१५ 


“किया “जाना “बिल्कुल -दूसरी “बात है। क्रिप्स-प्रस्तावों में : श्रेग्नेज़ी-सरकार एक 
धक्रदम-आगे-बढ़ीः है।। क्रिप्स ने अपनी योजना में एक विधान “बनाने वाली 
“सभा को एेज़िकर “किया: है, परन्वह काँग्रेस की कल्पना के अनुसार देश के सभी 
“वयस्क व्यक्तियों द्वारा सीधे चुनाव द्वारा बनोंई-जाने वाली सभा नहीं है, उसका 
(निर्माण प्रांतीयःधारा-सभाओं-द्वारा >अप्रत्यक्षःचुनाव के द्वारा होगा। अप्रत्यक्ष . 
“रूप से ही सही, पर .जनता द्वारा. चुनी गई विधान-निर्मातृ. सभा के सिद्धान्त को 
अमानःकर, अं प्रेज़ी.सरकार ने अगट-रूप से जो एक आगे की तरफ क़दम उठाया 
“था, वह उसः समा में. देशी:राज्यों के ऐसे.प्रतिनिर्धियों 'की स्थान . देकर, जिनके 
“चुनाव. में :जनता :की -इच्छा-अ्रनिच्छा पर बिल्कुल ज्ञोर नहीं दिया,गया था, 
अपत्यक्ष-रूप, से उसे: पीछे खींच लेनेःके समान'था | क्रिप्स-प्रस्तावों को अखी- 
“कृत “करते हुए कांग्रेस'की >वर्किज्ञ-कमेटी ने कहा, “विधान-निर्मात्‌ समा का 
(निर्माण भी:कुछ ऐसे. ढक से प्रस्तावित किया-गया है, जिसमे जनवा के - आत्म- 
। निर्णयःके अधिकार के अ्प्रतिनिधि तत्त्वोंसके द्वारा ग्रतिक्रणण किये जाने का 
डर है. ।”' “अंग्रेज़ी सरकारःने "यह तो मान लियाः है कि हिन्दुस्तान का भावी 
“शासन-विधान हिन्दुस्तानियोंःके द्वारा ही 'बनाया 'जायगा, पर अभी भी वह 
/“विधान-निर्मात्‌ सभा के सम्बन्ध में “कांग्रेस की सांग की, वेसे-का-वैसा ही, 
: स्वीकार करंने: के लिए-ैयार ,नंहीं: है' । 
:जनता छाराः सीचे चुनी गई इसः प्रकार की विधान-निर्मात्‌ सभा के : विरोध 
“में बहुत-सी बोतें कही जांती हैं'। :पहली बात “तोःयहः है कि.कांग्रेस द्वारा प्रस्ता- 
/विक यह योजत्ा.अल्प-संख्यक- वर्गों को मान्य नहीं है 5 घुस्लिम-लीग तो प्रारम्भ 
*से “उसका : विरोध कर ही' रही: है, परन्तु अन्य अल्प-संख्यक वर्ग भी उसके 
' सम्बन्ध में उत्साही नहीं हैं।। धयह सच है कि कांग्रेसःने गौण प्रश्नों.के संबंध में 
समझौते के मार्ग परण्ज़्ञोर दियाःहै, पर इससे भी इन्कार-नहीं किया जा सकता 
"कि बढ़े:बड़े प्रश्नों-के संबंध में बहुमत का निर्णय ही सान्य रहेगा। मुस्लिम-लीग 
“इस सम्बन्ध में सहमत होने :के लिए तैयार नहीं है । इसके साथ ही यह भी नहीं 
: कहा जा- सकता कि केवल इस विधान-निर्मातृ सभा के निर्माण का आधार देश 
के सभी वयस्क व्यक्तियों तक फैला देने से यह समस्या सुलक जायगी : बहुत 
«सम्भव है .कि इस प्रकार के विस्तार से वह -और उलक जाय। मताघिकार की 
परिधि " जितनी व्यापक बनाई जायगी, ने पढ़े-लिखे किसान और मज़दूर उसके 
“अ्रन्तर्गत आते-जायंगे, ओर इसका नतीजा यही हो सकता है कि वे अपने को 
: कुछ प्रभावशाली: राजनैतिक नेताओं और दलों के हाथ में कठपुतली बना लेंगे | 
हिन्दू जनता सम्भवतः कांग्रेस-की और भुकेगी, ओर मुसलमान लीग की ओर । 
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भर 

ऐसी स्थिति में इन दोनों दलों की शक्ति के अनुपात में विशेष, अन्तर नहीं 
आएगा, ओर चुनाव के क्षेत्र को इतना विस्तीर्ण करने पर ख़र्च किया गया 
रुपया और शक्ति व्यर्थ जायगी। सांप्रदायिक समस्या उससे तनिक भी न 
सुलमेगी । कांग्रेस मुसलमान सदस्यों के चुनाव में सांप्रदायिक आधार को मान 
लेने के लिए भी तैयार है, ऐसी स्थिति में तो यही होगा कि .चुनाव में १० या 
१४ करोड़ व्यक्ति हिस्सा लें सकेंगे--पर समझौता करने में हम उतने ही असमर्थ 
होंगे जितने आज हैं। संघर्ष में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए अपने अनुयायियों 
की संख्या बढ़ा लेना समझौते की दिशा में कभी सहायक नहीं होता है । यह 
भी कहा जाता है कि विधान-निर्मात-सभा की यह कल्पना उस समय ,चाहे 
व्यवहार-संगत रही हो, जब सांप्रदायिक वैपम्य इतना तीज नहीं था, पर आज 
की स्थिति में तो वह बिल्कुल ही अव्यवहार्य है | इस संबंध में एक और बात यह 
कही जाती है कि विधान के निर्माण का काम अश्रनुभवी जानकारों का है, जनता 
का नहीं, ओर इन व्यक्तियों की संख्या जितनी कम हो, उतना अच्छा है। 
सर मॉरिस ग्वायर ने बनारस विश्व-विद्यालय के दीक्षांत भाषण में कहा 
था--“(एक ऐसी छोटी सभा में) सदस्य एक दूसरे को श्रच्छी, वर से जान 
जते हैं, दूसरों के श्रच्छे गुणों को पेहिचानने लगते हैं, और अपनी , कमियों से 
भी अनमिज्ञ नहीं रहते । मस्तिष्कों के संघर्भण की प्रतिक्रिया होती ही है, और 
कुछ समय के बाद. . । एक समष्टि की भावना जन्म लेती है, और उसमें से यदि 
एक सामान्य इच्छा-शक्ति उत्तन्‍न न भी हो तो रचनात्मक निर्ययों के लिए. एक 
सामान्य-इच्छा तो जागत हो ही जाती है ।?* अपने इस दीक्षान्त भाषण में 
विद्यान्‌ न्यायाधीश ने यह भी बताया कि जहां कहीं व्यापक मताधिकार के आधार 
पर विधान-निर्मात्‌ समा का चुनाव हुआ है, उसे अपने कार्य में असफलता - 
मिली है। १७६५ के क्रान्तिकारी फ्रांस में ६०० सदस्यों की राष्ट्रीय सभा 
(पर४०१४९०7ए४7१४०7)द्वार बनाये हुए विधान ने नैपोलियन और बीस 
वर्षों के युद्धों का स्वागत किया; १८४८ के प्रजातन्न्रात्मक फ्रांस में ६०० सदस्यों 
की विधान-निर्मात्‌ सभा ने दूसरे साम्राज्य” और फ्रांस के पतन की. सृष्टि की । 

१--रायटर के राजनैतिक संवाददाता को १६ नवम्बर १६४५ ,को दिये गए 
एक इण्टरव्यू में प्रो० लास्की ने कहा कि यह विधान-निर्मातू सभा (१) छोटी 
हो, और (२) अमरीका का विधान बनाने वाली ,फ़लिलाडेल्फ़िया, की सभा के 
समान अपनी बैठकें गुप्त रखे, क्योंकि यद्रि उसकी सारी कायवाही खुले अ्रधि- 
वेशन में हुईं, शोर उसमें ्रावेशपृर्ण चाद-विवाद रहे तो उसे अपने कार में 
सफलता प्राप्त करने की उम्मीद कम ही रखना चाहिए | 
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१८४८ की जम॑न राष्ट्रीय सभा, जिसमें ४०० सदस्य शामिल थे, अपने काम में 
असफल रही। १६१६ की वाइमार की सभा भी, जिसमें ४२० सदस्य 
उपस्थित थे, किसी स्थायी विधान की नींव नहीं डाल सकी । रूस की विधान- 
निर्मात सभा, जिसका चुनाव ४॥ करोड़ व्यक्तियों के द्वारा हुआ था, केवल 


. एक बार सिल सकी । इसके विपरीत, जितने स्थायी शासन अब तक बने हैं, वे 


सब थोड़े लोगों के द्वारा बनाये गए थे, जिनका चुनाव व्यापक जनता के द्वारा 
नहीं, अपनी -धारासभाओं श्रथवा सरकारों के द्वारा हुआ था | फ़िलाडेल्फ़िया 
की जिस सभा ने अमरीका का शासन-विधान बनाया उसमें ३० सदस्यों से 
अधिक ने भाग नहीं लिया | कनाडा का विधान जिन दो सभाओं में बना उससें 
क्रशः २२ और २३ सदस्य शामिल थे। आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका 
का विधान क्रमशः ५० और ३० व्यक्तियों के द्वार बनाया गया । सोवियट रूस 
का वत्तमान विधान केवल ३१ व्यक्तियों ने बनाया | इन सब सभाओं में सारी 
कार्यवाही गुप्त रखी गई थी । 

ये सब तर्क, ऊपर से देखने से, काफ़ी प्रभावशाली दिखाई देते हैं | पर, 
उनका आधार सच को छिपा लेने और मूठ पर ज्ञोर देने में है। अंग्रेजी सर- 
कार द्वारा मानी गई विधान-निर्मात्‌ सभा और कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित विधान- 
निर्मात्‌ सभा में मुख्य अन्तर यह नहीं है कि एक में सदस्यों की संख्या कम ओर 
उसकी कार्यवाही गुप्त रखने पर ज्ञोर दिया गया है, और कांग्रेस का विश्वास 
एक बहुत बड़ी अबाध,. अनियंत्रित सभा में है जो [हर दलील पर लड़ने और 
भगड़ने के लिए तत्पर हो : कांग्रेस ने न तो कहीं उस सभा की बड़ी संख्या का 
ज़िक्र किया है, और न उसकी कार्यवाही के गुप्त रखने से अपना विरोध प्रगट 
किया है। इन दोनों प्रस्तावों में मुख्य अन्तर यह है कि सरकार उसके चुनाव का 
आधार बहुत संकुचित रखना चाहती है, और कांग्रेस चाहती है कि उसके पीछे 
हर वयस्क हिंदुस्तानी का नैतिक बल हो । मौलिक अन्तर ग्रजातन्त्र के सिद्धांतों 
में अविश्वास और उनके प्रतिपादन का है । सरकार मताधिकार के दायरे को 
बढ़ाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो उसमें जनता की 
अपार शक्ति के उभड़ आने का डर है, कांग्रेस उस शुक्ति को उभाड़ना, 
ओर उसके व्यापक आधार पर देश के मावी शासन-विधान को प्रस्थापित 
करना, चाहती है । प्रजातन्त्र में इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है। यदि हमें 
एक प्रजातन्त्र-शासन की नींव डालना है, तो उसके निर्माण की मशीनरी भी 
प्रजातन्न्रात्मक ही होनी चाहिए ! जिन स्थायी शासनों की गणना सर मोरिस 
ग्वायर ने अपने उपयुक्त भाषण में की है, उन सबका निर्माण प्रजाठन्त्र की 


श्श्् हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


शंक्तियों के द्वारा हुआ | विधान-निर्मात्‌ सभा को चुनने के साधारणुतः दो मार्ग 
ईँ---एक सीधे चुनाव का, जिसका अवलंबन आस्ट्रेलिया, जर्मनी, श्रास्ट्रिया, 
आयलंण्ड और मध्य ओर पूर्वी यूरोप, के कई अन्य राज्यों में किया गया, और 
दूसरा,रजनैतिक इकाइयों की धारा-सभाओं के द्वारा, जैसा कि अमरीका, दक्षिण 
अफ्रीका आदि में हुआ । दोनों का आधार प्रजातन्त्र के सिद्धांतों में है। जिन . 
देशों में प्रांतीय धारा-समाओं द्वारा विधान-निर्मातु सभा का चुनाव हुआ है, 
उन सबसे ये धारा-सभाएं जनता को मिले हुए व्यापक मताधिकार पर ही क्रायम 
थीं, हमारे देश के समान यह मताधिकार सीमित ओर संकुचित नहीं था | यदि 
आज भी हमारी प्रांतीय धारा-समाओं के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रांत 
के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मिंल जाय तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस विधान 
निर्मात्‌ सभा के अप्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत को भी मान लेगी । साथ ही, यह 
भी आवश्यक होगा कि देशी राज्यों से आने वाले सदस्य, उसी व्यापक श्राधार 
पर, उन राज्यों की जनता द्वारा चुने जायं। यह मान लेना कि विधान 
बनाने का काम केवल बहुत बड़े विद्वानों, अथवा योग्य राजनैतिक नेताओं का 
है, चाहे उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त न हो, एक मिथ्यात्व को प्रश्नय देना है,। 
जब तक वे जनता द्वार चुने हुंए व्यक्ति न हों, उनके द्वारा बनाये गए, विधान का 
मूल्य, चाहे वह विधान कितना ह्वी वैज्ञानिक और विद्वत्तापूर्ण तरीके से क्यों न 
बनाया गया हो, कौड़ी वरावर मी- नहीं है। उसकी मेहनत वैसे ही बेकार 
जायगी जैसी १६३५ के विधान बनाने वाली मोलम्रेज़ परिप्रदों, संयुक्त पालंमेण्टरी 
कमेटी आदि की। सप्रूकमेटी में विद्वानों की कमी नहीं थी, पर उनके 
जनता द्वारा चुने गए. न होने के कारण उसके सुझाव बहुत-कुछ बे-मानी से हैं । 
जहां तक इस विधान-निर्मात्‌ सभा के सदस्यों की संख्या का सवाल है, यदि 
वह संख्या बहुत बड़ी भी हुईं, तो हमें यह बात ध्यान में रखना है कि वह 
अपना काम खुले अधिवेशनों में कम ही करेगी, कमेटियों के द्वासा अधिक । 
कभी-कमी तो प्रमुख व्यक्तियों को भी यह काम सौंप दिया जाता है|! विभिन्न 
राजनैतिक दल तो अपनी-अपनी योजनाएं. इस समाके सामने पेश करते ही हैं ।* 
कमेटियों का काम इन विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करना होगा, और इन 
सब कमेटियों के काम की समन्वित करने का दायित्व मी एक कमेटी पर ही रखा जा 
>जेसे जमनी में हयूगो प्रियूस को, व जेकोस्लोवाकिया सें प्रो० जीरी 
होयत्जेल को यह काम सौंपा गया था। 
फ़िलाडेल्फिया सभा के सामने रेंडोल्क-योजना और पैदसंन-योजना 
आदि रखी गईं, और कनेक्टीकट ध्षममीते के रूप में उन्हें समन्वित किया गया। 


वैधानिक विकास की दिशा श्र 


संता है| विधान-निर्मात्‌ सभा के खुले अधिवेशन में तो प्रायः यही होता है 
कि उसकी किसी एक ब्रेठक में विधान-निमोण के आधार-थूत सिद्धांतों को मान 
लिया जाता है, और बाद की बैठकों में केवल कमेटियों की सिफ़ारिशों पर चर्चा 
भर होती है। इन कामों में समा के सदस्यों की संख्या अधिक होने से कोई 
बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। सच तो यह है कि विधान की स्वीकृति का आधार 
जितना व्यापक होगा, उसे उतना ही अधिक स्थायित्व मिल सकेगा | 
विधान-मिर्मातृ सभा के बन जाने पर अपनी कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में निर्णय 
करने का अधिकार उसी को होगा । वह खयय॑ अपना सभापति चुनेगी, विधान के 
आधार-भूत सिद्धांतों का निश्चय करेगी, ओर वेधानिक प्रश्नों के अध्ययन के 
लिए विभिन्न समितियों की स्थापना करेगी। हमारे भावी विधान की रूपरेखा 
संघ-शासन के सिद्धांत पर बनेगी अ्रथवा केन्द्रीभूत-शासन के, इसका निर्णय 
विधान-निर्मात्‌ समा ही करेगी ।'* केन्द्र और प्रांतों के बीच सत्ता का बंथ्वांरा 
क्िंस प्रकार होगा, शासन के विभिन्न भागों के आपसी संबंध कया होंगे, मताधि- 
धिकार किन लोगों को दिया जायगा, चुनाव की पद्धति क्या होगी, अ्रर्थनीति पर 
. किन निययंत्रणों की सृष्टि करना आवश्यक होगा, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनका 
निर्णय विधान-निर्मात्‌ सभा ही करेगी । वह विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के 
लिए कमेटियां नियुक्त करेगी, संभव है उनकी रिपोर्टों में सामंजस्य लाने के लिए 
भी एक कमेटी नियुक्त कर दे, ओर उनकी रिपोर्टो पर विचार करेगी, और इस 
अध्ययन ओर अनुशीलन, विचार-विनिमय और वाद-विवाद के बाद विधान को 
' १-में समझता हूँ कि विधान-निर्माठू-सभा के निर्माण का आ्राधार भारतीय 
एकता पर ही होना चाहिए | सारा देश मिल कर उसे चुने | उसमें प्रतिनिधित्व 
भारतीय जनता का हो, न कि विभिन्‍न प्रोतों का। प्रांतीय प्ास्म-निर्णय के 
आधार पर एक संघ-शासन के निर्माण का पूरा अधिकार तो उसे होगा ही, 
भारतीय एकता से चलकर श्रांतीय-स्वराज्य की ओर अग्नसर होना ही हमारी परि- 
स्थितियों के अनुकूल है भी । यदि आरस्भ में ही प्रांतों को स्वतन्त्र राजमैंतिक 
इकाईं साव लिया गया, और इस आधार पर विधान-निर्मोत्‌ सभा का चुनाव 
हुआ, तो उसके काये में अकेन्द्रीकरण और विश्दंखलता के तत्वों के चहुत प्रबल 
बाधा बन जाने का भय है। प्रांतीय आत्म-निर्शय और, एक काफ़ी दूर तक 
अक्ेन्द्रीकरण, झी आवश्यकता को सानते हुए भी हमें भारतीय एकता पर उसे 
तरजीह नहीं देना है । और जबकि प्रांतीय सीमाओं का एुनरनिमौय विधान-निर्मात्‌ 
सभा का एक मुख्य काये होगा, तब तो वर्तमान प्रांतों के झाधार पर उसका 
चुनाव करना घोड़े के आगे गाड़ी को जोड़ने के समान होगा | 


२२० हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


अन्तिम खीकृति देना भी उसी के अधिकार में होगा । अपने इस कार्य में वह 
अन्य देशों की विधान-निर्मात्‌ सभाओं के अनुभवों से भी पूरर लाभ उठायगी । 
इस सभा के छारा बनाया ओर स्वीकृत किया गया विधान ही समस्त भारतीय 
जनता के लिए मान्य होगा ।* 

विधान-निर्मातू सभा के सम्बन्ध में दो अन्य शंकाओं का स्ष्टीकरण भी 
आवश्यक है| एक तो यह माना जाता है कि जब तक देश भर में मूल-मृत 
सिद्धांतों के संबंध में समझौता न हो जाय, तव तक विधान-निर्मातू सभा को 
अपने कार्य में सफलता मिलना असंभव ही होगा | प्रो” कूपलैण्ड के शब्दों में, 
“मतदाताओं की एक बहुत बड़ी संख्या राजनैतिक दलों और सादे नारों की 
दया पर निर्भर रहेगी । करोड़ों मत 'गांधी और पीली पेटी' या 'इस्लाम ख़तरे में' 
के नाम पर पढ़ेंगे |. . सच तो यह है कि जब कि मतदाताओं के नाम दर्ज करने 
ओर उनके मत देने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करने का काम समाप्त हो जायगा 
तब पता यही लगेगा कि यह काम तो, बिना अधिक महनत या ख़र्च के, मौजूदा 
व्यवस्था के द्वारा भी किया जा सकता था | ठोस अन्तर केवल यही होगा कि 
मतदाताओं की संख्या बहुत बढ़ जायगी ।. . .. क्या इससे वैधानिक समाधान 
की प्राप्ति हो सकेगी १ उसे प्राप्त करने का तो एकमात्र रासा समझोते का है, 
और लड़ने वाले नेताओं के जनता को अपने पीछे ले आने से उसमें सहायता 
पहुंचना संभव नहीं है।”* डॉ- बेनीप्रसाद ने लिखा--““जहां तक मुख्य 
राजनैतिक प्रश्नों के निर्णय का सवाल है, विधान-निर्मात सभा की स्थापना के पक्ष 
में दलीलें तो बहुत प्रबल हैं, पर्तु जब॒ तक संयुक्त निर्वाचन के आधार पर 
पहिले से कोई समझौता नहीं हो जाता, तबतक इस पद्धति को अपनाना बहुत ही 
अधिक ख़तरनाक सिद्ध होगा ।”* दूसरी बात इस संबंध में यह कही जाती है कि 
हमारी सांप्रदायिक समस्या को सुलकाने में भी विधान-निर्मात्‌ समा के सफल 
होने की आशा कम ही है, और यदि सांप्रदायिक चुनाव की इजाज़त दे दी गई, 
जिसके लिए कांग्रेस तैयार जान पड़ती है, तब तो उससे हिंवु-मुस्लिम वैमनस्य 
के और भी ज़्यादा बढ़ जाने का डर है। डॉ ० बेनीप्रसाद के शब्दों में, “विधान- 

-विस्त॒त अध्ययन के लिए देखिये--- 
न० गांगुली ; (/07806प८॥४ 0ै58९॥770[ए ई07 पितीव 
राममनोहर लोहिया ; ()075६6पशा।॥६ 25827779. 

२-प्रो ०कूपलेंड : [[2० (१०75६६पणार्श 07९४ ०5 70079, 
भाग हे, पएृ० ३४-३५ | 

' इ-डा०वेनीमसाद : निव्र्तप शिपईओ (2प८४८०7४५, पृ० १६७ | 
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निर्मात्‌ सभा का - कास विधान का निर्माण करना है, न कि सांप्रदायिक विषम- 
ताओं. का इलाज करना |” 
इन आलोचनाओं के पीछे एक ओर तो प्रजातन्त्र की शक्तियों से भय की 
बत्ति है, और दूसरी ओर यह ग़लत मान्यता है कि हमारे आज के राजनैतिक 
दल देश की जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा, गहराई में जाकर, 
अपने भविष्य के संबंध में हम एकमत नहीं हैं। प्रजातन्त्र की शक्तियों को 
_ उभाड़ना सोते हुए. सांप को जगाने के समान ख़तरनाक तो है, पर जिस राज- 
नैतिक विधान की बुनियाद प्रजातन्त्र-रूपी शेषनाग के सहख-सहल फनों पर 
प्रस्थापित नहीं होती, विदेशी तलवार, या मशीनगन, या परमाणु वम पर रखी 
जाती है, वह आंधी में तिनके के समान उड़ जाया करता है | हमें तो जनता की 
इन शक्तियों को जागत करना है, और राजसत्ता के धारा-प्रवाह को उस जाग्रति 
के सशक्त सलोत से संबद्ध करना है | ऐसी स्थिति में उस शक्ति से डर कर काम 
केसे चलेगा ! विधान-निर्मात्‌ समा के लिए. जवाहरलालजी ने एक बार कहा 
था, “इसका अर्थ जनता के एक समूह से नहीं है, न काबिल क़ाबूनदानों की 
एक जमात से, जो विधान को बनाने के निश्चय से इकट्ठा हुए हों। इसका शअ्र्थ 
तो एक राष्ट्र से है, जो अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए चल पड़ा हो, और जो 
अपने पुराने राजनेतिक, और संभवतः सामाजिक, ढांचे के ख़ोल को फाड़ 
फेंकना चाहता हो । इसका अर्थ है देश की जनता का, अपने चुने हुए... प्रति- 
निधियों-के द्वारा, एक बड़े काम में जूक पड़ना |” दूसरी ग़लत धारणा जो इस 
प्रयोग के आलोचकों के मन में है, वह यह है कि कांग्रेस और मुस्लिम-लीग, 
अथवा भारतीय राष्ट्रीयवा श्रौर मुस्लिम-सांप्रदायिकता, का वर्तमान अन्तर बहुत 
“गहरा है, अथवा देश की मुसलमान जनता भी सांप्रदायिकता में उतनी ही रंगी 
ई है जितनी मुस्लिम-लीग और उसके प्रमुख नेता । यह मानना वस्तु-स्थिति 
की गहराई में जाने से इन्कार करना है | सांप्रदायिक संघर्ष देश के एक बहुत 
छोटे तबके तक, शहरों की मच्य-श्रेणी के एक बड़े अंश तक, ही सीमित है। 
देश की जनता के सासने मुख्य प्रश्न सरकारी नौकरियां प्राप्त करने, अथवा छोटे- 
मोटे आर्थिक संघर्ष में पड़ने अथवा धारा-सभाओं में घुसने का नहीं है, राज- 
नेतिक आज़ादी हासिल करने, और अपनी ग़रीबी, अधनंगापन और भुखमरापन, 
दूर करने का है। यह भावना, जंगल में फैल जाने वाली आग की लपयों के 
समान, आज देश के कोने-कोने में फैली हुई है। उसे घुकाया नहीं जा सकता, 
. दवाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता। वत्तमान को भस्मसात करने, 
' स्वाधीनता और आत्म-गोरव के आधार पर एक सोनहले भविष्य को निर्माण 
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करने के उसके निश्चय को रोका नहीं जा सकता । हमारी विधान-निर्मात्‌ सभा 
इस निश्चय का प्रतीक होगी | सांप्रदायिक संघर्ष के परे उसका खाने है। सांप्र- 
दायिक कलह की भावना जो आज एक धूमकेतु के समान हमारे समस्त राज- 
नैतिक जीवन पर शआाक्रान्त है, देश की व्यापक जनता के संपर्क में आकर पानी 
के बुदबुद के समान मिठ जायगी । मेरा तो निश्चित विश्वास है कि हमारी सांप्र- 
दायिक समस्या का एकमात्र हल विधान-निर्मात्‌ सभा ही है । 
संधि और स्थायी विधान 
ऊपर इस बात की चर्चा आचुकी है कि हिन्दुस्तान का- भावी शासन-विधान 
बनाने के जो दो तरीक़े हो सकते हैं ] 
का निर्माण और स्वीकृदि, ओर दूसरा हिन्दुस्तान की जनता द्वारा चुनी गई 
विधान-पंचायत के द्वारा उसका निर्माण--उनमें से दूसरा तरीका ही अरब संभव 
रह गया है। परन्तु, विधान-पंचायत के द्वारा इस प्रकार का ' विधान बंन जाने 
के बाद भी श्रंग्रेज़ी सरकार के साथ एक संधि की गंजाइश तो रह ही जांती है | 
आयशेंड का उदाहरण हमारे सामने है। अंग्रेज़ी सरकार ने १६१४ में, लॉयड 
जॉर्ज की प्रेरणा से, आयलेण्ड के लिए एक विधान बंनाथा था, जिसके अनुसार 
उसे दो भागों में बांठ देने का आयोजन था, इन दोनों भागों को समंन्वित 
करने के लिए एक संघीय समिति बनाने करा प्रस्ताव था, ओर सक्ला और _विदेशी 
नीति आदि महत्चपूर्ण-विभाग अंग्रेज़ी सरकार के नियंत्रण में ही रखने को . 
विचार था । शआयलैंड की जनवा ने इस विधांन का बहिष्कार किया, ओर चुनाव 
में भाग लेने व अंग्रेज़ी अधिकारियों की आशा मानने से क़तई इन्कार कर 
दिया। अंग्रेज़ी सरकार ने क़ोमी आज़ादी के इस आन्दोलन को ' पहिले तो 
कुचलने की चेश की, पर, जब वे उस चेष्टा में सफल न हो सके तो, १६२४९ में, 
संघि-चर्चा आरम्म की | अंग्रेज़ी मंत्रिमएंडल के कुछ व्येक्तियों और आयलैंड - 
की प्रजातन्त्र-पालंमेण्ट ( [90 97८थ77 ) के उतने ही सदस्यों में बातचीत 
ओर उसके परिणाम-स्वरूंप एक संघि-पंत्र पर हस्ताक्षर किये गए, अर 
बाद में इंग्लेंड ओर आयलेंड दोनों देशों की पालंमेएंटों ने उसे खीकार कर लिया। 
संभवतः यही उदाहरण अंग्रेज्ञी-मंत्रिमंडल के' सामने था, जबे उसने: क्रिप्स- 
प्रस्तावों के द्वारा, हिन्दुस्तान के साथ भी इसी प्रकार की एक संधि का प्रश्न 
उठाया था। अंग्रेज़ी सरंकार और विधान-समिति ( 0005६६परथ॑०ा- 
पथ) 8 5049 ) के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर" किये जाना क्रिप्स-योजना 
को अमल में लाने के लिए एक आवश्यक शर्त मानी गई थी | इस संधि में 
उन सब आवश्यक बातों के शामिल किये जाने प॑र ज़ोर दिया गया था, जिनका 
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संबंध हिन्दुस्तानियों के हाथों में राजसत्ता के सोपे जाने, श्रौर विशेषकर जातीय 
ओर धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण, से हो.। 

: क्रिप्स द्वारा प्रस्तावित संधि एक -बहुत ही असंतोषजनक सुझाव है : वह 
हिन्दुस्तान की आज़ादी पर एक प्रतिबन्ध के रूप में 'पेश किया गया था। 
उसका आधार इस विश्वास में-है कि हिन्दुस्तान ओर इंग्लैंड. सदा ही एक निकट- 
संबंध में बंधे रहेंगे । अल्पसंख्यक वर्गों की मी जिन संस्क्षणों के दिये जाने का 
प्रस्ताव है, उनका आधार अंग्रेज़ी सरकार द्वारा समय-समय पर किए गये वायदों 
में है ।- आयलैंड के साथ की जाने वाली १६२१ की संधि का आध्यर भी 
परावलंबन की इस भावना में था, ओर इसी कारण वह सफल नहीं हो सकी | 
अगले दस वर्षों में उसमे लगावार परिवर्तन होते रहे, ओर १६३२ में जब डी 
वैलेरा के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने इस संधि को उठा कर एक ओर रख दिया, 
ओर, व्यावहारिक दृष्टि से, आयलैंड को पूर्ण खतन्‍्त्र बना लेने का निश्चय कर 
लिया । १६३७ के नये शासन-विधान के अनुसार तो आयलैंड ने इंग्लैंड से 
संबंध-विच्छेद ही कर लिया है।” : यही बात हिन्दुस्तान के साथ की जाने वाली 
संधि के संबंध में कही जा सकती है। कोई भी ऐसी- संधि जो हिन्दुस्तान की 
सावंभौमता पर किसी प्रकार का नियन्त्रण लगाती हो, कभी स्थायी नहीं हो 
सकती | .ज़हां तक अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण का प्रश्न है, उसका एकमात्र 
रास्ता इन संस्लुणों को हमारे भावी शासन-विधान में संश्लिष्ठ कर देने, पिरो देने, 
का. है, किसी विदेशी शासन की कृपा और नीति पर वे नहीं छोड़े जा सकते | 
हमारे और इंग्लैंड के बीच की जाने वाली संधि में देश के आसन्‍्तरिक प्रश्नों के 
संबंध में कोई बात नहीं होगी । उसमें हिन्दुस्तान और इंग्लैंड के आपसी संबंधों, 
ओर अन्तर्राष्रीय जगत में इन संबंधों की स्थिति, का स्पष्टीकरण होगा। आन्तरिक 
प्रश्नों को निबरशने का , स्वोधिकार खय॑ हमें होगा--सांप्रदाविक ओर [अल्प- 
संख्यक वर्गों से संबंध रखने वाले सभी प्रश्न इसी कोट में आते हैं। इसके 
अलावा, हिन्दुस्तान और इंग्लेंड के कुछ आपसी व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, 
जिनकी व्याख्या इस संधि में की जा सकेगी--हिन्दुस्तान अंग्रेज़ी माल की खपत 
के लिए कुछ सुविधाएं दे सकता है वशरत्तें कि उसे इंग्लेंड से अपने औद्योगीकरण 

- $-विधान-वेत्ताझों में इस सम्बन्ध में मतभेद था कि युद्ध के अवसर पर 
आयलेंण्ड इंग्लेंड से अलहदा अपनी कोई नीति बना पाएगा अथवा नहीं, पर 
दूसरे महायुद्ध में, बढ्दी कठिन परिस्थितियों के बीच, अपनी तट्स्थता की रा 
करके उसने इस महत्वपूर्ण छुत्र में भी अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का परिचय 


दिया है| 


२२४ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


में कुछु विशेष सहायता मिल सके | इसी प्रकार दृष्टिकोण अथवा खाथों 
की सामान्यता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हिन्दुस्तान और इंग्लेंड 
के बीच एक समभौते की कल्पना तो की ही जा सकती है। ये सब प्रश्न उस 
संघि में स्पष्ट किये जा सकेंगे | 
हिन्दुस्तान और इंग्लैए्ड के बीच की इस संधि के संबंध में दो बातें हमें 
अपने ध्यान में रखनी हैं। एक तो यह कि वह संधि देश की सार्बमौमता पर 
किसी प्रकार का निर्यत्रण न हो | आन्तरिक व्यवस्था संबंधी प्रश्नों, अथवा 
विदेशी श्राक्रमणों से देश की रा के प्रश्न, में यदि हमने किसी भी अंश में 
इंग्लेस्ड पर निर्भर होना खीकार कर लिया तो हमारी आज़ादी एक वे-मानी सी 
चीज़ हो जायगी | उस संधि की पहिली शर्त यही होगी कि वह हिन्दुस्तान के 
स्वार्थों को पहिला स्थान देगी, और उसका आधार हिन्दुस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता 
में होगा | संघ-शासन के विभिन्‍न सदस्यों अथवा देश के विभिन्‍न धर्मावलंबियों 
के आपसी संबंध निश्चित करने अ्रथवा उनके मतभेंदों को -सुलमाने का प्रयत्न 
विधान के द्वारा किया जायगा | वह एक विदेशी सरकार के साथ सन्धि का विपय 
नहीं है । दूसरी बात यह है कि उस संधि में संशोधन-परिवर्तन आदि के लिए 
पर्यात सुविधा होनी चाहिए । समय और परिस्थितियों के साथ इस प्रकार के 
परिवत्तेन आवश्यक होंगे । संभव है कि आज हम प्रजातन्त्र और फ़ासिज्म के 
किसी संघर्ष में इंग्लैर्ड का साथ देना मंज़ुर करलें, पर कल यदि साम्राज्यवादी 
इंग्लैणड, अन्य साम्राज्यवादी देशों के साथ के हमारे पड़ोसी राष्ट्रों को, जिनके 
स्वार्थ हमारे अपने सवा हों, कुचलने के लिए तैयार हो जाय, तो हम उसके प्रति 
अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहें | संधि की शर्तों के संबंध में यदि दोनों 
देशों में मतभेद हो तो उसका निर्णय करने, और उस निर्णय पर दोनों देशों 
को अ्रमल करने के लिए बाध्य करने, का अधिकार किसे हो, यहं भी स्पष्ट हो 
जाना चाहिए । यह अधिकार उस समय की किसी सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
की ही दिया जा सकता है। 
मैं समझता हूँ कि सन्धि और विधान-निर्माण के प्रश्नों की अलग-अलग 
रखना अत्यन्त आवश्यक है। संधि का संबंध हमारे ओर इंग्लैणड के बीच का 
होगा | विधान हमारे आन्तरिक प्रश्नों की सुलभाने की दिशा में एक बड़ा 
प्रयत्न होगा । यह भी हो सकता है कि विधान-निर्मात्‌ समा पहिले विधान 
बना ले, और इंग्लैणग्ड के साथ सन्धि के प्रश्न को उस विधान द्वारा बनने 
वाली सरकार पर छोड़ दे, पर यह कुछ अव्यावहारिक-सा दिखाई देता है, 
क्योंकि जब॒ तक सार्वभौम-सत्ता अंग्रेज़ों के हाथों से निकल कर विधान-निर्माठ 


समभोौते. की दिशा में वैधानिक प्रयत्न २२५, 


सभा के हाथ में नहीं आ जाती है, तब तक उसके द्वारा किसी स्थायी सरकार के 
बनाये जाने का प्रश्न कुछ अवास्तविक-सा लगता है, ओर यह सत्ता का आधार- 
परिवत्तन सन्धि के द्वारा ही संभव है। संधि के बाद ही विधान-निर्मात्‌ सभा 
को यह अधिकार प्राप्त हो जायगा कि वह देश के लिए एक शासन-विघान बना 
ले। विधान-निर्मात-सभा का वास्तविक कार्य तभी आरंभ होगा, और वह एक 
महान्‌ दुस्तर कार्य होगा, इसमें तो संदेह है ही नहीं। विधान-निर्मातृ-सभा को 
ही यह तय करना होगा कि हमारा विधान संघ-शासन के आधार पर बने अथवा 
केन्द्रीभूत शासन उसका लक्ष्य हो, उसका संगठन पालंमेण्यरी पद्धति पर हो अथवा 
प्रेज़्ीडंटी ढज्ञ से, उसमें सभी प्रान्तों को बरावर अधिकार हों अथवा हिन्वू- 
प्रंतों ओर मुस्लिम-प्रांतों के बीच सन्तुलग और समानता की भावना हो, शासन 
का आधार व्यक्ति हो अथवा संप्रदाय, व्यक्ति के अधिकारों का स्पष्ट 
समावेश विधान के अन्तर्गत हो अथवा उन्हें राज्यों की सदिव्छा पर छोड़ दिया 
जाय । इस प्रकार के सैकड़ों महत्त्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिन पर विधान-निर्मातृ- 
सभा को विचार करना होगा, और स्पष्ट निर्णय बनाने पड़ेंगे । उसे अपने इस 
कार्य में उस समय तक हर्गिज्ञ सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि उसे देश 
की समग्र -जनता का समर्थन प्रास्त न हो, दूसरे शब्दों में, जब॒ तक वह खबर 
उनके द्वारा चुनी न गई हो । 
(आ) समझौते की दिशा में वेधानिक प्रयंत्न 
मूलभूत अधिकारों का प्रश्न 


विधान-निर्मात्‌ सभा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न सांप्रदायिक समभोते की 
दिशा में प्रयत्त करने का होगा । इसी दृष्टि से हमें मूलभूत अधिकारों के प्रश्न 
पर चर्चा करना है। प्रत्येक देश में व्यक्ति के कुछ मूल-भूत अधिकार होते हैं, 
जिनके सम्बन्ध में साधारणवः यह आवश्यक माना जाता है कि शासन के द्वारा 
उनकी स्वीकृति की घोषणा कर दी जाय, ओर उन्हें केन्द्रीय व प्रांतीय दोनों 
विधानों भें शामिल कर लिया जाय, जहां तक इन मूलभूत अधिकारों के विधान 
में शामिल किये जाने का प्रश्न है, विधान-शासत्री इस सम्बन्ध में एकमत नहीं 
हैं। अंग्रेज़ लेखक प्रायः उसमें अपना अविश्वास ही प्रगट करते हैं। उनका 
विचार है कि ये श्रधिकार प्रायः ऐसे होते हैं कि क्ानूनी अदालतों द्वारा उनके 
सम्बन्ध में निर्णय किया जाना बड़ा कठिन होता है, ओर यदि वे किसी निर्णय 
पर पहुँच भी सकीं तो उसके अमल में आने में काफ़ी दिक्कत पेश आठी है । 
परन्तु श्रन्य देशों के विधान-शास्त्री अंग्रेज लेखकों के इस ठर्क से प्रायः सहमत 


श्स्द हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


धर्म का पालन व प्रचार करने का हक़न--इस शर्च के साथ कि उससे सार्वजनिक 
व्यवस्था और नैतिकता का अ्रतिक्रमण न होता हो । 

(३) अल्पसंख्यक वर्गों ओर विभिन्‍न भाषा-भाषी प्रदेशों की संस्कृति, मापा 
श्र लिपि का संरक्षण । 

(४) क़ानून की दृष्टि में संब नागरिकों की समानता, चाहे वे स्त्री हों या 
पुरुष, और चाहे वे किसी धर्म, जाति और सम्प्रदाय के सदस्य हों । 

(५) सरकारी नौकरी पाने, शक्ति अ्रथवा प्रतिष्ठा के किसी खान पर नियुक्त 
किये जाने, और किसी भी व्यापार अथवा उद्योग को स्वीकार करने के अधिकारों 
के सम्बन्ध में किसी नागरिक पर उसके धर्म, जाति, सम्प्रदाय अथवा ञत्री या 
पुरुष होने के आधार पर सभी प्रकार के म्तिबन्धों का अभाव | - 

(६) कुएँ, तालाब, सड़कों, शिक्षालयों और सार्वजनिक स्थानों: के. सम्बन्ध 
में, जिनकी व्यवस्था राज्य के अथवा स्थानीय कोए से की जाती हो, अथवा जो 
व्यक्तियों द्वारा जनता के साधारण व्यवहार के लिए निर्माण किये गए हों, सत्र 
नागरिकों के अधिकारों व कत्तंव्यों की समानता । 

(७) ग़ज्य को ओर से सब धर्मों के सम्बन्ध में तद््खता की नीति का पालन | 

राजनेतिक संरक्षणों की समस्या 

परन्तु, आज की भारतीय परिस्थिति में, केवल मूलभूत अधिकारों का 
विधान में सम्मिलित किया जाना काफ़ी नहीं होगा | कम-से-कम संक्रमण काल 
में, जिसकी अवधि दस या पन्द्रह वर्ष की हो. सकती है--यह. व्यवस्था कितने 
ब्षों तक चले, इसका स्पष्टीकरण पहिले से हो जाना आवश्यक है--यह अनि- 
चार्य होगा कि अल्प-संख्यक वर्गों को पूर्ण, रूप से आश्वस्त करने के लिए कुछ 
विशेष संरक्षणों की आवश्यकता हो | इन संरक्ष्ों में सबसे महत्वपूर्ण होगा-- 
घारासभा में खानों का बंठदवारा | आज मुसलमान हमारी आज़ादी की जंग के 
ख़िलाफ़ जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण यह बताया जाता है कि उन्हें यह डर है 
कि प्रजातन्‍्त्रीय संगठन के अन्तर्गत हिंदुओं के लिए. धारासभा में अधिकांश 
स्थानों को पा लेना, और उन पर जमे रहना, आसान होगा । दूसरे शब्दों. में, 
उन्हें यह डर है कि प्रजातन्त्र के नाम पर हिंदू-राज की स्थापना की जा सकेगी । 
मुस्लिम लीग प्रजातन्त्र के ख़िलाफ़ नहीं है, और न ' पार्लमेण्टरी संस्थाओं से ही 
उसे चिढ़ है| वह जिस चीज़ का विरोध करती है वह प्रजातन्त्र शासन का वह 

रूप है जिसने हिंदू-बहुसंख्यक कांग्रेस को अधिकांश प्रान्तों में शासन के सूत्र 
अपने हाथों में ले लेने की सुविधा दी | मि० जिन्ना और मुस्लिसब्लीग ने बार- 
बार जिस वात पर ज़ोर दिया है, वह यह है कि भविष्य में इस प्रकार के शासनों 


समभोते की दिशा में वैधानिक प्रयत्न श्र 


के निर्माण का वे यथाशक्ति विरोध करेंगे। 
इसके विरुद्ध जो दलील दी जाती है, में उससे पूर्णतया परिचित हूँ । यह 
कहा जाता है कि जब कि देश में हिंदुओं का बहुमत है, उन्हें इस बात का पूरा 
अधिकार है कि वे अपनी सरकार बना सके, परन्तु, यह बात प्रजातन्त्र की मेरी 
कल्पना के विरुद्ध जाती है । में समझता हूँ कि प्रजातन्त्र का अर्थ केवल यही 
नहीं है कि उसमें बहुसंख्यक वर्ग-का शासन हो । में तो समझता हूँ कि प्रजातन्त्र 
जनता की ऐसी सरकार का नाम है जो समग्र जनता के हित को दृष्टि में रखते 
हुए काम करती हो । ऐसी स्थिति में, यदि मुसलमानों को सचमुच यह डर है कि 
रशाज्य-शासन में हिंदुओं की प्रधानता होजाने से उनकी संस्कृति को ख़तर है, तो 
इस डर को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, और उस प्रयक्ष की दिशा 
में धारा-सभा में मुसलमानों को अपनी संख्या के अनुपात से कुछ अधिक स्थान 
देना भी आवश्यक हो तो वैसा करना चाहिए | हमारे वेधानिक इतिहास में यह 
कोई नई बात नहीं है | अब भी वर्ग विशेषों के लिए घारासभा में कुछ खान 
सुरक्षित रखने ओर उन्हें संख्या के अनुपात से कुछ अधिक स्थान देंने की पद्धति 
हमारे विधान का एक महत्वपूर्ण अंग है ही | इस स्थिति के सम्बन्ध में हम 
अपना खेद प्रगठ कर सकते हैं, पर उससे जल्दी छुटकारा पाने की हमें आशा 
नहीं है । १६३२ के सांप्रदायिक निर्णय के अनुसार मुसलमानों को ब्रिटिश भारत 
में ३३.३ प्रतिशत स्थान दिये गए हैं, और पंजाब और बंगाल की धारासभाओं 
में, जहां उनकी संख्या वैसे ही अधिक है, बहुमत बना लेने की सुविधा दी गई 
है | जहां तक केन्द्रीय धारातभा का संबंध है, मुसलमान स्थानों के वतमान अनु- 
पाव को और भी बढ़ाया जा सकता है। कुछ दिनों पहिले भारत-सरकार के 
भूतपूर्व सूचना-मन्त्री सर सुल्तानश्रहमद ने यह सुझाव सामने रखा था कि 
सवर्ण हिंदुओं ओर मुसलमानों की संख्या वरावर कर दी जाय, और उनमें से 
प्रत्येक को ४० प्रतिशत स्थान दिये जायें, ओर २० प्रतिशत स्थानों को एक ओर 
दलित जातियां ओर दूसरी ओर ईसाई, सिख, पारसी, एग्लो-इण्डियन आदि में 
बरावर-वरावर बांय दिया जाय । इस प्रस्ताव को अमल में लाने का अथ् होगा 
कि सवर्ण हिंदुओं की संख्या देश की आबादी का ६०.३७ प्रतिशत होते हुए भी 
धारा-सभा में उन्हें केवल ४० प्रतिशव स्थान प्राप्त होंगे, और मुसलमानों की 
संख्या लगभग २४ प्रतिशत होते हुए भी उन्हें ४० प्रतिशत खान मिल सकेंगे । 
इसमें हिंदुओं से त्याग की अपेक्या ठो की ही गई है, पर में यह मानने के लिए 
तैयार नहीं हूँ कि इससे हिंदुओं के हितों औ्नौर खाय्ों पर धक्का लगेगा | हिंदुओ्नों 
की संख्या मुसलमानों से किसी प्रकार कम तो होगी नहीं। यदि अपने खारथों की 
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सक्षा में वे कटिबद्ध रेँ---ओर जहां तक बड़े हिंदू स्वार्थों का -सम्बन्ध होगा; कोई 
कारण दिखाई नहीं देता कि-वे इस-प्रकारः से -कटिवद्ध क्यों नहीं होंगे; अपनी मांग 
के न्यायपूर्ण होने की अवस्था-में-अन्य अल्पसंख्यक-वर्गोंके-. सहयोग की +भी वे 
अपेक्षा कर ही सकते हँ--तो-वे अपना बहुमत बना।सकेंगे। यह-सच है:किःवह 
बहुमत वैसा सशक्त नहीं होगा जैसा साधारण स्थिति में! होगा। इसी प्रकार 
मुसलमान भी किसी भी “न्यायपूर्ण मांग के लिए. .यदि ,हिंदुओं 'के . समर्थन :की 
अपेक्षा न भी रखें तो'अल्प-संख्यक वर्गोगका समथन- तो प्राप्त कर'ही सकेंगे। 
डॉ० वेनीप्रसाद ने'सम्रु कमेटी को. पेश क्री गई अपनी विशप्ति में दलित-वर्ग को 
छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों की संख्या में कुछ कमी करके सवर्ण: हिंदुओं: की 
संख्या को कुछ-बढ़ानेकाः सुझाव सामने रखा थथा। उनके मतानुसार सबर्ण हिंदुओं 
कोः ४३, मुसलमानों को ४०, द्रलित जातियों को १० और दूसरे-अल्पसंख्यक वर्गों 
को ७ प्रतिशत स्थान-दिये जाने चाहिए. सप्र-्क्रेटी ने (दलित जातियों को छोड़ 
क्र) हिंदुओं श्रोर-मुसल्मानों:को--'उनकी आबादी के अनुपातः में" बहुत बढ़े 
अन्तर के होते हुए-भी/--बराबरः स्थान देने का अस्ताव-किया है। 
सांप्रदार्गरिक/चुनावःका: प्रश्न 

परन्तु, सप्-कमेटी -ने “हिंदू ओर मुसलमान सदस्यों की. संख्या:में - बराबरी के 
इस सिद्धांत-फो,बिना शर्त के नहीं मान लिया: है।। उसने अप्रने- इस प्रस्ताव की 
स्वीकृति के-लिए, यह शर्त आवश्यक मानी है:कि-मुसल्मान सांप्रदाग्रिक-. चुनाव 
के सिद्धांत की 'छोड़ने-के लिए-लैयारः हो जाय॑। “कंमेटी अपने इस :मत 'पर ज्ोरे 
देना नवाहती है,” प्रस्तावों-में. कहा गया है: 'किः यदि उसकी. यह: सिफ़ारिश 
ज्यों की त्यों-न मानीःगई तो हिंदून्समाज/को भी:यहः अधिकार : होगा।ःकि -वहान 
सिर्फ़ प्रतिनिश्चित्व के संबंध में समानता केःइसम प्रस्ताव'की अखीकार ही करदे, 
बल्कि सांप्रदायिक समझौते((:0777 पाए. &०४:0)के दोहराए.जाने 'पर भी 
ज़ोर दे!” जहां तक सांप्रदायिक छुनाव काः प्रश्न है; .. उसके “ अशुभ परिणामों 
के सम्बंध में मतभेद की विल्कुलःगुंजाइश नहीं है। भारतीय राजनेतिकजीवन-को 
उसने ज्हर से सींचा है ) हमारे सांप्रदायिक वेमनस्य:-की पहिलीः ज़िम्मेदारी.उस 
पर है.) यदि अंग्रेज़ी राज्य की समाप्तिः्पस मीः किसी श्रस्थायी7 अ्रथवा- स्थायी 
विधान में उन्हें रखा गया. तो बह अंग्रेज़ी राज्य की सबसे/चुरी विरासतःः होगी 
परन्तु जहां तक आजःकी मुस्लिम विचार-धाराःका: सम्बन्ध'है; वह: सांप्रदायिक 
चुनाव के उसूल से जकंड़ी हुई है? क्रिप्स-प्रस्‍ध्तावों को; अस्वीकार - करते समय 
भी मुस्लिम-लीग ने यह स्पष्ट कर दिया:था कि-बह् सांप्रदायिक खुनाव' को 'मुसल्मानें 
के सच्चेग्रतिनिधियों के।चुने 'जाने का: एक-मात्र सही-रास्ता? सानती है । जब तक 
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झल्य-संख्यक वर्गों फी सहमति एम प्राप्त 3 हो सके, तब तक सांप्रदायिक चुनाव 
के सिद्धान्त को जड़ से उखाड़ फेकना शायद संभव न हो। इसके: श्रलावा, 
समान-प्रतिनिधित्व-के सिद्धांत में यदि कोई श्रच्छाई है तो किसी अ्रव्यावहारिक 
शरद के बिना ही उसे अमल में क्यों नहीं लाया जाय | परन्तु सांप्रदायिक खुनाव 
के सिद्धांत में कुछ संशोधन करना तो आवश्यक होगा ही । यदि मुसर्मानों के 
इृष्टिकोश से यह आवश्यक-सममा जाता है कि धारासभाओं के 
मुसलमान प्रतिनिधि ऐसे हो जो मुस्लिम-ससाज का सच्चा प्रतिनिधित्व 
कर सकें, तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से-यह देखता भी आवश्यक है. कि वे 
देश के व्यापक हितों के शत्र ' न हों : सच तो यह है कि हमें इन दोनों 
दृष्टिकोशों के बीच एक समन्वय की स्थापना करना है। इलाहाबाद के 
एकता-संम्मेलन में मौ० मुहम्मदग्मली हारा रखे गए प्रस्तावों के हंग पर किसी 
समभौते पर पहुंचा'जा सकता है। उनका प्रस्ताव था कि “धारासमा में 
मुसलमान उम्मीदवारों में से जिन्हें ग्ंपने समाज के कर्म-सें-कम ३० प्रतिशत मत 
प्राप्त हों, केवल वही उम्मीदवार चुना जाय॑ तो संयुक्त-निवोचन में सबसे 'अधिक 
मत प्राप्त कर सके | यदि फोई भी उम्मीदवार ऐसा न हो जिसने अपने समाज 
द्वारा दिये गए. मर्तों का ३० प्रतिशत प्राप्त किया हों तो उन दो सदस्यों में से 
जिन्हें अपने समाज में संबसे 'अ्रधिक मत -मिले' हों वह सदस्य चुना हुआ घोषित 
किया जाये जिसे संयुक्तें/निवाचन द्वारा -दिये-गए मर्तों का अधिकांश प्रास्त हो ।” 
किसी भी दशा में; सांप्रदायिक चुनाव के आधार पर चुने गए किसी भी सुस- 
ल्‍्मान'अथवा अन्य सदस्य के लिए घारासभा में स्थान पाने के लिए यह आव- 
'श्यक साना जाना चाहिए-कि वह दूसरे सम्प्रदायों द्वारा व्यक्त किये गए भर्तों का 
एक निश्चित प्रतिशव--२० या २४--मभी प्राप्त कर सके । 
बाह्म' और “व्येक्तिगतः तरधों कां निराकरण 

अब तक अल्पसंख्यक वर्यों के संरक्षण-का मुख्य- आधार गवनेर अथवा 
गवर्नर जनरल माना जाता था। १६३५ के विधान ने इस सम्बन्ध में इन लोगों 
के हाथों में बहुत बड़ी शक्तियों दे डाली 'थीं। सच तो यह है कि अब तक तो ये 
लोग ही सांप्रदायिक संसक्षुएों की समस्त योजना की धुरी के रुप में रहे हैं | 
'उनका' ही यह काम रहा है कि वे यह देखें कि केन्द्रीय व प्रांतीय शासन में 
अल्प-संख्यक वर्गों की उचित स्थान मिल रहे हैं ग्थवा नहीं । अल्पसंख्यक वर्गों 
के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी उन्हीं पर रहा है । 
क्रिस-्प्रस्तावों तक में श्रल्पर्संख्यक वर्गों का पक्ष लेकर शासन में हस्तक्षेप करने 
के अंग्रेज़ी सरकार के अधिकार को अत्ुण्ण रखा गया है। इन प्रस्तावों में 


२३२ हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


हिंदुस्तान श्रोर इंग्लैरड के बीच जिस सन्धि की कल्पना की गई है, उसमें जहां 
उन सब आवश्यक विपयों की चचो है “जो अंग्रेज़ों के हाथ से भारतीयों के 
हाथ में पूर्ण सता के सोपे जाने से सम्बन्ध रखते हों,” यह भी स्पष्ट कर दिया 
गया है कि “उसमें जातीय ओर धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा को लिए, 
व्यवस्था” होगी | परन्तु, जहां तक किसी ऐसे विधान का सम्बन्ध है, जिसका 
. आधार हिंदुस्तान की आज़ादी पर रखा गया हो, उसमें इस प्रकारके “व्यक्तिगत! 
ओर “बाहरी तत्तों के लिए क्रोई स्थान नहीं हो सकता । गवर्नर और गवर्नर- 

जनरल के विशेष अधिकारों को ख़त्म कर देना होगा। यदि संक्रमणु-कराल में 
इन अफ़सरों को रखना ज़रूरी मी समका गया तो उनका स्थान शासन के 
वैधानिक अध्यक्ष से अ्रधिक दायित्वपूर्ण नहीं होगा । 

संसक्षणों के इन बाह्य' और “व्यक्तिगतः तत्वों के निराकरण का श्रर्थ होगा 
उनके स्थान में कछ वेधानिक तजवीज़ों की सष्टि करना | इनमें से एक तजबीज़ञ 
यह हो सकती है कि सांप्रदायिक प्रश्नें| सम्बन्धी निर्णय चारासभा के बहुमत 
पर न छोड़े जाये, किंतु उनके लिए. एक निश्चित अनुपात में उस 
सम्प्रदाय के सदस्यों का, जिससे वह सम्बन्ध रखते हों, समर्थन आवश्यक 
माना जाना चाहिए | कांग्रेस के विधान में एक ऐसी घारा थी, जो १६२९१ के. 
संशोधन में निकाल दी गई, जिसके अनुसार उसके अधिवेशन में किसी ऐसे 
विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती थी ओर न प्रस्ताव लिए जा सकते थे ' जिस 
पर मुसलमान - अथवा दिन्दू सदस्यों का ७४ प्रतिशत एतराज़ कर रहा हो-- 
एहराज़ करने वाले सदस्यों की संख्या का कुल सभा का कम-से-कम चत॒र्थौश 
होना भी आवश्यक था। मुस्लिम-लीग ने भी अपनी १६२६ की मांगों में 
इस बात पर ज्ञोर दिया था कि, “केन्द्रीय अथवा प्रांतीय किसी भी धारा-सभा 
में साम्प्रदायिक विपयों से सम्बन्ध रखने वाला कोई क्वानून, प्रस्ताव, सुझाव 
अथवा संशोधन उस समय तक पेश न क्रिया जा सके, न उस पर वादविवाद हो 
ओर न वह स्वीकार किया जाय, जब-तक उसे हिन्दू अथवा मुसलमान जिस 
समाज से उसका सम्बन्ध हो उसके तीन-चौथाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हो 
जाय ।? यदि यह सुराव मान्य न समझा जाय तो ्कॉच-बोद' के ढज्ञ पर 
हम अपने यहां कोई नियम बना सकते हैं ।* हम अपने देश में भी इस प्रकार 

६---स्कॉच वोट! का अथे है कि जब कभी हाउस ऑफ कामन्स के सामने 
कोई ऐसा! प्रश्न होता दै जिसका सम्बन्ध केवल स्क्रॉटलेंड से हो, तथ उस पर 
केवल उसी प्रदेश के निवासी-सदस्यों को अपनी सम्मति व्यक्र करने व मत देने 
का अधिकार होता है | 
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की एक परम्परा स्थापित कर सकते हैं जिसके अनुसार यह आवश्यक माना जाय 
कि किसी भी सम्प्रदाय के व्यक्तिगत क़ानून अथवा संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले 
प्रश्नों के निर्शय का अधिकार उसी सम्प्रदाय के सदस्यों को होगा । इस 
काम के लिए उन्हें एक'स्टेंडिग-कमेटी” के रूप में मान लिया जाय | फिर “मी यह 
निर्णय करने की कठिनाई तो रहेगी ही कि जिस क़ाचून अथवा प्रस्ताव पर बहस 
की जा रही है वह क्‍या वास्तव में एक सम्प्रदाय-विशेष से सम्बन्ध रखता है। इस 
सम्बन्ध में डॉ० बेनीप्रसाद के इस सुझाव पर अमल किया जा सकता है कि यह 
पनिर्णय नीचे के चेम्बर के अध्यक्ष पर छोड़ दिया जाय, ओर वह अपने इस 
निर्णय तक पहुँचने के लिए धारासमा की उस समिति की सलाह ले ले जो 
सांप्रदायिक सद्भावना की स्थापना के उद्देश्य से ही बनाई गई हो । 
सांप्रदायिक-सद्भावना समिति 
यहीं पर सांप्रदायिक-सद्भावना-समिति (0थ7व ० रु (:०ालंक्ं०7) 
अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य संस्था के संगठन के प्रश्न को भी ले लें । 
यह समिति एक सलाहकारी समिति (809ए75079 50059) होगी, और उसका 
काम धारा-सभा अथयचा सरकार के द्वारा उठाये गए प्रश्नों पर सलाह देने का 
होगा । परन्तु, इसके अलावा और भी कई बड़े कामों को वह अपने हाथ में 
ले .सकती है । वह समाज-शास्त्र के विस्तृत अध्ययन का एक बहुव बड़ा केन्द्र 
वन सकती है, ओर, देश की सांप्रदायिक मनोद्गत्ति के विकास और गतिविधि पर 
अपनी दृष्टि रखते हुए, सयं भी धारासमा और सरकार के सामने अपने सुकाव 
रख सकती है। वैधानिक दृष्टि से इस सम्बन्ध में हमें यह निश्चय करना होगा कि 
इस समिति का संगठन किस प्रकार किया जाय। इस संगठन की कई शक्लें 
हो सकती हैं | एक तरीका यह हो सकता है कि धारा-सभा के विभिन्‍न सम्प्रदायों 
के प्रतिनिधियों को उसमें ले लिया जाय--इस संबंध में भी दो मार्ग हमारे सामने 
होंगे, एक तो यह-कि इन सदस्यों को विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व के अनु- 
पाव में लिया जाय, और दूसरा यह कि प्रत्येक सम्प्रदाय में से चुने जाने वाले 
सदस्यों की संख्या बराबर हो। सांप्रदायिक-सद्भावना समिति में कुछ ऐसे 
सदस्यों को लेना भी आवश्यक होगा जो धारासमाओं अथवा खर्य समिति के 
द्वारा धारासभा के बाहर से लिये जा सके | सप्र-कमेटी ने इस सस्बन्ध में यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया है कि प्रत्येक धारासभा में इस प्रकार की एक 
अल्पसंख्यक समिति (७07०5 ("०ग्राए5907) नियुक्त की जाय, 
जिसमें प्रत्येक ऐसे सम्पदाय का, जिसे धारासभा में प्रतिनिधित्व प्रात हो, एक 
प्रतिनिधि हो ( यह आवश्यक न माना जाय कि वह उस सम्प्रदाय का सदस्य 
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भी हो ) श्रौर जिसका चुनाव धारासभा के सदस्यों द्वारा तो हो पर वह ख्बये 
धारासभा का सदस्य न हो । में सप्र-कमेटी के इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि 
इस अल्प-संख्यक समिति में एक भी सदस्य ऐसा न हो जो धारासभा का सदस्य 
भी हो: यह प्रतिबंध कुछ अनावश्यक-सा प्रतीत होता है। यह संभव है कि 
यदि इस शर्त को कड़ा बना दिया गया तो उक्त समिति की निप्पक्षता और 
अ-राजनैतिकता में लोगों का विश्वास बढ़ जाय | शेप बातों में, सप्रू-कमेटी के 
प्रसावों को ज्यों-का-लों मान लेना वांछुनीय जान पड़ता है | केन्द्रीय ओर 
प्रांतीय घारासनाओं में सांप्रदायिक-सदभावना समिति अथवा अल्पसंख्यक समिति 
आदि की थापना के अलावा यह भी आवश्यक दिखाई देता है कि शहरों, और 
गांवों में भी, कुछ सदभावना-समितियों ( (४००4 7! (-0गराप्मा:६228,) 
की स्थापना की जाय | में समभता हूँ कि इन समितियों में जहां कुछ सदस्य 
सरकार द्वारा चुने गए हों, कुछ ऐसे भी होने चाहिएं जो जनता के सीधे प्रति- 
निधि माने जा सकें--इन सभाओं के अध्यक्ष की नियुक्ति, कम-से-कम प्रारम्मिक 
काल में, सरकार द्वारा किया जाना ही वांछुनीय जान पड़ता है | 
सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व 

सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कुछ स्थान निश्चित करने की 
जो परम्परा बन गई है, उसे छोड़ने का, संभव है, अभी समय नहीं आया. है, 
यह परम्परा चाहे कितनी ही ग़लत क्‍यों न हो | इस सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था 
जारी रखी जा सकती है--साथ ही यह भी : निश्चित हो जाना चाहिए कि 
कितने वर्षों तक, १० या १४ वर्ष से अधिक उसे क्रायम रखना अवांछुनीय 
होगा--परन्तु,एंग्ली-इंडियनों को आज जो भारी प्रतिनिधित्व मिला हुआ है उसमें 
कमी करना तो आवश्यक होगा ही । वर्त्तमान व्यवस्था, अथवा उसके आधार- 
भूत सिद्धांत, की कुछ दिनों तक जारी रखने का अर्थ यह हर्गिज्ञ नहीं होना 
चाहिए कि शासन में किसी प्रंकार की अयोग्यता को प्रोत्साहन दिया जाय | 
यों तो सैद्धांतिक दृष्टि से इस प्रकार की किसी व्यवस्था को मानना ही एक बड़ी 
ग़ल्ती है, शासन की योग्यता पर उसका बुरा प्रभाव पड़ना एक ओर भी: 
भयानक बात होगी । परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से, यह आवश्यक हो सकता है कि, 
सांप्रदायिक चुनाव के समान, सांप्रदायिक आधार पर नौकरियों के बंय्यारे को भी, 
एक निश्चित काल के लिए जारी रखा जाय। शासन के ज्ेत्र में, जहां तक' हो 
सके, हमें उसे राजनीति के प्रभाव से मुक्त करने (6९-9णीप्रंटाटक४०7) का 
प्रयक्ष करना है । संयुक्त राज्य में मुक्तकिसरण की यह अबृत्ति अपने पूरे ज्ोरं पर 
है, और पिछले वर्षों में इंग्लैणड में भी वैसा करने का प्रयक्ष किया. गया. 


समभोौते की दिशा में वैधानिक प्रयत्न २३५, 


डे 


है ।* डॉ० बेनीप्रसाद का मत है कि “दिन प्रतिदिन की शासन-व्यवस्था, जह्ांतक 
संभव हो उस सीमा तक, राजनैतिक दलों के हाथ से निकालकर विशेषज्ञों की 
स्वतंत्र अथवा अद्ध -स्वतन्त्र समितियोंके हाथों में सोंप दी जाय, जैसे पब्लिक 
सर्विस कमीशन, रेलवे आऑधथोरिटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ्ॉडकास्टिंग कार्पो- 
रेशन, इलेक्ट्रिसिटी बो्ड आदि-अआदि, तो उससे पार्न्रमेंटरी ढंगका शासनन 
केवल सरल होजाता है, उसमें शुद्धता ओर कुशलता भी आजाती है ।?* 
कार्यकारिणी का निमोण 
इसके बाद, कार्यकारिणी के निर्माण का महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उप- 
स्थित होता है | इस सम्बन्ध में पालमेश्टरी और अन्य पद्धतियों में से चुन लेने 
का सवाल भी पैदा होता है | हमारे देश में पार्लमेण्टरी ढंग के शासन की अनु-' 
पयुक्तता के सम्बन्ध में बहुत कुछु कहा जा चुका है। हमारे सामने यह दलील 
रखी जाती है कि पालंमेण्यरी पद्धति के सफल होने के लिए, यह आवश्यक है कि 
सत्ता एक ही राजनैतिक दल के हाथ में न रहे, परन्तु विरोधी दल भी इतने प्रबल 
हो कि, आवश्यकता पड़ने पर, वे शासन के सूत्र अपने हाथ में ले सके। ऐसे 
देश में जहां राजनैतिक दलों का संगठन ही सांप्रदायिकता के आधार पर हो, 
आर जहां एक धर्म के मानने वालों की संख्या देश की आबादी का दो-तिहाई 
हो, एक ही राजनेतिक दल और एक ही धर्म के मानने वालों का प्रभुत्व होने की 
संभावना है, और उसमें यह डर है कि अल्पसंख्यकों को राजनैतिक और सांस्क- 
तिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर नहीं मिलेगा | जहां बहुसंख्यक वर्ग को यह भय 
रहता है कि यदि उसके कार्य लोकमत के विरुद्ध हुए तो दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग 
के सशक्त बन जाने की संभावना है, ओर वैसी स्थिति में सत्ता उसके हाथ से 
निकल कर दूसरे दल के हाथ में जा सकती है, वहां उसके कार्य में ज़िम्मेदारी की 
भावना बढ़ जाती है, परन्तु यदि उसे यह विश्वास रह्य कि बहुमत सदैव उसके 
साथ ही रहेगा, तो यह स्वाभाविक है कि उसके कार्यों में यह भावना बहुत प्रमुख 
न रहेगी । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि पालमेण्टरी ढंग की 
शासन-पद्धति तो इंग्लैस्डकी अपनी उपज है, उसे हिन्दुस्तानके लिए, ज्यों-का-त्यों 
अपना लेना भी शायद ठीक नहीं होगा । लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, “अंग्रेज़ी 
विधान, जिसकी हम एक सूक्ष्म और जटिल शासन-तंत्र के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के 
३-अमे रिका में इस प्रवृत्ति के विकास के “विशद अध्ययन के लिए देखिए 
» विलोबी द्वारा लिखित गलंए०९5 ० एपॉगस्‍र 439फ्राएंडंधवरंणा | 
इंग्लेंड में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और असिस्‍्टैंस-बो्ड इस प्रवृत्ति के अच्छे 
. उदाहरण हैं | २-(,०ए्रगपा्दों 8९६८.श7८॥7८, ४० ३६। 
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रूप में प्रशंसा करते हैं, यदि किसी दूसरे देश में प्रयोग में लाया गया तो कठि- 
नाइयों और खतरों से भरा हुआ प्रमाणित होगा |.. .. . उसकी सफलता का 
मुख्य कारण समभोते की वह भावना है जिसकी कोई लेखक व्याख्या नहीं कर 
सकता ओर वह मनोदृत्ति है जिसके बनने में सदियां लगी हैं |” हिंदुस्तान में सम- 
भोते की वैसी भावना ओर वैसी मनोद्धत्ति का सचमुच ही विकास नहीं हो सका 
है, पर, संयुक्त-निर्बाचित समिति. ( [07६ 80९८६ (०्णाणां:£2९ ) ने 
अपनी रिपोर्ट में जो चित्र खींचा है, वह भी बढ़ा अतिशयोक्षिपूर्ण है| उसका 
विश्वास था कि “हिंदुस्तान कोई भी राजनेतिक दल ऐसा नहीं है जिसे सच्चे 
अर्थों में यह नाम दिया जा सके, न किसी प्रकार का विकास-शील शजनैतिक 
लोकमत ही है . .... .। उनके स्थान पर हमारे सामने आता है हिंदू ओर सुस- 
ल्मान का आपसी विरोध, और ये दो धर्मों का ही नहीं दो सम्प्रदायों का प्रति- 
निधित्व करते हैं; इनके अलावा भी अनेकों खतन्त्र और सं संपूर्ण अल्पसंख्यक- 
वर्ग हैं, जो सब अपने भविष्य के संबंध में चिन्ताग्रस्त हैं, और बहुसंख्यक वर्ग के, 
ओर आपस में एक दूसरे के, प्रति बेहद अ्रविश्वास-शील हैं; और इसके अलावा 
जातियों का कठोर श्रौर ग्रमिट विभाजन है, जो खयं प्रजातन्त्र के सभी उसूलों 
के ख़िलाफ़ जाता है |” 

यह विश्लेषण वस्तरिथति को अपने सही रूप में पाठक के सामने रहीं रखता। 
हमारे देश में राजनैतिक दलों का आधार एक सीमा तक अवश्य सांप्रदायिक है, 
पर सबसे बड़े, सशक्त और व्यापक राजनैतिक दल, कांग्रेस, का सद्गभठन जिस 
आधार पर किया गया है, वह शुद्ध राजनैतिक आधार है | अन्य राजनैतिक दलों 
में केवल मुस्लिम-लीग की अपनी हस्ती है, पर उसका आधार भी सांग्रदायिक तो 
परिस्थितियों के कारण ही है, मुख्यतः प्रतिक्रियावादी है । प्रगति को दिशा में 
मुस्लिम-समाज के पिछुड़े हुए होनेके कारण प्रतिक्रियावादी तत्तों ने सांप्रदायिकता 
का जामा पहिन लिया है, पर, इस खोल को चीरकर मुस्लिम-समाज के प्रगति- 
शील तत्व भी अब बाहर आरहे हैं, ओर पिछले कुछ महीनों में तो उनका संग- 
ठन भी दृह होता गया है। कांग्रेस के भीतर विभिन्न राजनैतिक विचार-धाराओं 
के दिन-प्रति-दिन अधिक स्पष्ट होते जाने से भी इस विचार की पुष्टि मिलती है 
कि कांग्रेस द्वारा उसके मुख्य उद्देश्य, भारतीय खाधीनता, की प्रासि के बाद 
उसकी सत्ता ही समाप्त होजाय, और उसके भस्मावशेषों में से अनेकों फ़िनिक्स, 
यजनेतिक दल, जन्म अहण कर लें । मेरा विश्वास है कि हमारे देश में तेज़ी के « 
साथ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण और विकास होरहा है, जिनमें पालंमेण्टरी 
ढंग का शासन सफलता क्रे साथ प्रयोग में लाया जा सकेगा | में यंह जानता हूँ. 
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कि किसी भी सुसंगठित अल्पसंख्यक वर्ग का विरोध ऐसे शासन के लिए ख़तर- 
नाक सिद्ध हो सकता है, ओर सुस्लिम-समाज की स्थिति तो अल्पसंख्यक वर्ग से 
कहीं अधिक महत््व की है, पर साथ ही मेरा यह विश्वास भी है कि भारतीय राष्ट्री- 
यता के प्रति मुस्लिम-लीग का वर्तमान दृष्टिकोण मुस्लिम लोकमत को अभिव्यक्ति 
नहीं करता, ओर, देर से या जल्दी, बहुत सम्भव है कि जल्दी ही, मुस्लिम-लीग 
को या तो इस लोकमत के सामने क्ुकना पड़ेगा या उसे अपनी स्थिति को ही 
ख़त्म करने के लिए तैयार रहना चाहिए । पाकिस्तान के जिन रह्लीन बादलों पर 
वह आज़ सवार है, सचाई की किरणों के कुछ तेज़ होते ही उनका घुल जाना 
अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त, हम न तो यह भूल सकते हैं कि हमारी राजनैतिक 
विचार-धाराओं का विकास बहुव कुछ अंग्रेज़ी राजनैतिक विचारों, सिद्धांतों और 
कल्पनाओं के सम्पर्क में हुआहै, और न यह कि पिछले ८४ वर्षोमें हमारा समस्त 
राजनैतिक शिक्षण भी अंग्रेज़ी शासन-संस्थाओं में ही हुआ है | इस लंबे संपर्क 
का हमारे विचारों पर जो प्रभाव पड़ा है, उसे बिल्कुल मिठाया नहीं जा सकता | 
भविष्य के निर्माण के प्रयज्ञों में हम भूतकाल से ब्रिल्कुल सम्बन्ध-विच्छेद नहीं 
कर सकते, पर साथ ही इसका अर्थ यह भी नहीं है कि यदि हम शासन के 
मूलभूत सिद्धांतों में इंग्लैणड का अनुकरण करना निश्चित करें तो उसके सन्गजठन 
में, परिस्थितिथों की विभिन्नता के अनुसार, काफ़ी बड़े परिवत्तन करने के लिए भी 
तैयार न रहें । 

कुछ लोगों का मत है कि प्रजातन्त्र शासन के सिद्धांत को मानते हुए भी हम 
अपनी कार्यकारिणी का सक्षठन संयुक्त राज्य अमरीका के आधार पर कर सकते 
हैं, यानी उसके अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा कर लिया जाय, उसकी 
कार्य-अवधि निश्चित कर दी जाय, उसे धारासमा से बिल्कुल स्वतन्त्र बना दिया 
जाय, और उसे यह अधिकार दे दिया जाय कि वह अपने साथियों की निवुक्ति 
खयं ही कर ले और बे उत्तरदायी भी केवल उसी के प्रति हों | परन्तु ये लोग भूल 
जाते हैं कि इस पद्धति पर चलने का परिणाम यह हुआ है कि अमरीका में 
कार्यकारिणी और धारासभा के बीच एक निरन्तर सट्डर्घष चलता रहा है, और 
इसी कारण संसार के किसी अन्य देश ने इस पद्धति को नहीं अपनाया है | अन्य 
विधान-शार्त्रियों का मत है कि स्विज़रलैण्ड की .पद्धति हमारे लिए अधिक उपयुक्त , 
होगी । खिज़रलैण्ड में मन्त्रिमए्डल के सदस्यों का चुनाव इस दृष्टि से किया जाता 
है कि उसमें सभी राजनैतिक दलों और देश के विभिन्न प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 
हो, ओर यह चुनाव धारासभा के दोनों विभागों के सभी सदस्यों की एक मिली- 
जुली सभा के द्वारा किया जाता है | इस संबंध में भी कुछ आवश्यक बातें ऐसी 
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हैँ जिन्हें हम अपनी दृष्टि से. ओकल नहीं. कर सकते |. पहिली वात तो यह है 
कि यह नहीं कहा जा सकता कि एक शासन-पद्धति जो एक छोटे तट्स्थ देश में 
सफल हो सक्की, ओर जो उस देश की विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज 
है, हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में भी सफल हो जायगी | दूसरी बात यह है कि' 
स्विज़रलैण्ड के ढंग की कार्यकारिणी का निर्माण जिस देश में भी हुआ--प्रशा, 
वैवेरिया, सैक्‍्सनी, ओर आयलंण्ड के प्रयोग इसके उदाहरण हँ---वहीं उसे अस- 
फलता मिली | तीसरी बात यह है क्रि इस पद्धति को अपना लेने का अर्थ यह 
होगा कि हमारे देश में वैधानिक विरोध नाम की चीज़ बिल्कुल खत्म हो जायगी, 
ओर उसका परिणाम यह होगा कि राजनैतिक दलों के नेताओं के हाथों में बहुत 
अधिक शक्ति केन्द्रित हो जायगी | इन परिस्थितियों में, स्विज़रलैण्ड का उदाहस्ण 
भी, सम्भव है, हमारे देश के लिए उपयुक्त सिद्ध न हो । 

कार्यकारिणी-समा के निर्माण के सम्बन्ध में एक अन्य सुझाव यह भी है कि 
उसका सम्बन्ध जनता द्वारा सीधे चुनी हुई किसी घारातमा से न होकर ३० या 
४० व्यक्तियों की एक ऐसी सभा से हो जिसका चुनाव प्रांतीय धारासमाश्रों द्वारा 
इस आधार पर किया गया हो कि उसमें देश के प्रत्येक स्वार्थ का प्रतिनिधित्व 
हो पर किसी एक स्वार्थ को बहुमत प्राप्त न हो । कार्यकारिणी-सभा इस बड़ी 
सभा से गवर्नर-जनरल या प्रधान-मन्त्री द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुन 
ली जाय । उसके चुनाव में इस बात का भी पूरा खयाल रखा जाय कि उसमें 
सभी प्रमुख दलों और देशी राज्यों के प्रतनिधि शामिल हों, और साथ ही देश 
के प्रत्येक भाग का भी उसमें प्रतिनिधित्व हो सके | कार्यकारिणी के सदस्य एक 
निश्चित अवधि के लिए चुने जांय, और जहां तक उनके उत्तरदायित्व का प्रश्न 
है वे बड़ी सभा,पफ्रोंडरल कीसिल,के प्रति नहीं बल्कि गवर्नर-जनरजल के प्रति उत्तरदायी 
रह | उनके लिए, नीति-संबंधी सभी आवश्यक प्रश्नों पर फ़ेडरल कॉसिल से सलाह- 
मशविरा करते रहना तो आवश्यक होगा ही। इस योजना के समर्थकों का विश्वास 
है कि इसके द्वारा (१) प्रत्येक राजनैतिक दल को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकेगा 
पर साथ ही किसी एक राजनैतिक दल को इतना अमुत्व भी नहीं मिलेगा कि 
अल्प-संख्यक वर्गों और देशी राज्यों को उससे डर हो, (२) फ़ेंडडल कौंसिल के 
सदस्यों की संख्या सीमित होने के कारण उसमें उत्तरदायित्व की भावना का पूरा 
विकास हो सकेगा, और इससे कार्यकारिणी और धारा-सभा के आपसी संबंधों 
के दृढ़ होने में सहायता मिलेगी, और (३) इस प्रकार की कार्यकारिणी में जनमत 
का कम-से-कम उतना प्रतिनिधित्त तो होगा ही जिससे धारासमा को संतुष्ट रखा. 
जा सके | - 
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इस योजना के पक्त में यह बात तो अवश्य कही जा सकती है कि उसमें 
प्रतिनिधित्व का आधार सांप्रदायिक नहीं, भौगोलिक रखा गया है, पर कुछ 
ऐसी बातें भी हैं जिनके कारण उसे मान लेना कठिन हो जाता है। पंहिली बात 
तो यह है कि उसमें एक ऐसी कार्यकारिणी की कल्पना की गई है, जो अडिग 
और अविचल है : इस प्रकार की सभा से उत्तरदायित्व की बहुत अधिक आशा 
नहीं रखी जा सकती। दूसरी बात यह है कि वह राजनैतिक दलों पर इतना अधिक 
निर्मर रहेगी कि यह सम्भव है कि वास्तविक सत्ता जनता के हाथ से निकल कर 
राजनेतिक दलोंके कुछ बड़े नेताओं के हाथों में केन्द्रित हो जाय; इसके साथ ही 
यह प्रश्न भी विचारणीय है ही कि विभिन्‍न, ओर परस्पर-विरोधी, राजनैतिक 
दलों का एक साथ प्रतिनिधित्व करते हुए यह सभा कब तक अपना स्थायित्व बनाये 
रह सकेगी । इस प्रकार की कार्यकारिणी को सफलता प्रास करने के लिए आज 
से एक बिल्कुल विभिन्‍न वातावरण की अपेक्षा होगी, जबकि हमारे राजनैतिक 
दल अपनी शक्ति बढ़ाने की ग़रज्ञ से नहीं पर देश की समृद्धि और उन्नति को 
ही दृष्टि में रख कर काम करने की क्षमता पैदा कर लेंगे। इसके अलावा, इस 
प्रकार की कार्यकारिणी केन्द्र में यदि सफल भी हो सकी, तो यह सम्भव है कि 
बहुत से प्रांतों में उपयुक्त सिद्ध न हो सके । किसी भी स्थिति में, यह तो सम्भव 
है ही कि केन्द्र व प्रांतों की कार्यकारिणी समितियां अपने निर्माण की पद्धति में 
एक-दूसरे से भिन्‍न हों, अथवा एक प्रांत की कार्यकारिणी-सभा का रूप दूसरे प्रांत 
की कार्यकारिणी से जुदा हो । जिन प्रांतों में अल्प-संख्यक वर्गों की संख्या कम है 
वहां पालंमेश्यरी ढज़ का शासन सफल हो सकता है, परन्तु जहां साम्प्रदायिक 
विषमताएँ बहुत गहरी हैं, वहां अन्य पद्धतियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं । 

मैं समझता हूं कि यदि इस योजना पर अमल किया गया तो देश की 
एकता की दृष्टि से यह प्रयोग सहंगा सिद्ध होगा, और साथ में कई अ्रन्य जटि- 
लताएं पैदा हो जायंगी । यदि हमें देश में एक सच्चे संघ-शासन की स्थापना 
करना है, तो प्रांतीय शासन की रूप-रेखा में मी समानता की रक्षा करनी होगी । 
परिस्थितियों में छोटे-बड़े अन्तर के बावजूद भी, मेरा विश्वास है, यदि कोई 
शासन-पद्धति सभी प्रांतों में अपनाई जा सकती है तो वह पालंमेण्टरी पद्धति है । 
उसकी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारे राजनैतिक दलों के निर्माण 
का सांप्रदायिक आधार है, पर जैसा कि पहिले ववलाया जा चुका है, वह 
आधार तेज़ी से बदल रहा है | विचार-धाराओं की विभाजन- 
रेखाएं अब सांप्रदायिक कम ओर आर्थिक तथा राजनैतिक अधिक होती जारही 
हैं। इसके साथ ही, यदि धारा-सभाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्त और अधिक 
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बढ़ा दिया गया , सांप्रदायिक चुनाव की पद्धति में कुछ संशोधन-परिवत्तेन हुए, 
और सांप्रदायिक-सदूभावना समिति अथवा अल्पसंख्यक-समिति जैसी संस्थाएं, 
बन गई तो यह कार्य ओर भी श्रधिक वेग से चल सकेगा | परन्तु जब तक 
वातावरण वैसा शुद्ध नहीं बन जाता, पर केवल उसी समय तक, मिश्रित मन्धि- 
मण्डल बनाने का प्रयोग भी किया जा सकता है। पार्लमेंटरी पद्धति में, विशेष 
अवसरों पर, इस प्रकार के मिश्रित मन्न्रिमएडल बनाने की व्यवस्था तो है ही । 
परन्तु मिश्रित मन्त्रिमएडल को ही एक आदर्श मान लेना एक ग़लव बाव होगी। 
यदि मिश्रित-मन्त्रिमएडल बनाना आवश्यक हुआ तो में यह पसन्द करूंगा कि 
उससें विभिन्न राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो, विभिन्न धर्मों अथवा जातियों 
का नहीं। इस संबंध में सप्र कमेटी के सुझावों से मैं सहमत नहीं हूं। यदि 
विभिन्न सांप्रदायिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया तो उससे सांप्रदायिक वैम- 
नस्प के बहुत अधिक बढ़ जाने का डर है, पर यदि विभिन्न राजनैतिक दलों को 
प्रतिनिधित्व मिला तो उनका सांप्रदायिक आधार धीरे-धीरे नष्ट होता जायगा, 
और वे देश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मिलजुल कर विचार और निर्णय कर सकेंगे । 
इस प्रकार देश में एक खस्थ वातावरण का निर्माण होगा। ज्यों ही राजनेतिक 
दलों के रूप में परिवर्तन होगा, श्रौर उनका सज्भठन आर्थिक और राजनैतिक 
विचार-घाराशों के आधार पर होने लगेगा, हमारी कार्यकारिणी, आप ही आप, 
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करने के खान पर देश के आर्थिक और राजनैतिक 
विचार-धाराशों की अभिव्यक्ति का साधन बन जायगी। तभी वह सच्चे श्रथौंमें-- 
जिन अथों में इस शब्द का प्रयोग अन्य देशों, इंग्लैण्ड, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान 
आदि भें होवा है--एक मिश्रित मन्त्रिमएडल कहला सकेगी | इस मिश्रित मन्त्रि- 
मण्डल का प्रचार-मन्त्री किसी ऐसे व्यक्ति को ही वनाया जाना चाहिए जो उन 
शजनैतिक दलों में, जो धारासभा के चुनाव में भाग ले रहे हों, सबसे बड़े दल का 
नेता हो, ओर वह, अपने समस्त मन्न्रिमण्डल के साथ, धारासमा के प्रति उत्तर- 
दायी हो । यह सुझाव कि प्रधान मन्‍्त्री और उप-प्रधान मन्त्री विभिन्न जातियों 
के हों, अथवा वारी-बारी से हिंदू और मुसलमान हों, विशेष महत्व नहीं रखता | 
कार्यकारिणी का धारा-सभाओ्रों के दोनों भागों के एक . मिले-जुले अधिवेशन के 
द्वारा चुने जाने का जो तरीका खिज़रलैण्ड में प्रचलित है, वह भी मारतीय परि- 
स्थितियों भें अव्यावहारिक ही प्रतीव होता है-। 
सांस्कृतिक अधिकार 

परन्तु कोई भी भारतीय शासन-विधान उस समय तक संपूर्ण नहीं माना 

जा सकता जब तक उसमें देश के प्रमुख अल्प-संख्यक वर्गों के सांस्कृतिक अधि* 
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कारों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था न हो । हमारे देश की परिस्थितियों में तो इन 
सांल्कृतिक अधिकारों के संस्क्षण पर अ्धिक-से-अधिक ज़ोर देना आवश्यक होगा | 
मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि घम, संस्कृति और भाषा, सार्वजनिक 
सभा करने, समिति-संगठन आदि बनाने, अपने विचारों को, सार्वजनिक व्यवस्था 
और नेतिकता की सीमा सें, व्यक्त करने, कानून और राजनैतिक अधिकारों की 
दृष्टि में समानता, आदि के संबंध में अल्पसंख्यक वर्गों को पूरे अधिकार होने 
चाहिएं। परन्तु, देश के सांग्दायिक वैमनस्प को देखते हुए इन अधिकारों की 
ओर भी विस्तृत व्याख्या कर देना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में पिछुले 
महायुद्ध के बाद मध्य-यूरोप के देशों में बनने वाले विधानों से हमें सार्स-प्रदर्शन 
मिल सकता है। अल्पसंख्यक् वर्गों के अधिकारों की दृष्टि से पोलेण्ड ओर ज़ोंको 

सलोवाकिया के शासन-विधानों से हम विशेष सहायता की अपेक्षा कर सकते हैं | 
इस सम्बन्ध में पोलैण्ड के विधान की ११०-११६ घारायें ओर ज़ेंकोस्लोवाकिया 
के विधान की १२८-१ ओर १३०-१३२ घाराये विशेष उपयोगी सिद्ध होंगी। 
इन धाराओं का सम्बन्ध निम्न चार बातों से है-- 

(१) शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाये देना, व अल्पसंख्यक वर्गों की भाषाओं की 
शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाना; 

(२) सार्वजनिक धन का शिक्षा और दान आदि में उचित वितरण, और 
अल्पसंख्यक वर्गों को दान सम्बन्धी शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं 
की स्थापना, व्यवस्था ओर नियंत्रण का अधिकार देना | 

(३) कौटुंबिक कानून ओर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा आदि के सम्बन्ध में उच्च- 
जातियों की परम्पराओं की रक्षा का आश्वासन | और-- 

(४) जिन सड़कों, रास्तों, जलाशयों आदि की स्थापना व व्यवस्था सार्व- 
ज्िक व्यवहार के लिए की गई हो, उन्हें काम में लाने की सुविधा प्रत्येक नाग- 
रिंक को, चाहे वह किसी धरम,जाति अथवा संप्रदाय का हो,पहुंचाने की व्यवस्था । 

हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए,में समझता हूं ,दो बातों पर विशेष 
रूप से जोर देना चाहिए---(१) अल्वरसंसैयक वर्गों को इस वात का पूरा आश्वा- 
सन दे दिया जाय कि उनके लिए इस प्रकार की शिक्षा के संबंध में पूरे सुविधा 
दी जायगी जिससे उनके सांस्कृतिक व्यक्तित्व की रक्षा हो सक्कें, और (२) उनकी 
भाषा और साहित्य के संस्क्षण की दिशा में भी राज्य के द्वारा पूरा प्रयक्ष किया 
जायगा । जेकोस्लोवाकिया के विधान की धारा १३१ में यह कहा गया है कि 
देश के जिस प्रदेश में भी नागरिकों का एक अंश जेकीस्लोवाक-भाषा के अलावा 

किसी अन्य माघा का प्रयोग करता हो, वहां उन चागरिकों के बच्चों को राज्य 
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के द्वारा उनकी अपनी भाषा में ही शिक्षा की व्यवस्था की जायगो | हमारे देश 
में भी इस प्रकार के संरक्षण की बड़ी आवश्यकता है, विशेषकर श्राज जब हम 
यह देख रहे हूँ कि एक ओर तो मुसलमानों को यह डर है कि देश में उनकी 
भाषा (उदू) को जड़-मूल से ही उखाड़ फेंकने का प्रयक्ष चल रहा है, और 
वूसरी ओर हिन्दू इस बात से चिन्तित हैं कि राष्ट्रीयवा की वेगवती धारा में उनकी 
अपनी सदियों से इकट्ठा की गई निधि (हिन्दी) बही जारही है | इस समस्या का 
निबटास इसी प्रकार के उपाय द्वारा हो सकेगा। मुसलमान और दूसरे लोग जिनकी 
मातृभाषा उदू है अपनी भाषा ओर साहित्य के विकास की पूरी सुविधा पा 
सकेंगे । और सरकारी अधिकारियों अथवा अफसरों द्वारा कोई प्रयक्ष इस प्रकार 
का. नहीं किया जायगा जिससे यह कहा जा सके कि उदु माघा को निमुत्साहित 
किया जारहा है, अथवा फ़ारसी और अरबी के उन शब्दोंके स्थान पर जो उसके 
अद्भ होगए हैं, संसक्ृत के शब्दों को भर कर उसकी जड़ खोदने का ही प्रयत्ष 
किया जा रहा है | इसी प्रकार, दूसरे प्रांतों में जहां जनसाधारण की मातृभाषा 
हिन्दी है, उन्हें अपनी भाषा ओर संस्कृति के विकासकी पूरी सुविधा होगी | सभी 
स्कूलों में दोनों भाषाओं की शिक्षा का प्रबन्ध होगा। जहां मुसलमानों की 
संख्या बहुत कम है, वहां भी यदि वे चाहें तो उदू' की शिक्षा का प्रबंध करना 
आवश्यक होगा | | 
इस सम्बन्ध भें एक और प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, वह यह है 

कि हम इन मूलभूत अधिकारों के संरक्षण का दायित्व देश की सबसे बड़ी वैधा- 
निक अदलत पर छोड़ें, अथवा लीग आफ नेशन्स या वह्ड॑ सिक्‍यूरिटी कांफ्रेंस 
- जैसी किसी अन्तरोष्ट्रीय संस्था पर । जैसा कि सभी जानते हैं, पहिले महायुद्ध के 
बाद यूरोपीय देशों की अल्पसंख्यक-संधियों का संरक्षण राष्ट्रसड्ड(],2०४५९ ०0 
]7४४०79)को सौंपा गया था । यह कहना कठिन है कि इस प्रकार के प्रस्ताव 
के प्रति मुसलमानों की क्या मावना होगी, परन्तु मेस अनुमान है कि इस काम के 
लिए यदि किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया, अथवा किसी 
बतंमान अन्तर्राष्ट्रीय संस्था पर इसका दायित्व सपा गया तो इससे स्थिति 
के बहुत अधिक विषम और जटिल होजाने का डर है। मुझे इस प्रकार के 
अन्तराष्ट्रीय नियंत्रण, निरीक्षण अथवा निर्णय में तनिक भी विश्वास नहीं है । 
संसार के सभी देश आज शक्ति की राजनीति (70७7 90॥9८8) के इतने 
अधिक दवाब में हैं कि किसी से भी निःस्वार्थता, निष्पंज्ञता श्रथवा ईमानदारी की 
आशा करना कठिन दे। आज की परिस्थिति में इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 
के लिए गुंजाइश नहीं रह गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हिन्दुस्तान अन्य 
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देशों से निकट्सम संपर्क स्थापित नहीं करेगा । परन्तु इसके लिए यह आवश्यक 
नहीं है कि वह अपनी आन्वरिक समस्याओं के निबरयरे के लिए भी अन्य देशों 
का मुंह ताकता रहे | चाहे यह काम कठिन हो या आसान, उसे निब्रणाना तो 
स्वयं हमें ही है | इसी कारण, मेरा विश्वास है कि इन सांस्कृतिक स्वत्वों के . 
संरक्षण का दायित्व जिस वैधानिक संस्था को हो, वह शुद्ध भारतीय हो। में सम- 
भता हूँ कि हमारे देश की सबसे बड़ी वैधानिक अदालत इस काम को अच्छी 
तरह कर सकेगी। 

अल्यसंख्यक सन्धियों का प्रयोग यूरोपमें असफल हुआ है, यह भी हम भूल 
नहीं सकते । मूलभूत अधिकारोंकी एक सूची बना लेने और उसे विधानमें शामिल 
कर लेनेसे ही काम नहीं चल जायगा । उससे अधिक आवश्यक तो यह होगा कि 
एक सद्भावनापूर्ण ढंगसे उन्हें क्रियात्मक रूप दिया जाय। दो ऐसी आवश्यक बातें 
हैं, इन मूलभूत अधिकारों की सूची बनाने ओर क्रियात्मक रूप देने में जिनकी हम 
उपेक्षा नहीं कर सकते । इन बातों की ओर लॉसेन-क्रांफेस में इस्मत पाशा ने 
जोरदार शब्दों में, हमारा ध्यान आकर्षित किया था | इख्मतपाशा के शब्दों में 
इन दो बातों में से एक तो बाहरी राजनैतिक तत्त्व है, जिसकी अभिव्यक्ति अल्प- 
संख्यक वर्गों की रक्षा के बहाने से विदेशी राज्यों के द्वारा देश के आन्तरिक प्रबंध 
में हस्तक्षेप करने की भावना में होती है, और दूसरा भीतरी राजनैतिक तत्त्व है, 
जिसकी अभिव्यक्ति अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा ही अपने खतन्त्र राज्य बना लेने की 
इच्छा में होती है | ये दोनों तत्व एक-दूसरे में गुंथे-मिले हैं। देश के आन्तरिक 
प्रबंध में हस्तक्षेप करने के लिए. उत्सुक विदेशी शक्तियां अल्पसंख्यक वर्गों को 
राज्य के विरुद्ध उकसाती रहती हैं, ओर जब उनका असन्तोष किसी आंदोलन के 
रूप में प्रकट होता है, तब उनके बचाव के वहाने से वह बीच में कूद पड़ती हैं, 
पर उनका वास्तविक. उद्देश्य सदा ही राज्य की शक्ति को कम करना होता है । 
जेकोस्लोवाकिया में १६३८ और १६३६ में जो कुछ हुआ, उससे इस्मत पाशा 
द्वारा १५ वर्ष पहिले कहे गये शब्दों का पुरा समर्थन मिलता है। सूडेटान-जर्मनों 
को जेकोस्लोवाक-सरकार के विरुद्ध भड़काने का काम नाजियों द्वारा ही किया 
गया था । जमनी की नात्सी सरकार द्वारा दी गई प्रेरणा का ही यह परिणास 
था कि उन्होंने सरकार के विरुद्ध बग़ावत की, परन्तु इस वग़ावत से जमनी की 
नात्सी सरकार को जेकोस्लोवाकिया की आन्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप का, बाद 
में उसे हड़प जाने का, मोक़ा सिल गया । हमारी अल्पसंख्यक समस्या का संर- 
क्षुण किसी विदेशी शक्ति के हाथों में दे देने का भी यही परिणाम हो सकता है। 
किसी भी देश से हम पूर्ण निष्पक्षता की अपेक्षा नहीं कर सकते । यह निश्चित है 


२४४ हमारी राजनैतिक समस्याएं 


कि हमें इंगलेण्ड को भी अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के नाम पर अपने आन्तरिक 
प्रश्नों में किसी प्रकार का इस्तज्ञेप करने के अधिकार से वंचित करना है। क्रिप्स- 
प्रसाव को हमारी अस्वीकृति का एक सबसे बढ़ा कारण यही था कि उसमें हमारे 
जातीय ओर सांप्रदायिक अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा के नाम पर ब्रिटेन को हिंदु- 
सतान के भावी शासन-विधान में दखल देने का अधिकार दिया गया था | 
सप्र-कमेटी भी मूलभूत अधिकारों के शासन-विधान में सम्मिलित किये जाने 
के पक्षु में है । उसका मत है कि हमारे भावी-विधान में व्यक्ति के राजनैतिक और 
नागरिक दोनों प्रकार के अधिकारों का पूरा संरक्षण होना चाहिए, धार्मिक सहि- 
घएता का पूर्ण आश्वासन होना चाहिए, जिसमें धार्मिक विश्वासों; परम्पराओं 
और संस्थाओं में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन शामिल होगा, ओर सब 
जातियों की भाषा ओर संस्कृति के बचाव का आश्वासन भी होना चाहिए । सम्रू- 
कमेटी यदि उन अधिकारों की विस्तृत व्याख्या कर देती, जो अल्पसंख्यक वर्गों 
ओर विशेष कर भारतीय मुसलमानों, को दिये जाने चाहिएं तो अधिक अच्छा 
होता, परन्तु जान पड़ता है, उसने इस प्रश्न पर मानवी दृष्टिकोर से अधिक 
विचार किया है, सांप्रदायिक दृष्टिकोण से कम | अन्त में, एक यह प्रश्न रह 
जाता है कि इन संस्क्षणों को क्रियात्मक रूप कैसे दिया जाय। सप्र-कमेटी ने 
अल्पसंख्यक समितियों ( (07६९४ (:0ग्रा्ां5थ्ं०05 ) के बनाये जाने 
का विचार उपस्थित किया है, परन्तु इस प्रकार की अल्पसंख्यक समितियों का 
काम केबल सलाह देना हो सकता है। जहां तक अल्पसंख्यक वर्गों के मूलभूत 
सांस्कृतिक संस्क्षणों को क्रियात्मक-रूप देंने का प्रश्न है, यह काम सद्ड-शासन के 
न्याय-विभाग के सिपुर्द ही सॉपा जाना चाहिए. सद्भीय न्यायालय ( मतों | 
[ए्गालंआाए) ही मूलभूत अधिकारों की रक्षा और सांप्रदायिक समभौते की 
 थापना का दायित्व अपने ऊपर ले सकता है, ओर वही उन सब भंगड़ों को 
निबठ सकता है जो मूलमृत अधिकारों को कार्यान्वित करने के संबंध में समय- 
समय पर केन्द्रीय-शासन व विभिन्न इकाइयों के बीच पैदा हों । 


8 ९३६ 
सांस्कृतिक पुनर्निर्माश के पथ पर 
शिक्षा और समाज-सुधार 

वैधानिक योजनाएं और राजनैतिक समभौते हिन्दुस्तान में रहनेवाली विभिन्न 
जातियों के आपसी संबंधों को अच्छा बनाने की दिशा में एक बड़ी सहायता 
पहुंचा सकते है | वे प्रजातन्त्र के प्रयोग की सफलता के लिए एक अच्छे वाता- 
वर्ण का निर्माण भी कर सकते हैं, पर वे काफ़ी नहीं हैं | संभव है कि वे वत्तंमान 
की समस्याओं को सुलझा सके, पर भविष्य के निर्माण में वे बहुत दूर तक नहीं 
जा सकते । उसके लिए देश में सदभावना, शान्ति और सममौते का एक स्थायी 
वातावरण बनाना पड़ेगा । हमें यह देखना होगा कि हम केवल “जनता का राज्य? 
ही कायम नहीं कर रहे हैं, परन्तु एक ऐसा राज्य स्थापित कर रहे हैं जो सचमुच 
जनता के लिए है। हमें यह देखना होगा कि देश का बहुमत सत्ता के मद में 
बह नहीं जाता, ओर अल्पसंख्यक वर्ग अपनी हीनता का ऐसा विकृृत विश्वास 
अपने में विकसित नहीं कर लेते, जो उन्हें उशंस बना दे | 

देश में इसी प्रकार के वातावरण की स्थापना के लिए हमें शिक्षा के प्रश्न 
की अपने हाथ में लेना होगा | सच तो यह है कि प्रजातन्त्र का समस्त भविष्य 
शिक्षा पर ही निर्मर रहता है : शिक्षा की आधार-मित्ति के बिना प्रजातन्त्र का 
प्रासाद क्षण में ढहह जायगा | देश में आज शिक्षा की दशा क्या है १ समस्त 
जनता का १० प्रतिशत भी पढ़ा लिखा नहीं है। यह १५० वर्षों के अंग्रेज़ी शासन 
का वरदान ( या अमिशाप ) है ! जिस शासन के अन्तर्गत यह संभव हो उसे 
अधिक दिनों तक क्रायम रखने का अधिकार नहीं है। उसके स्थान पर किसी 
ऐसे शासन की स्थापना आवश्यक है, जो आधुनिक विचार-धाराओं ओर परि- 
स्थितियों से अधिक निकट संपर्क में हो । शिक्षा-प्रसार के बिना मताधिकार को बढ़ा 
देना, जैसा हमारे देश में होता रहा है, बेमानी-सा, बल्कि खतरनाक, है। उससे 
तो यही होगा, जैसा हमारे देश में आज हो भी रहा है, कि शक्ति ऐसे नेताओं 
के हाथ में चली जायगी जो, अपनी संकीर्ण राजनेतिक दलों के लाभ को दृष्टि में 
रखते हुए, जनता की भावनाओं को शलत दिशा में उभाड़ने की चेष्टा करेंगे । 
प्रजातन्त्र में प्रत्येक वयस्क पुरुष या स्त्री को सत देने का ।अधिकार तो दिया ही 
जाना चाहिए, परन्तु शिक्षा का प्रसार- उससे भी अधिक तेज़ी के साथ होना 
चाहिए | 
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प्रजातन्‍्त्र का वास्तविक आधार शिक्षा ही है |! जनता में जबतक शिक्षाका 
प्रचार न होगा, उसमें यह क्ाबलियत नहीं आ सकती कि वह देश में बड़े-बड़े 
राजनैतिक प्रश्नों को सुलका सके, जिनके सुलझाने का दायित्व एक प्रजातन्त्- 
राज्य में उस पर है| परन्तु, शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना-लिखना आरा जाना या 
गणित का थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना नहीं है। शिक्षा का अर्थ कहीं अधिक 
व्यापक है । केवल यह नियम बना देना कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए. शिक्षा प्राप्त 
करना अनिवार्य होगा, काफ़ी नहीं है | यह देखना भी ज़रूरी होगा कि शिक्षा 
किस ढंग की हो । शिक्षा यदि व्यक्ति में सहिष्णुता ओर समवेदना की भावना 
का विकास नहीं कर पाती, और उसमें दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोश को समभने की 
क्षमता पेदा नहीं करती तो उसे व्यर्थ ही मानना चाहिए | प्रजातन्त्र में शिक्षा का 
अर्थ होता है कि एक ऐसी समझदारी की मावना का विकास जो हमें सहानुभूति 
के साथ यह जान लेने की क्षमता दे कि दूसरे व्यक्ति यदि ग़लत राय भी रखते 
हैं,तो उनके इस प्रकारकी ग़लत राय बना लेनेके क्या कारण हैं,और, साथ ही हममें 
यह प्रवृत्ति मी उत्तन्न कर दें कि उस ग़लत राय में सचाई का जो थोड़ा-बहुत 
अंश भी हो उसे हम सही रूप में समक सके । इस प्रकार की समझदारी उसी 
समय पैदा की जा सकती है जब कि जनता में सही ढंग की शिक्षा के प्रचार की 
व्यवस्था हो | 

प्रजातन्‍्त्र में किस प्रकार की शिक्षा आवश्यक है, इस सम्बन्ध में भी कुछ 
बिचार कर लें। पहिला अन्तर जो हमें प्रजातन्त्र-देशों व वानाशाही देशों की 
शिक्षा में मिलता है वह यह है कि प्रजातन्त्र देशों में विवेक बुद्धि के विकास पर 
ज्ञोर दिया जाता है, जिसके परिणाम-स्वरूप मतों की विभिन्नता सामने आती है, 
और दूसरे के दृष्टिकोण को सहानुभूति के साथ समभने की क्षमता भी पैदा होती 
है, जिससे सहिष्णुता की भावना का विकास होता है, विभिन्नताओं के बीच 
समानता के सूत्र को खोज निकालने की प्रद्धत्ति बढ़ती है, तानाशाही देशों में, 
इसके बिल्कुल विपरीत, शिक्षा का ज़ोर कट्स्ता के विकास, सामूहिक मावनाओं 
की अभिव्यक्ति और असहिष्णुता के आधार पर प्रथ्यापित समानता की भावना 
की अमभिवृद्धि पर रहता है। एक दूसरी विशेषता जो हमें तानाशाही देशों की 
शिक्षा भें मिलती है, यह है कि उसमें शिक्षा के शारीरिक पक्त पर अधिक ज़ोर 
दिया जाता है, ओर उसके मनोवैज्ञानिक, भावना-शील और संस्क्ृतिक पक्ष की 
उपेक्षा की जाती है | हिटलर ने जो आदर्श अपने देश के युवकों के सामने रखा 
था वह यह था कि उन्हें शिकारी कुत्ते की तरह तेज्ञ, चमड़े की तरह सख्त, और 
फ़ौलाद की तरह मज़बूत होना चाहिए । शारीरिक शिक्षा को उपेक्षा की दृष्टि से 
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नहीं देखना चाहिए, पर उसे ही शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य मान लेना स्पष्टठटः ग़लत 
होगा । प्रजातन्त्र में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य विवेक रहता है, क्योंकि उसका विकास 
शरीर के विकास की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। शिक्षा में किन्हीं निश्चित 
आदशों पर भी ज़ोर नहीं दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों से यह अपेक्षा नहीं 
की जानी चाहिए कि वे अच्छे नाज़ी, या अच्छे कम्यूनिस्ट, या अच्छे प्रजातन्त्र- 
वादी भी, बने । शिक्षा का सुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि उनमें मानवी गुणों 
का विकास हो सके | वह व्यक्ति को एक अच्छा मनुष्य बना दे, एक ऐसा मनुष्य 
जिसके अपने विचार हों, ओर जो उन विचारों को निर्मयता के साथ अमभिव्यक्त 
कर सके, पर साथ ही. जिसमैं दूसरे मनुष्य के दृष्टिकोण को समभकने की प्रवृत्ति और 
क्षमता भी हो । - 

आजकल प्रायः प्रत्येक देश में समाज-विज्ञान (50200०085 ) के 
अध्ययन पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण में आज सर्वत्र 
एक आमूल-परिवत्तन होरहा है। सभी जगह शिक्षा को मनुष्य के सामाजिक 
जीवन से संबद्ध करने के प्रयत्ञ किये जा रहे हैं | हमारे देश में भी भूगोल, अर्थ- 
शास्त्र, इतिहास, राजनीति आदि विषयों को मानव के दृष्टिकोण से अध्ययन करने . 
की आवश्यकता है | समाज-विज्ञान के समुचित अध्ययन से ही मनोवैज्ञानिक ढंग 
से किये गये प्रचार या सामूहिक भावुकता के आक्रमणों से बुद्धि ओर इच्छा को 
बचाया जा सकता है, समाज-विज्ञान ही व्यक्ति को समाज की परिधि में अपना 
उचित स्थान पा लेने भें सहायक हो सकता है, समाज-विज्ञान की शिक्षा को 
व्यापक बनाने के साथ ही एक दूसरा आवश्यक कास यह होगा कि हमारे शिक्षा- 
लयों में अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों और वयस्कों को विभिन्न धर्मों, साहित्यों, 
कलाओं श्रोर संस्कृति के अन्य विभागों के तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा दी 
जाय । डॉ बेनीप्रसाद के शब्दों में, “एक समुदाय के सदस्यों द्वारा दूसरे समु- 
दायों के सिद्धांतों ओर आदशों की जानकारी से एक-दूसरे को समभने में बड़ी 
सहायता मिलेगी, ओर आधुनिक सामाजिक शार्रों के अध्ययन से भारतीय 
विद्यालय न केवल उदार शिक्षा के केन्द्र बन जायंगे, पर वे विचासरूच्षेत्र में भी 
शक्तिशाली आंदोलनों को जन्म दंगे | इसका प्रभाव धर्म, राजनीति और जीवन 
के प्रत्येक विभाग को उदार-चेता बनाने की दिशा मे पड़ेगा | इससे नागरिक की 
भावना के दृढ़ बनने से भी सहायता मिलेगी ।?* सामाजिक शाज्रों के अलावा, 
उतना ही ज़ोर कल्पना*प्रसूत साहित्य ओर ललित कलाओं के अध्ययन पर भी 
दिया जाना चाहिए । कथा-साहित्य के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उससे 
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हमें अपने साथियों को सहानुभूति के साथ समभने में सहायता मिलती है, परन्तु 
एकता की जिस भावना का जन्म वाद्य अ्रथवा मौखिक सद्जीत की सह-साधना में 
होता है वह किसी अन्य साधन के द्वारा सम्मव नहीं है | प्रसिद्ध लेखक लेनाडं के 
शब्दों मं, “सल्बभीत-प्रेम राजनैतिक मतभेद और सामयिक श्रेणीमेद की चीरता 
हुआ व्यक्ति को उनसे ऊपर उठा ले जावा है । यदि वे लोग जो राजनीति में 
एक-दूसरे के विरोधी हैं, एक ही सल्भीव-मंडली में, एक साथ बैख़ और हैण्डेल 
के गीतों को दोहराएं तो उनमें सहिपपुता ओर पारसथरिक सहानुभूति की वह 
भावना जो शासन की प्रजातन्त्रात्मक पद्धति को सुरक्षित रखने के लिए नितांति 
आवश्यक है, अधिक गहरी होगी, ओर सुदृढ़ बनेगी |? 

प्रजातन्त्र की एक दूसरी बड़ी आवश्यकता समाज-सुधार की भावना का 
विकसित होना है ! शिक्षा और समाज-सुधार का थआान्दोलन, दोनों साथ-साथ, 
बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षा के साथन्‍साथ सबके सामने बराबर 
अवसर, ओर प्रत्येक व्यक्ति के सामने अधिक-से-अधिक अवसर, उपस्थित नहीं 
होजाते तो इसका परिणाम सम्भवतः सामाजिक अराजकता हो | शिक्षा में एक 
आमूल परिवर्तन के साथ-साथ हमारी सामाजिक संस्थाओं के पुनर्निमोण की 
आवश्यकता भी है | हम अपने को एक विचित्र परिस्थिति में डाल लेंगे, यदि 
हम एक ओर तो नये ढंग की शिक्षा के विकास में जुट पड़ें, और दूसरी ओर 
अपने पुराने रीति-रिवाजों और समाज के मध्यकालीन ढांचे को भी ज्यों-का-त्यों 
रखने की चेष्टा करे | भारतीय नारी की वर्तमान स्थिति में एक बड़े सुधार की 
आवश्यकता है। अस्पृश्यता का कलंक हमारे देश से मिट ही जाना चाहिए। 
मज़दूरों के लिए अच्छे मकान, बढ़ी हुई तनख्वाहों और काम करने की परिस्थि- 
तियों में आमूल-सुधार की ज़रूरत भी है ही। जाव-पांव की व्यवस्था को या 
तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, या नष्ट होना पड़ेगा | जब्र तक कि आज से कहीं 
अधिक अच्छे ढंग की शिक्षा के सावंजनिक ओर व्यापक प्रचार के साथ-साथ 
समाज-सुधार का एक इन्क्रिलाबी आन्दोलन खड़ा नहीं होजाता, हमारे देश में 
प्रजातन्‍्त्र की जढ़ें सदा खोखली ही रहेंगी | 

शिक्षा और आर्थिक पुनर्निमाण 
परन्तु हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शाप तो गरीबी है । एक काफ़ी लंबे अर्से 
तक हमारी शिक्षा और समाज-सुधार की समस्त प्रद्ृत्तियों का लक्ष्य इस ग़रीब्री 

को दूर करना होगा | शिक्षा और समाज-सुधार की प्रवृत्ति के अमाव का मुख्य 
कारण ग़रीबी है, ओर जब तक इन ग्रद्ृत्तियों का समुचित विकास नहीं होजाता, 
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गरीबी का दूर होना असंभव है | एक भयानक चक्र बन गया है, जिसके तोड़ने 
की ज़रूरत है, ओर वह तोड़ा उसी समय जा सकेगा, जब चारों ओर से उस पर 
एक साथ आक्रमण हो । हमारा देश क्ृषि-प्रधान माना जाता है, पर हमारे देश 
के ८० प्रतिशत व्यक्ति गांवों में रहते हैं, ओर उनमे से ६० प्रतिशत का जीवन- 
निर्वाह कृषि के द्वारा होता है। पर कृषि के हमारे साधन पुराने और दक्कियानूसी 
हैं। ज़्मीन का एक बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है, जो थोड़ी-सी मेहनत से 
उपजाऊ बनाया जा सकता है, ओर जो हिस्सा आज जोता जा रहा है, वह भी, 
यदि कृषि के वैज्ञानिक साधन काम में लाये जायं तो आज से कई गुना अधिक 
फ़सल पैदा कर सकता है। इन साधनों के अपनाये जाने पर आज क्यों ज़ोर 
नहीं दिया जारहा है, अ्रंग्रज्ञी शासन के पहिले हिन्दुस्तानी केवल खेती पर ही 
नहीं रहते थे, उद्योग-घंधों में भी आगे बढ़े हुए थे। हिंदुस्तान के केवल जुलाहे 
ही एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तीन महाद्वीपों की कपड़े की अधिकांश ज़रूरत 
को पूरा करते थे । अंग्रेज़ी शासन में हमारे उद्योग-धघंघों का अंत होगया, पर 
आज जब अंग्रेज़ी शासन का अन्त समीप है, तब इन उद्योग-धंधों को पुन- 
जीवित करना होगा, ज्यों-का-त्यों नहीं पर विज्ञान के नये आविष्कारों को ध्यान में 
रखते हुए । औद्योगीकरण के भी कई स्तर होंगे, कुछ बड़े पैमाने पर, कुछ साधा- 
रण ओर कुछ गांवों के मोंपड़ों में बिखरा हुआ । यह सब .करने के लिएंए नये 
ज्ञान और विज्ञान से परिचित होने की आवश्यकता होगी । विदेशों में अपने 
चुने हुए विद्यार्थियों को भेजना होगा । ओऔद्योगीकरण के इस पुनर्निमोण को 


अपनी आ्राम-सुधार की देश-व्यापी योजनाओं से भी संबद्ध करना होगा। देश के 


उद्योग-धंधों की कमी के कारण ज़मीन पर जो बहुत अधिक बोका होगया है 
उसे कम करना होगा । जनता के एक बहुत बड़े अंश को खेती से हटाकर ओद्यो- 
गीकरण में लेना होगा । देश की समृद्धि ओर जनता के सुख को एक सूत्र में 
पिरो देना होगा । हमें अपना उद्देश्य यह रखना होगा कि देश का कोई वयस्क 


.. और स्वस्थ मनुष्य वेरोज़गार नरहे। 


शिक्षा और समाज-सुधार की प्रदृत्तियों के द्वार देश के धन और समृद्धि 
को तो बढ़ाया जा सकता है, पर जब तक सही शिक्षा और वास्तविक समाज- 
सुधार न हो, तब तक देश में आर्थिक समानता की स्थापना नहीं की जा संकती, 


' और बिना इस आर्थिक समानता के देश के घन और समृद्धि का बढ़ाया जाना 


केवल व्यर्थ ही नहीं अहितकर भी सिद्ध होगा | हमारे मुख्य उद्देश्य यह नहीं हैं 


- कि हमारे यहां के अमीर अधिक अमीर बन जायं, और गरीब अपनी गरीबी में 


ही सब्र करना सीखे। पूजीवाद को जितना वल मिलेगा, प्रजाठन्त्र उतना ही 
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खतरे में पढ़ेगा | जनता को केवल अपने राजनेतिक खत्वों के लिए, ही नहीं, 
अपनी आर्थिक समानता की रक्ता के लिए सत्तत जागरूक रहना पड़ेगा । आज़ादी 
चाहे वह राजनैतिक है या आर्थिक, सतत, प्रतिद्षण, प्रतिषल जाग्रत रहने में ही 
कायम रखी जा सकती है | इस कारण हमारी शिक्षा ओर 'समाज में समानता की 
स्थापना करने के समी प्रय्ों और अआंदोलनों के लिए आर्थिक प्रश्नों से अपना 
सीधा सम्बन्ध बनाये रखना आवश्यक होगा.। शिक्षा की कल्पना यदि हम दो 
विभिन्न--साधारण और विशेष-्षेत्रों में करें, तो यह कहा जा सकता हे कि 
हमारी साधारण शिक्षा का जोर समाज-सुधार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने 
पर होगा, हमारे विशेष शिक्षा पाये हुए. विद्यार्थी अपना समस्त शान श्रार्थिक पुन- 
निर्माण की दिशा में लगा देंगे | विज्ञान ने हमारे जीवन के मूल्यों में आमूल- 
परिवर्तन कर दिया है| इमारी श्रौद्योगिक, कृषि-सम्बन्धी ओर सांस्कृतिक प्रमति, 
ओर हमारे देश का बचाव तक, श्राज विज्ञान पर ही निर्भर है। ऐसी दशा में, 
वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए राज्य की ओर से श्रच्छे-से-अ्रच्छा प्रवन्ध होना 
चाहिए | वैजशानिक अनुसन्धान के द्वारा ही इस देश के राशि-राशि प्राकृतिक 
साधनों से पूथ लाभ उठा सकेंगे, श्रौर पानी के बहाव में बंधी हुई अपार विद्युत- 
शक्ति को भी मुक्त करके उससे अपने सुख ओर-समृद्धि को बढ़ाने का काम ले 
सकेंगे | 
सामाजिक समानता की सृष्टि 

शिक्षा के व्यापक प्रचार, समाज-सुधार की प्रवृत्ति के विकास ओर आर्थिक 
समानता की स्थापना, के परिणाम-स्वरूप ही हम देश में ऐसा बातावए्ण उत्न्न 
कर सकेंगे, जिसमें सामाजिक समानता की भावना बढ़ और फैल सके। जब देश 
में काम बढ़ेगा, चच समाज के विभिन्न अंगों के लिए एक दूसरे से मिलजुल कर' 
काम करने के मौके भी बढ़ेंगे, और मिलने-जुलते से .ही एक-दूसरे को 
समझता, और एक-दूसरे के प्रति स्नेह और आदर की भावना को बढ़ाया जा 
सकता है। मिल-जुल कर काम केरने के मौके जितने अधिक मिलते हैं, मेल- 
जोल उतना ही अधिक बढ़ता है | एक कारखाने में .काम..करने ,वाले व्यक्ति 
अपने की धर्म अथवा जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में नहीं बांदते, आर्थिक 
स्वार्थ ही उनकी दलबन्दी की मुख्य प्रेरणा का काम देते हैं । हिन्दू. पूंजीपति जो 
मज़दूर की गाढ़ी कमाई पर मौज उड़ाता है, हिन्दू-मज़दूर की दृष्टि में उतना ही 
हेय और पतित है, जितना मुसलमान मज़दूर की । देश के आर्थिक विकास के 
साथ सहकारी समितियों आदि की भी अधिके संख्या-में स्थापना होगी । जैसे-जैसे 
उनकी संख्या बढ़ेगी, और एक बड़ी सात्रा में देश के विभिन्न वर्गो.के सदस्य 
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उसमें भाग लेंगे, उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास पाना भी 
सहज स्वाभाविक होगा.। 

. सच तो यह है कि ग़रीबी और ग़रीबी की यन्त्रणाएं ज्यों-ज्यों कम' होती 
जायंगी, सामाजिक सहयोग की भावना बढ़ेगी : भूखा आदमी तो रोटी के एक 
कौर के लिए भी प्राण लेने या देने के लिए. तैयार होजाता है, पर जिसके पास 
पेट भर रखने के लिए हो वह छोटी बातों पर कंगड़ा नहीं किया करता । आज 
के हमारे सांप्रदायिक वैमनस्य की जड़ में यह आर्थिक बेबसी है । किसान, छोटे 
दुकानदार, सरकारी नौकर, सभी के लिए आज का मुख्य प्रश्न रोटी का संघ है 
और आज हमारे स्नायु इतने दुर्बल होगए हैं, और हमारी विवेक बुद्धि इतनी 
कुंठित, कि जहां हमें रोटी के छिन जाने का भूंठ-मूंठ का भय भी होजाता है, 
हम बोखला से जाते हैं और वांछित-अवांछित सभी प्रकार के वर्गों के करने के 
लिए उद्यत होजाते हैं । यदि हमारे देश में रोज़गार का क्षेत्र इतना संकुचित न 
होता, और हमारे मध्यम वर्ग को, जिसके हाथ में प्रायः देशों का नेतृत्व रहा 
करता है, सरकारी नोकरी पर इतना निर्मर नहीं रहना पड़ता, दो मुझे पूरा विश्वास 
है कि, हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों का इतिहास आज से बिल्कुल दूसरा होता | आज 
हम देश-व्यापी अथवा स्थानीय किसी भी प्र्ार की राजनीति को लें, हम-आसानी 
से यह देख सकेंगे कि हमारे अधिकांश राजनैतिक सद्च्षों का मूल-कारण आर्थिक 
ही है । यदि मुसलमान किसानों को हिंदू ज्ञमींदार के आश्रित न रहना पड़े, या 
हिंदू साहूकार से कर्ज न लेना पड़े, इसी प्रकार यदि हिंडुओं के साधारण आर्थिक 
स्वत्व किसी मुसलमान के आर्थिक खत्वों की बलि पर ही निर्मर न हों, तो यह 
निश्चित है कि देश में एक विभिन्न वातावरण की सृष्टि हो सकेगी। यह एक 
निःसंदिग्ध तथ्य है कि जब देश में नये औद्योगिक और व्यवसायिक धंधे निकल 
आयंगे, और वैज्ञानिक साधनों के आलंबन से पुराने धंधे भी एक नया जन्म ले 
लेंगे, हमारे समाज का वर्तमान रूप बिल्कुल ही बदल जायगा। इन आर्थिक 
प्रवृत्तियों का एक सीधा प्रभाव तो यह होगा कि देश का वह मध्य-कालीन 
सामन्तशाही वर्ग, ज़्मींदार आदि जो आमीण जीवन में हिन्दू और मुसलमानों को 
एक साथ रखने की क्षमता खो चुके हैं, अपना महत्व खो देंगे और एक ओर तो 
मध्यमवर्ग की शक्ति और संख्या दोनों का विस्तार होगा, और दूसरी ओर निम्न- 
श्रेणी की स्थिति आज से कहीं अधिक अच्छी होंगी । सध्यमवर्ग वेरोज़गारी के 
उस आतह्ढ से स्वथा मुक्त होगा, जो आज के सांप्रदायिक मतमभेदों की जड़ में 
है, और निम्न-वर्ग या तो राज्य की सुव्यवस्था के परिणाम-स्वरूप या एक बड़ी 
क्रांति के द्वार, अपनी स्थिति ऐसी बना लेगा कि उसे भी अपनी दैनिक 
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आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्मर न रहना होगा । वैसी दशा में सांप्रदायिक 
गलतफहमियां अपने श्राप मिट जायंगी, क्योंकि हम भें से हर एक की दृष्टि -भूत- 
काल के भग्नावशेपों पर नहीं भविष्य के सुनहले स्वप्तों पर होगी । 
राष्ट्रभापा की समस्या 
किसी भी देश के राष्ट्रीय जीवन में भाषा का स्थान बढ़े महत्व का है। मापाहमारे 
विचारों का साधन है, उसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक न केवल अपनी 
दैनिक और साधारण आवश्यकताओं को ही प्रदाशित कर सकता है परन्तु उनकी 
अनुभूति की गहराई, कल्पना की उड़ान और भावों की उदारता उसी में मूर्त-रूप 
धारण कर लेती है। भापा, इस प्रकार, राष्ट्रजीवन के साथ गुंथी हुई है। वह उस 
जीवन का प्रतीक भी है, भापा के उत्थान-पतन में हम राष्ट्रीय-जीवन के उत्थान- 
पतन की कहानियां पढ़ सकते हैं । राष्ट्रीयजीवन जब कभी ऊची उड़ान लेता है 
भाषा अपने आप शुद्ध, प्रखर अर्थवाहिनी बन जाती है, राष्ट्रों के पवन के साथ ' 
भाषा का तेज नष्ट होता जाता है | ऐसी तेजहीन भाषा का सहारा लेकर साहित्य 
पनप नहीं पाता, और राष्ट्रीय-जीवन दिन प्रतिदिन शुष्क होता चला जाता है | 
हम यदि किसी देश की सच्ची स्थिति जानना चाहें तो उसकी भाषा को . 
बारीकी से देखें | महाकवि मिल्टन के शब्दों में, “किसी देश के शब्द यदि कुरूप 
ओर बेढंगे हैं, और उनका उच्चारण अशुद्ध है, तो वे इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं कि उस देश के रहने वाले सुस्त, काहिल और निकम्मे हैं, जिनके दिमाग़ किसी 
भी प्रकार की गुलामी के लिए तैयार हैं ।” इसी प्रकार यदि हम किसी देश को 
अपनी भाषा के प्रति सतर्क, ओर उससे उन्नतिशील बनाने में तत्वर पाते हैं तो , 
निश्चित है कि उसकी सम्यता कम-से-कम पतन की ओर ऊ्ुकी नहीं है, और 
उसका भविष्य किसी प्रकार से चिन्तनीय नहीं है | जवाहरलालजी के शब्दों में 
“जीवित भाषा नवचेतना से अनुप्राणित; सशक्त, परिवतेनेशील और सतत 
प्रगतिशील होती है, ओर उन लोगों के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जो उसे - 
बोलते और लिखते हैं |? | 
किसी बढ़ते हुए देश के लिए तो भाषा का प्रश्न एक बहुत ही आवश्यक 
प्रश्न है। भाषा की एकता राष्ट्रीयता को सुद्ढ़ बनाने वाले ज़रूरी तल्ों में से " 
एक है | बिना एक राष्ट्रभापा के, जिसमें समस्त देश के सामान्य जीवन की 
अभिव्यक्ति हो और जिसे देश का एक अ्रधिकांश भाग समझ सके,. किसी राष्ट्र 
का आगे बढ़ना कठिन बात है । राष्ट्र में भाषाओं का जितना वाहुलय होगा, एक 
दूसरे में जितना अन्तर होगा, राष्ट्रीयवा की भावना के सबल-बनाने में उतनी-हीं 
कठिनाई होगी | यह भी एक कारण है कि हमारी राष्ट्रीयागा की समस्या इतनी 
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जटिल बन गई है | हमारा देश एक महाद्वीप के समान है, जिसमें दर्जनों भाषाएं, 
बोली जाती हैं, ओर उनके सैकड़ों रूपान्तर हैं । उत्तर भारत में ही हिंदी और 
उदू के अलावा बंगला, मराठी ओर गुजराती हैं । दक्तिण में तामिल, तेलगू , 
मलयालम आदि हैं | इनके अलावा उड़िया, आसामी, पंजाबी ओर पश्तो हैं |. 
भाषाओं की इस विविधता के कारण एक ही संदेश एक साथ देश के कोने-कोने 
तक पहुंचाया जाना एक असंभव काम है। दक्तिण भारत की भाषाओं को उत्तर 
भारत की किसी साधारण सभा में प्रयोगमि नहीं लाया जा सकता, ओर हिंदी वालों 
के लिए गुजराती; मराठी अथवा बंगला समझना बहुत आसान काम नहीं है | 
बंगाली शुजरात के किसी प्रदेश में अपनी भाषा से काम नहीं चला सकता। और 
केवल मराठी जानने वाले के लिए किसी भी मराठी-इतर प्रदेश में समझा जाना 
असंभव है । 

भाषाओं की इस विविधता ओर दूरी के कारण ही अंग्रेज़ी ने हमारे राष्ट्रीय- 
जीवन में इतना प्रमुख स्थान ले लिया है। एक काफ़ी लंबे समय तक हमारे 
शिक्तित-वर्ग ने उससे राष्ट्र-भाषरा का ही काम लिया है। पंजाबी इसके द्वारा एक 
शिक्षित मनुष्य पर, चाहे वह बंगाली हो अथवा सद्रासी, अपनी भावनाएं प्रगट 
कर सकता है । हमारी राष्ट्रीय चेतना का भी वह एक आवश्यक माध्यम रही है । 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की थर्रा देने वाली वक्तताएं, महामना गोखले के अध्ययनपूर्ण 
भाषण, गांधीजी की प्रसुख विचार धाराएं और जवाहरलाल के अन्तर्राष्ट्रीय परि- 
स्थिति के विश्लेषण हमें अंग्रेज़ी में प्राप्त रहे हैं। आज भी राष्ट्रीय महासभा तक 
की कार्यवाही प्रधानतः अंग्रेज़ी में होती है। पर, यह शुभ लक्षण नहीं है। अंग्रेज्ञों 
के सांस्कृतिक गुलाम बने रह कर राजनैतिक मुक्ति की कल्पना करना एक हास्या- 
स्पद बात है, क्योंकि वैसी दशा में हमारी शासन-व्यवस्था चाहे कितनी ही सुगठित 
ओर खतन्त्र क्यों न हो, हम बच्चे के समान अंंग्रेज्ञी-संस्क्षति के अंचल में लिपटे 
रहैगे । हमारी दशा उस कैदी के समान होगी, जिसके पैरों की वेड़ियां खोल 
दी जाती हैं, पर जो निष्करियता की एक लम्बी आदत से अपने चलने की शक्ति 
को खो बैठा हो । एक राष्ट्र-भाषा को हम पालें, ओर अपने उल्लास, आकांक्षाशं 
ओर खप्नों से उसमें प्राण-प्रतिष्ठा कर सकें, तो स्वतन्त्रता हमारे दरवाजे पर 
आयगी और कहेगी, “मुझे! खीकार करो” | 

देश में भाषाओं की इतनी विविधता होते हुए भी राष्ट्रभाषा का सवाल ऊपर 
से आसान दिखाई देता है, इस संबंध में अब विशेष मतभेद नहीं रह गया है कि 
हमारी राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो उत्तर-भारत के अधिकांश भागों में बोली 
जाती है, और जो संस्कृत और फ़ारसी-अरबी के शब्दों के अनुपात से हिंदी 
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अथवा उदू' के नाम से प्रख्यात है, और इसी अनुपात के आधार पर देवनागरी 
अथवा अरबी लिपि में लिखी जाती है । बंगला वालों की ओर से उत्तर-भारठ 
की भाषा का राष्ट्र्मापा के पद के इस दावे का विरोध मी हुआ, जो कुछ अ्रंशों 
में अब भी मौजूद है, पर उसका आधार मजबूत -नहीं था। बंगला वालों 
का कहना था कि क्योंकि उनका साहित्य श्रेष्ठ है, और हिन्दी ने वंकिम, रवीन्द्र- 
नाथ, शरत्‌ चर्य्जी जैसे साहित्यकार पैदा नहीं किये, इसलिए बंगला को यहट्ट- 
भाषा का पद मिलना चाहिए | पर, राष्ट्र भाषा के निर्णय के लिए साहित्य की 
ऊचाई का मापदण्ड उपयुक्त नहीं है । यों तो मराठी और गुजराती वाले भी 
हिन्दी-साहित्य से आगे बढ़ें होने का दावा, कुछ दिनों पहले तक तो, कर ही 
सकते थे | ओर, यदि साहित्य की ऊचाई से याष्ट्र-भाषा का निश्चय होता हो 
तो हम बंगला को क्यों लें, फ्रेंच को क्यों न लें ! राष्ट्रमभापा वो वही भाषा हो 
सकती है जिसे देश के अधिकांश लोग आसानी से समझ सक्रें, सीख सके ओर 
सिखा सके ! 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि हम 
भारतीय मापाओं में से किसे राष्ट्रभापा के लिए चुनें | वह तो हिंदी अथवा हिंदु- 
स्तानी (उसे उदूं' भी कद्द सकते है) है ही | प्रश्न यद्द है कि उसका कौन-सा रूप 
यट्टरमापा- के लिए, उपयुक्त है | पंजाब से लेकर विहार तक और काश्मीर से मध्य- 
प्रांव के सुदूर कोने तक इसी मापा के कई रूप ( 5042025 ) बोलचाल की * 
भाषा के प्रयोग में आते हैं | लाहोर के सर्वताधारण की भाषा में 'फ़ारसी ओर 
अरबी के शब्द अधिक संख्या में पाये जाते हैँ, दिल्ली की मापा पर फ़ारती और 
अरबी का रंग है तो, पर बहुत गदरा नहीं। कानपुर की भापा में संस्कृत के शब्द 
मिल गये है, ओर इलाहाबाद और बनारस “आदि में तो मापा बहुत अधिक 
संस्कृतमयी होजाती है । 

में बोलचाल की भाषा की बात कर रहा हूं; साहित्य-को भाषा की नहीं | 
यह हमारे देश का दुर्भाग्य है--ओऔर भाषा की समस्या के साथ हमें उसे भी 
सुलझा लेना है--कि हमारे यहां जनसाधासण की मापा ओर साहित्य की 
मापा के बीच एक बड़ी गद्दरी खाई पैदा होगई है, लो दिन-पर-दिन अधिक 
चौड़ी होती जारही है । साहित्य के लिए उत्तर-भारत में दो अलग-अलग भाषाएँ, 
बन गई हैं | वे हैं उदू और हिन्दी | उनके अलग-अलग और एक-दूसरे को 
कहीं स्पर्श न करने वाले ( #>टोपडंए2 ) दायरे बन गए हैं । इन दायरों में 
ही उनका विकास भी तेज्ञी के साथ होरहा है, एक के साहित्यकार अपनी प्रेरणा 
अरब ओर ईरान के साहित्य ओर जीवन से प्रात्त करते हैं, और दूसरी के, अपनी: 
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भाषा को फ़ारसी ओर अरबी के प्रभाव से सर्वथा मुक्त बनाने, और उसे संस्क्ृत- 
सयी बनाने पर ठले हुए हैं | यह बात मैं उदू और हिन्दी दोनों साहित्यों की मुख्य 
धघाराञ्ओों के लिए कह रहा हूं । दोनों भाषाओं के लेखकों में -.एक दल ऐसा भी 
है जिसने इस (एप्रपराधथधांट्श) और (5९००ांडा) आन्दोलन के ख़िलाफ़ 
अपनी आवाज़ ऊंची की है। र 
हिंदी बनास उद् 
हिंदी और उदू मूलतः एक ही भाषा हैं, यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी 
सचाई से इनकार नहीं किया जा सकता। भाषाओं का सम्बन्ध जानने के लिए 
हमें तीन बातों पर नज़र रखना चाहिए--(१) शब्दों के उच्चारण की पद्धति, 
(२) वाक्य-रचना, और (३) शब्द-कोष | इन तीनों में से पहिली दो बातें मुख्य 
हैं । इनमें भी वाक्य रचना भाषा का मुख्य आधार होता है, जो प्रायः अपरि- 
वत्तंनीय रहता है, शब्दों के उच्चारण की पद्धति में, एक लम्बे काल में थोड़ा- 
बहुत अन्तर आ जाता है, परन्तु शब्दकोष तो प्रायः सांस्कृतिक परिवर्तन के 
प्रय्येक कोंके के साथ बदलता रहता है.। काव्य-र्चना की पद्धत अपने-आप से 
गठी हुईं रहने के कारण अपरिवत्तनीय है, पर शब्द न तो इस प्रकार के किसी 
नियम का ही पालन करते हैं, न वे दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहते हैं | 
उनमें से हर एक की अपनी अलग स्थिति है| उनके वदलते रहने से भाषा नहीं 
बदला करती । राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के साथ-साथ भी कभी शब्दों में बड़ा परिवत्तन 
होजाता है। पहिले महायुद्ध में इस प्रकार शब्दों का बहुत अधिक प्रत्यावत्तेन 
हुआ है । अंग्रेज़ी शब्दों का वहिष्कार हुआ; फ्रांस की रुढ़ि-पसन्द भाषा ने 
अपनी दोनों बाहें फैला कर अंग्रेजी शब्दों का स्वागत किया। सी लोगों ने 
अपने शहरों के नाम तक से जमेनी का “वर्ग! हठ कर अपने देश का आड! 
रखा--इसी प्रकार सेंट पीयर्स बरय पैय्योम्नाड बना, ओर पीटर-वंश के पतन पर 
लेनिनग्राड । 
- . इन नियमों के आधार पर यदि हम हिंदी और उदू की - जांच करें तो हम . 
देखेंगे कि दोनों भाषाओं का उच्चारण प्रायः एकसा है, और व्याकरण भी मूलतः 
-- एक ही है | इस दृष्टि से उदू और हिंदी - एक-दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, और 
«संस्कृति, बृजभाषा, अरवंधी, फ़ारसी और अरबी से काफ़ी दूर | अब रही शब्दों 
_ के चुनाव की बात | भाषा में कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो लन-साधारण में प्रच- 
: लिव हों, कुछ बाहर से-उधार लिएं जाते हैं, और कुछ दूसरे शब्दों को मिला- 
जुलाकर अपने बना लिए. जाते हैं | उदू' और हिंदी दोनों में जन-साधारण में 
प्रचलित जो शब्द पाए जाते हैं, वे एक ही हैं; वाहर से लिए जाने वाले शब्दों 


२५६ हमारी राजनैतिक समस्याएं 


में ज़रूर काफ़ी अंतर है, और बढ़ता जा रह्य है। उद्‌ फ़ारसी और अरबी से 
अपने शब्द चुनती हे, हिंदी संस्कृत से ओर कभी-कभी संस्कृव से निकली हुई 
अन्य आंतीय भाषाशओ्रों से भी | -- इसलिए उनके रूप में इतना अधिक अन्तर 
होगया है । 

इस अन्तर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं की 
जा सकती | उद्‌' और हिन्दी मूलतः एक भाषा होते हुए भी, और उनमें आज 
देश की किसी भी दूसरी भाषा के मुक्काबिले में आपस में बहुत अधिक साम्य होते 
हुए भी, अलहदा-अलहदा भाषाएं बन गई हैँ। हिंदी जानने वालों के लिए उदू 
का समझना मुश्किल काम है लिपि की मिन्नता के कोरण पढ़ना तो दूर की बात 
है, पर सुनकर भी उसके समझने में आप-कल्पना से ही काम ले सकते हैं, और 
उस कल्पना को अधिक सतर्क बनाकर तो आप गुजराती, मराठी और बंगला 
समभने का प्रयास भी कर ही सकते हैं | इसी प्रकार उद्‌ के समर्थक मित्र, 
जिनमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, हमारी आज की हिंदी समभने में अपने 
को बिल्कुल असमर्थ पाते हैं | बोलचाल की मापों समझना उतना कठिन नहीं, 
पर साहित्य की मापा एक-दूसरे से विभिन्न हैं; क्रिया, क्रियापद, सर्वनाम आदि को 
छोड़ दीजिये तो उनमें कहीं साम्य नहीं मिलेगा | नीचे के उदाहरणों से यह बात 
स्पष्ट होगी--- 

८४ इसमें कोई कलाम नहीं कि इक़वाल बहुत बलन्द पाया शायर अज्ञीमुल 
मर्त्तबात मुफ़ाकिर थे । बाज़ हज़रात को शायद इस बात के तस्लीम करने में 
पशोपेश हो कि वह उलूमे-रूद्दानी के मुअ्॒ल्लम ओर असरारे वातिनी के हकीक 
भी थे। और उन्हें रूहनियत की गहराइयां मालूम और रमूज़ें-मरत्फ़ी से बखूबी 
आगाही थी |? 

इसके मुक़ाबिले में आज की हिन्दी का एक उदाहरण देखिए : 

“हिन्दी-कविता की नीहारिका,सम्पति,अपने प्रेमियों के तरुण-उत्ताह के तीत- 
वाप से प्रगति या साहित्याकाश में अत्यन्त वेग से घूम रही है। समय-समय पर जो 
छोटे-मोटे तारक-पिण्ड उससे टुट पड़ते है, वे अभी ऐसी शक्ति तथा प्रकाश संग्रहीत 
नहीं कर पाये हैं कि अपनी ही ज्योति में अपने लिए. नियमित पंथ खोज सके, 
जिससे हमारे ज्योतिपी उनकी गतिविधि पर निश्चित-सिद्धांत निर्धारित कर लें | ऐसी 
दशा में कहां नहीं जा सकता कि यह अस्तव्यत्त केन्द्र-परिधि- हीनद्रविंत-वाष्प- 
पिणुड निकट भविष्य में किस स्वस्थ स्वरूप में फलीभूत होगा, कैसा आकार-प्रकार 
अहृरण करेगा ।?? | 

प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति अमरनाथ मा के शब्दों में  »< उद्‌ का 
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सारा वातावरण ओर प्रतिभा विदेशी हैं, भारतीय नहीं | इसका प्रमाण यह है कि 
एक हिन्दू भी, जो हिन्दू दन्‍्तकथाओं और पुराणों पर, हिन्दू-धर्म के वातावरण में 
पला होता है, उदू लिखते समय नौशेरबां, हातिम, शीरी, लैला, मजनूं , यूसुफ़ 
की चचों करेगा और कभी भूलकर भी युधिष्ठिर, भीम, साविन्नी, दमयन्ती, कृष्णा 
और दूसरे चरित्रों की, जिससे वह बचपन से परिचित रहा है, चर्चा नहीं करेगा । 
» » फरहंगे आसफ़िया में, जो हैदराबाद में तैयार किया गया उदू का एक 
नया शब्दकोष है, ७००० अरबी के शब्द हैं, ६४०० फारसी के; और सिर्फ. 
५०० संस्कृत के | उदू कविता के लिए जिन छुन्दों का प्रयोग होता है, वे हिदु- 
स्तानी नहीं, ईरानी हैं । उदृ' के बहुवचन भी भारतीय पद्धति के अनुसार नहीं हैं, 
फ़ारसी के नियमों का पालन करते हैं । »< »< पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी लेखकों 
की प्रद्नत्ति अपनी भाषा को कृत्रिम, संकुचित ओर आडम्बस्मयी बनाने की ओर 
रहा है। वे संस्कृत के अपरिचित, कठिन ओर क्लिष्ट शब्दों को प्रयोग में ला रहे 
हैं । वे प्राचीन हिन्दी काव्यों ओर गायकों की सादा शेली का त्याग करते जा रहे 
हैं। वे भाषा को जनता से, जिसके बीच वह पैदा हुई है, दूर लेते जा रहे हैं । 
सीघे-सादे ग्रामीण जो सूरदास, कबीर और ठुलसीदास को समझते हैं, निराला 
सुमित्रानन्दन पन्‍त, और जयशंकर 'प्रसाद' की भाषा को नहीं समझते |?” 
यही हमारी आज की भाषा की समस्या है। साहित्य की भाषा जनता की 
भाषा से दूर जा पड़ी है ! मुसलमानों ने हिन्दुओं से अलहदा अपनी एक भाषा 
बना ली है, ओर हिन्दू मुसलमानों से हट कर अपनी अलग भाषा के विकास-परि- 
वर्डन में व्यस्त हैं | इन अशुभ दायरों को तोड़ना है। में इस बात को मानने के 
लिए तैयार हूं कि साहित्य की भाषा और जनता की भाषा में कुछ अन्तर ज़रूर 
होगा । श्री के० एम० मुंशी लिखते हैं : “प्रत्येक भाषा के दो रूप होते हैं : एक 
से हमारी दैनिक आवश्यकताओं की अ्रभिव्यक्ति होती हे, और दूसरा हमारी 
कल्पना की उड़ान और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए है । पहिला रूप ऐसा 
होना चाहिए जिसे सब लोग आसानी से समझ सकें, और दूसरा रूप भी ऐसा 
होना चाहिए. कि, उसमें कल्पना की उड़ान अपने को अभिव्यक्त और घोषित 
कर सके । »< » ऊचे दर्ज का साहित्य और उसकी भाषा जनसाधारण की 
संपत्ति नहीं हो सकती, वह उनके बाहर की चीज़ है । हरएक कारीगर ताजमहल 
नहीं बना सके, न ताजमहल हरएक ग्रामीण के लिए,रहने का उचित स्थान ही है।?? 
यह प्रद्गत्ति साहित्य के लिए चाहे शुभ हो, पर राष्ट्रीय जीवन का उससे 
कल्याण नहीं हो सकता--वह साहित्यकार को राष्ट्रीय जीवन से अलदृदा काट लेने 
का प्रोत्साहन देती है | एक गुलाम राष्ट्र के लिए वह लाभदायक नहीं है | उसके 
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लिए तो साहित्य में क्रान्ति का संदेश हो और वह संदेश गांवों के कोने-कोने तक 
पहुँच सके । आज हमें साहित्य में कालिदास की जरूरत नहीं है, जो एक रोमांस 
के वातावरण में शकुन्तला जैसे पात्रों की सृष्टि करे, हमें तो गोरी चाहिए जो मां 
जैसी चीज़ हमें दे सके | हमारे बीच कालिदास और मवभूति आज हों भी तो 
उनकी कल्पना की उड़ान की प्रशंसा कराने का समय आज हमारे पास नहीं है, 
आज़ादी की श्रपनी इस लड़ाई के बाद शायद हमें उसके लिए फुरसत हो, आज 
के विश्व-संघर्ष में शायद वह भी संभव न हो सके। हमें आज साहित्यकार की 
जनता के संपर्क में ले आना है | जवाहरलालजी लिखते हैं---““आज संस्कृति का 
आधार अधिक व्यापक होना चाहिए, और वही भाषा का जो संस्कृति की अभि- 
व्यक्ति का साधन है, आधार होगा ।” आराज के युग के सबसे बड़े कलाकार रोमां 
रोलां ने एक बार लिखा था, “जीवन-कला वही है जो मानवता के निकट संपर्क 
में हो ।” रोमां रोलां लिखते हैं, “यह एक अच्छी प्रसिद्धि है, जो अपने को 
जीवन से काद कर, और अन्य मनुष्यों से मित्र बन कर, प्राप्त की जाती दै | इस 
प्रकार के सब कलाकारों का नाश हो । हम तो जीवन के साथ रहेंगे, प्रथ्वी के 
स्तनों से दुग्ध-पान करेंगे, और जनसाधारण में जो गहराई और पवित्रता है उसे 
स्वीकार करेंगे ।” कल्पना की उड़ान आकाश की ऊंचाई का स्पर्श करे, पर 
उसका आधार प्रृथ्वी पर हो । कलाकार की कल्पना इन्द्र-धनुष के रंगों के समान 
ज़मीन की छूती हुई आकाश की ओर उठे । 

यह है समस्या का एक अंग। दूसरा अंग कृत्रिमता की उन दीवारों को, जो 
उदू और हिन्दी के बीच चिन दी गई हैं, तोड़ फेकना है । एक ही प्रदेश के 
हिन्दू और मुसलमान अलग-अलग भाषाओं में सोचें, अलग-अलग संस्क्ृतियों से 
अपनी प्रेरणा प्राप्त करें, उनके विचार जुदा-ज़ुदा हों, उनकी अभिव्यक्ति का ढंग 
भिन्न हो, यह असझाय है, ओर यदि इसे जारी रखा गया तो हमारे देश का भविष्य 
नितांव अंधकारमय है । मैं मानता हूँ-और ऊपर की विवेचना में इसकी बहुत 
स्पष्ट खीकृति हे--कि आज उदू' ओर हिन्दी दो अलग-अलग भाषाएं, बन गईं 
हैं, और उनके साहित्य, और उन साहित्यों की मूल-प्रेरणा एक-दूसरे से भिन्‍न है, 
पर यदि हमारी राष्ट्रीयवा को जीना है, और विकास पाना है तो शीघ्र ही मौजूदा 
उदू' और हिन्दी के साहित्य इतिहास के संग्रहालयों में पहुंचा देनी चाहिए, ओर 
जन-साधारण में से एक सामान्य भाषा को चुन कर, उसमें नई कल्पना की 
जड़ान और नये भावों के प्रवेश से, एक नये साहित्य का निर्माण करना पढ़ेंगा, 
जो शुद्ध हिंदू अथवा मुस्लिम-संस्क्ृति का एकान्त प्रतिनिधि न होकर उत्तर-भाख _ 
के हिन्दू क्षोर मुसलमान दोनों के अन्यान्य उल्लास-अआकांक्षा और खप्नों को 
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प्रतीक बन सके, जिसमें हमारे भूत-काल की सिद्धियों का संदेश, ओर मविष्य के 
झादशों की कलक हो । 
समाधान की दिशा 

'इन दोनों भाषाओं के समन्वय से यदि एक राष्ट्रभाषा की सृष्टि की जाय 
तो उससे उदू वालों को यह डर है कि उदू भाषा के विकास को क्ष॒ति पहुंचेगी । 
यह डर बिल्कुल काल्पनिक है। इसके पीछे ग़लतफ़हसी के अलावा कुछ नहीं 
है | यह सच है कि उदू हिंदी के समान ही, राष्ट्रमाषा के लिए एक पौषक- 
धारा (7८८०८०) का कास करेगी । पर इससे उसका विकास रुकेगा नहीं | 
उदू के बिना जैसे राष्ट्र-भाषा की कल्पना करना कठिन है, वैसे ही बिना अपने 
को राष्ट्र-भाषा के संपर्क में रखे उदू अपना विकास भी नहीं कर सकती | वह 
केवल फ़ाससी और अरबी पर अवलंबित रह कर पनप नहीं सकती । इस ज्ञमीन 
में उसकी पैदाइश हुई है, इसीसे उसे अपनी जड़ों को सींचना होगा । बिना 
इस जीवन-शक्ति को ग्रहण किये वह सूख और मुरका जायगी। आज उदू का 
साहित्य उस वेग से आगे नहीं बढ़ रहा है जेसे बंगला, मराठी, गुजराती और 
हिन्दी आगे बढ़ रहे हैं, इसका कारण यही है कि उसने अपने को देश के जीवन 
से अलहदा कर लिया है। हम लोग जो उदू को एक शित्ताइथ $07 
की तरह, राष्ट्र-भाषा के विस्तृत कुठुम्ब में लौया ले आना चाहते हैं, (उ्दू' के 
लाभ के लिए भी उतने ही चितित हैं, जितने राष्ट्र के; क्योंकि हम जानते हैं कि 
ऊदू को नुकसान पहुंचा कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता । 

उदू' एक अलग भाषा बन गई है और एक काफी लंबे असे तक अलग 
भाषा के रूप में उसका विकास होगा । उसे मिटाने की तो कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । वह हमारे लिए मुस्लिम देशों से संपर्क का एक वड़ा अच्छा माध्यम 
बन सकेगी । इस्लाम की संस्कृति में जो सर्वश्रेष्ठ है, उदू के द्वारा हम उसे बड़ी 
आसानी से पा सकेंगे । इस रूप की ओर तत्वों के विना--मैं न तो राष्ट्र-भाषा के 
विकास की ही कोई कल्पना कर सकता हूँ , न राष्ट्र के उत्थान की--उदू' ही हमें 
अरब-ईरान ओर तु्की की संस्कृति और भाषा के संपर्क में रख सकेगी । 

सच पूछा जाय तो हिन्दी और उदू का आपस में कोई भगड़ा नहीं है--. 
वह तो कुछ ग़लतफ़हमियों के कारण कुछ थोड़े से अरसे के लिए पैदा हो “गया 
है, जिसका मिंट जाना ज़रूरी ही नहीं स्वाभाविक भी होगा । गांधीजी ने इस 
संबंध में लिखा था, असली प्रतिस्पर्धा तो हिन्दी ओर उदू में नहीं, वल्कि 

हिन्दुस्तानी और अंग्रेज़ी में है । वही करारा मुक्ताबला है। में तो उसके लिए 

निश्चय ही बड़ा ही चिन्वित हूँ । हिंदी-उदू विवाद का कोई आधार नहीं है | 
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: »< » हिन्दुस्तानी को मूर्त-रूप देने के लिए हिन्दी और उदू को उसकी पोषक 
भाषाएं, समझना चाहिए। »< 2८ हिन्दी ज्यादातर हिन्दुओं में और उद्ू 
मुसलमानों में महदूद रहेगी। >( ६ कोई वजह नहीं कि इन दो बहनों में 
प्रतिस्यधा हो । हां, प्रेम-भरी प्रतिस्यधा तो हमेशा ही होनी चाहिए । »< »< 
मोलवी साहब अ्रब्दुल हक़ के योग्यतापूर्ण नेतृत्व में उद्मानियां यूनिवर्सिटी 
उदू की बड़ी सेवा कर रही है| यूनिवर्सिटी में उदू' का एक बहुत बड़ा कोप है | 
इसकी भी किताबें उदू' में वैयार की गई हैं, और तैयार की जा रही हैं । और 
चू कि उस यूनिवर्सिटी में ईमानदारी के साथ उदू' में शिक्षा दी जा रही है, 
इसलिए उसकी तरवक़ी होनी ही चाहिए | अ्रकारण तास्सुब की वजह से अगर 
आज हिंदी-भाषी हिन्दू वहां के बढ़ते हुए. साहित्य से लाम न उठाये तो यह 
उनका कसूर है | »< »< मुसलमान अगर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन और. नागरी- 
प्रचारिणी सभा के विनम्न प॑रिश्रम के फलों का उपयोग न करें, तो यह उनका 
कसूर है। »< »< यह में जानता हूं कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस बात का 
सपना देख रहे हैं कि यहां ख़ाली उदूं या खाली हिंदी ही रहेगी । लेकिन मेरा 
ख्याल है कि यह अपवित्र सपना है, और सदा सपना ही रहेगा । इस्लाम की 
अपनी ख़ास संस्कृति है, इसी तरह हिंदु-घर्म की भी अपनी संस्कृति है। भावी 
भारत में इन दोनों संस्कृतियों का पूर्ण और सुखद सम्मिश्रण रहेगा | जब वह 
शुभ दिन आयेगा, तब हिंदू-मुसलमानों की सामान्य भाषा हिंदुस्तानी होगी । 
लेकिन उदू फिर भी अरबी-फारसी शब्दों की बहुलता के साथ फूलती-फलती 
रहेगी और हिंदी अपने संस्कृत शब्दों के भारी भण्डार के साथ फूले-फलेगी । 
शिवली ने जिस माषा में लिखा है वह मर नहीं सकती | लेकिन उन दोनों की 
अच्छाइयां हिंदुस्तानी जबान में बिलकुल घुलमिल जायंगी |” गांधीजी के ये 
शब्द उदू-वालों के लिए उनके तमाम शक और शुबह को दूर कर देने वाले 
होने चाहिए | 

और, में तो समझता हूँ, राष्ट्रभाषा का एक प्रमुख आधार बन जाने से 
उदू का महत्व बढ़ेगा ही | जहाँ तक 'टेकनिकल' शब्दों का सवाल है अरबी 
ओर संस्कृत दोनों इस क्षेत्र में घनी हैं । एक सामान्य राष्ट्र-भाषा दोनों में से 
किसी एक पर ही पूर्णतः निर्मर नहीं रह सकती । यदि अस्बी को एक विदेशी 
भाषा मान कर हम उसकी अ्रवहेलना करें तो संस्कृत भी तो जन-साधारण से 
कभी भी प्रचलित नहीं है ओर कोई भी जो बोलचाल की हिंदी से परिचित है 
इस बात को जानता है कि जितने संस्कृत के शब्द इस भाषा में आये हैं वे सब 
धीरे-घीरे काफी परिवत्तित होते गये हैं और इसका कारण यही था कि उनका 
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मुसलमानों के द्वारा नहीं, जनसाधारंण के द्वारा भी आसानी से उच्चारण नहीं 
किया जा सकता था । ग्राम और वर्ष जेसे छोटे-छोटे शब्द भी गाँव ओर बरस बन 
गये हैं । इससे यह स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी केवल संस्कृत पर निर्भर नहीं रह सकती । 

सच तो यह हे कि संस्कृत उसका मुख्य आधार तक न हो 'सकेगी। जो 
लोग बोलचाल के साधारण शब्दों का प्रयोग उनके मूल संस्कृत रूप में करने 
लगे हैं, वे चाहे कुछु चाहते हों, पर यह स्पष्ट है कि एक जीवित, जनसाधारण में 
प्रचलित भाषा के प्रचार की चिता उन्हें नहीं है। गांधीजी भी हिंदुस्तानों में 
संस्कृत पक्ष को प्रधानता देना जरूरी नहीं समझते । आदिल साहिब के एक पत्र 
का उत्तर देते हुए भ्रीयुत मुन्शी ने लिखा था कि “शुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली 
और केरलों ने अपनी साहित्यिक प्रवृत्तियां बनाली हैं, जिनमें शुद्ध उर्दू तत्वों का 
प्रायः प्रभाव है | यदि हम हिंदी को खीकार करते हैं तो खभावतः ही हम 
संस्क्ृतमयी हिंदी को स्वीकार करेंगे |” इसके सम्बन्ध में गांधीजी ने लिखा है, 
“पहली बात तो यह है कि मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि शुजराती 
मराठी ओर बंगला सभी भाषाओं में फ़ारसी के शब्द भी काफ़ी संख्या में हैं, 
और मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि गुजरात और बंगाल के हिंदुओं को 
एक-दूसरे के तथा मुसलमानों के सम्पर्क में आने के लिए अ्रपनी भाषा को 
संस्कृतमयी बनाना ज़रूरी हो | इसके अलावा हमें शुद्ध उदू तत्वों से कोई वास्ता 
नहीं है, हमें तो उत्तर भारत की जीवित भाषा और उसके मुहावरों से मतलब है | 
यदि इस जीवित भाषा को राष्ट्र-भाषा का आधार बना लिया जाय तो उसमें 
मुसलमान अच्छी तरह हमसे सहयोग कर सकते हैं। संसक्त की ओर लौू जाने 
का सतलब यह होगा कि हम उनकी हिंदी, बंगला और गुजराती के प्रति कीगई 
सेवाओं को भुला देना चाहते हैं | इस प्रकार की शर्तों पर सहयोग की मांग 
करना आत्म-हत्या में सहयोग की मांग से कम नहीं है ।”? 

जवाहरलालजी लिखते हैं, “हमें इस नये जीवन का, जो हिंदी और उदू 
दोनों के क्षेत्रों में प्रवाहशील है, स्वागत ही करना चाहिए, यद्यपि वह कुछु समय 
तक के लिए खाई को अधिक चोड़ा बना देगा । हिंदी और उदू दोनों ही आज 
अपने को आधुनिक वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और करभी- 
कभी, सांस्कृतिक विचारों की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति के अनुपयुक्त पाती हैं और 
इसीलिए अपने को आधुनिक समाज की जरूरतों को पूरा करने के योग्य बना 
रही हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है । 

» >< हिंदी और उदू एक-दूसरे के प्रति द्वेष क्‍यों रखें ? हम तो अपनी 
भाषा जितनी अधिक होसके धनी बनाना चाहते हैं और यह उस समय तक संभव 
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नहीं है जब तक हम हिंदी ओर उदू शब्दों की अपने वातावरण के उपयुक्त न 
होने के कारण कुचलने की कोशिश करते रहेंगे | हमें तो दोनों की जरुरत है 
ओर दोनों को ही मंजुर करना होगा | हमें इस बात को समर लेना चाहिए कि. 
हिंदी के विकास का अर्थ उद्‌ का विकास भी है और उदू के विकास से हिंदी 
की बृद्धि होगी | दोनों का एक-दूसरे पर बढ़ा शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा और 
दोनों के शब्द-कोपष वथा विचारों में वृद्धि होगी ।? 

यह मुमकिन है कि बहुत दूर जाकर उदू अपनी खतन्त्र स्थिति को क्लायम 
न रख सके ओर एक विकसित राष्ट्र-भाषा में अपने को रंग दे, पर यह तभी 
संभव है जब राष्ट्रभापा उदू' के समस्त सौन्दर्य और वैभव को आत्मसात्‌ करने 
की क्षमत। रखती हो । उस समय उदूं अपना काम कर चुकी होगी | में मानता 
हूं कि उवू ने हिंदुस्तान में इस्लाम की संस्कृति की रक्षा करने का महान्‌ कार्य 
किया है;वह उस संस्कृति से इतनी निकट्ता से हिलमिल गई है कि जब तक उस 
संस्कृति को मिटा नहीं दिया जाता या पूरा अपना नहीं लिया जाता उदू को 
मिठाया नहीं जा सकता | इस्लाम से हमने पहले बहुत कुछ सीखा है, आज भी 
बहुत-कुछ सीखना बाकी है। मैं तो समभता हूँ कि हमें एक बहुत बड़ी निधि देने 
के लिए ही मुस्लिम संस्कृति की एक अलग धारा आज हिंदुस्तान में मोजूद है । 
जिस दिन हम उसे मुक्त हृदय से भारतवर्ष की भावी संस्कृति में मिला सकेंगे,उ्स . ' 
दिन उसकी अलहदा स्थिति अनावश्यक हो जायगी। मेरे मन में इस संबंध में तनिक 
भी संदेह नहीं है कि वह दिन दूर नहीं है। हिंदू ओर मुस्लिम संस्कृतियों के संपर्क से 
एक महान संस्कृति को जन्म लेना है।इस महान्‌ समन्वय की दिशा में काम करने 
वाली संस्कृतियां इतनी ज़बर्दस्त हैं कि वे व्यक्तियों द्वारा रोकी नहीं जा सकतीं । 

राष्ट्र-भाषा के विकास से प्रांतीय भाषाओं को तो ओर भी कम ख़तरा है । 
उदृ' के समान वे हिंदी की ही रूपांतर नहीं हैं। उनका विकास हिंदी से खतन्त्र 
रूप से हुआ है, ओर उस विकास के पीछे बहुत बड़े कारण काम करते रहे हैं | 
भारतवर्ष इतना बड़ा देश है कि उसमें सर्वत्र एक ही भाषा का व्यवहार असम्भव 
है | उसमें तो एक-दूसरे से मिली-जुली अनेक भाषाएं होंगी, सदा रही भी हैं । 
उनका मिठाया जाना श्रेयस्कर महीं; उनकी समृद्धि राष्ट्र की समृद्धि है, पर इस 
अनेकता में लाभ तभी है जब उसके पीछे भारतीय संस्कृति की एकता के सूत्र को 
देश और पकड़ सके | श्री मुंशी के शब्दों में, “भारत का साहित्य एक है क्योंकि 
उसके संस्कार कुछ अलग-अलग नहीं हैं। जिस तरह आकाश के अनगिनती तारे 
गिनने की उतावली में श्रज्ञनी लोग उनकी ताल पर सधी हुई चाल की परीक्षा 
नहीं कर सकते, उसी तरह विशाल अन्तर, विभिन्न लिपियों ओर भाषाओं के भेद 
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की वजह से भारतीय साहित्य की असली एकता को भी नहीं देख सकते ।” 

रष्ट्र-भाषा में हम इस राष्ट्रीय एकता की एक दिव्य भांकी देखेंगे, परन्तु 
भारतीय संस्कृति का बहुमुखी विकास वब भी झुकेगा नहीं, राष्ट्र-्भाषा के निकट 
संपर्क से, और उसका माध्यम लेकर अन्य प्रांतीय भाषाओं के संपर्क से, उसे 
प्रोत्साहन ही मिलेगा । संस्कृति आपसी सम्पकों में ही आगे बढ़ा करती है । राष्ट्र- 
भाषा के सम्बन्ध में श्री मुंशी ने ठीक ही लिखा है, “यह भाषा तो पढ़ें-लिखों 
की सौतेली मां है। इन भाषाओं को बोलने वालों का जीवन-व्यवहार उनकी 
मातृभाषा द्वारा ही होगा । उनकी साहित्य-प्रदृत्ति उन्हींकी भाषा के द्वारा विक- 
सित होगी । पर जैसे-जैसे राष्ट्र-आाव बढ़ता जायगा, जैसे-जैसे विज्ञान हिंदुस्तान के 
मिन्नन्भिन्न भागों को एक दूसरे के पास लाता जायगा, जैसे-जैसे सारे देश के 
संस्कार ओर जीवन एक-घार होते जायंगे, वैसे-वैसे यह माषा जीवन-तत्व को 
प्राप्त करेगी । पर, जहां तक दृष्टि पहुंचती है,वहां तक प्रांतों की देश-माषाओं का 
स्थान यह कभी नहीं ले सकती ।” 

पर, सबसे आश्चर्य की वात तो यह है कि इस भाषा के विकास से हिंदी भी 
आज कुछ सशंकित-सी दिखाई देती है । हिंदी में एक ऐसा दल जोर पकड़ता 
जारहा है जो समझता है कि हिंदुस्तानी का खागत करने से हिंदी का सर्वनाश 
होजायगा, और हिंदू-संस्क्ृति ख़त्म हो जायगी । हिंदू-संस्कृति इतनी निःशक्त नहीं। 
पांच सो वर्षों के मुस्लिम-शासन में वह ख़त्म नहीं हो सकी तो फ़ारसी अरबी के 
कुछ प्रचलित शब्दों को अपनाने से वह मिट नहीं जायगी । रहा हिंदी के सौंदर्य 
का सवाल सो, मैं तो समभता हूं कि हिंदुस्तानी के रूप में उसका सोंदर्य निख- 
रेगा ही, वह प्रोढ़ ओर घनी बनेगी, सारे हिन्दुस्तान के सांस्कृतिक वैभव की 
छुलछुलाती हुई धाराएं उसके किनारे पर उछुलेंगी, ओर उसके चरणों में अपनी 
विनम्र भें ० चढ़ाएंगी, ओर उससे प्रेरणा प्राप्त कर अपने प्रांतों के सांत्कृतिक 
जीवन के पुनर्निमोण से व्यस्त होंगी । 

साहित्य का परिवर्तित दृष्टिकोण 

आज हमें अपने साहित्य के दृष्टिकोण को भी बदलना है--और उसके 
साथ-साथ भाषा का रूप अपने आप ही बदलता जायगा। उस सब साहित्य को 
हम खैरबाद कहें, जिसमें परियों के क्लिस्से ओर राजाओं की कहानियां हैं। हमें 
कलाकार के मानसिक क्षितिज को अधिक व्यापक बनाना होगा । जब ठक उसकी 
सहानुभूति अधिक-से-अधिक व्यापक न होगी, उसको कला में गहराई और 
स्थायित्व न पा सकेंगे | प्रजाठन्त्र और साम्बवाद के इस युग में ऊचे साहित्य 
आर जन-साधारण के साहित्य की बीच को दीवारों को गिरा देना होगा । हिन्दी 
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उनको हिन्दुस्तानी में ले लेना चाहिए और उनके अलावा भी नये लफजों का 
बहिप्कार इसलिए ही नहीं होना चाहिए. कि वह किसी ख़ास ज़बान से लिये 
गए हैं, बल्कि इसमें यह देखना चाहिए कि वह कहां तक जल्द लोगों में चल 
गए हैं या चल जायंगे ।” में इससे पूर्णतः सहमत हूं | 

हां, इस बात पर अलग से ज़ोर देने की ज़रूरत भी है कि फ़ारसी और 
शरवी से जो शब्द लिये जाय॑ वे हिन्दुसानी के व्याकरण का नियंत्रण मानें। 
दूसरी भाषाओं के शब्द तो अपने आप ढल जाते हैं, पर उदू' की वावय-स्वना 
प्रायः हिन्दुस्तानी से मिलती-जुलती होने के कारण उससे आने वाले शब्द कभी 
कभी अपने उलमे हुए रूप में आरा जाते हैं । 'सल्वनते वरतानियां? हिन्दुस्तानी 
नहीं है, ब्रिटेन की सल्तनत” हो सकता है। हिन्दुस्तानी में हम “आब' नहीं ले 
सकते क्योंकि हमारा पानी अच्छा-खासा है, यद्यपि एक विशेष अर्थ में, जेसे 
पोती की आब' में हम उसे स्वीकार कर सकते हैँ, पर आवे-हयात हर्गिज़ नहों | 

४, हमें प्रांतीय भाषाओं से भी शब्द लेने पड़ेंगे । यह सच है कि उदू को 
छोड़ कर दूसरी प्रांतीय माषाओं का आधार या तो संस्कृत रह है या संस्कृत का 
उन पर काफ़ी प्रभाव रहा है, ओर इस कारण लिपि और वाक्य-स्वना के क्रिया, 
क्रियापद आदि की हणा दिया जाय तो उनका शब्द भण्डार बहुत कुछ हिन्दी से 
मिलता-जुलता है, पर फिर भी कई सौ वर्षों के खतन्त्र विकास में उन्होंने बहुत- 
से नये शब्द गढ़े है या आसपास से प्राप्त किये हैं। उनमें से बहुत से शब्दों की 
जरूरत हमें अपनी राष्ट्ररमाषा की धनी बनाने में होगी । 

गुजरातियों ने आंख की कोमलवा प्रगट करनें:के लिए एक बड़ा श्रच्छा शब्द 
धअंखड़ली' बना लिया है। 397077778-प7 के लिए हिन्दी कोई अच्छा शब्द 
नहीं हैं--परिशिष्ट, उपसंहार आदि में वह बात नहीं हैं, मराठी के 'समारोप' से 
बड़े मज़े में काम चल सकता है | 

५, इस सब के बाद भी विदेशी भाषाओं--विशेषकर श्ंग्रेज़ी--पर हमें 
निभर रहना ही होगा । अंग्रेजों के साथ “रेल! आई है, उसके ठहरने के लिए 
सेशन! बने हैं, जिन पर 'प्ले-फॉर्मः हैं, कौंसिलें हैं, एसेबली हैं, और भी बहुत- 
अनगिनत लफज़ हैं, इन सब को अंग्रेज़ों के साथ जहाज़ पर लाद कर वापिस 
भेजना भी हम क्यों चाहें ! ये सब तो हमारे अपने वन ही गए हैं,पर अभी तो हम 
पश्चिम के संपर्क में गुलाम और मालिक के संबंध में ही आये हैं, इसलिए कुछ 
मामूली जरूरतों की चीज़ें हमें उनसे मिल गई «, जिनके लिए हम उन्हें धन्यवाद 
दें' और खुश रहें, पर एक आज़ाद हिन्दुस्तान--वह जब कमी भी आये, और 
मैं समभवा हूँ, जल्दी ही आयेगा--पश्चिम के नज़दीक बराबरी से बैठेगा, ओर 
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तत्र जहां हम उसे बहुत कुछ दंगे, वहां बहुत कुछ सीखेंगे भी । पश्चिम के विज्ञान 
को चाहे वह राजनैतिक हो, चाहे आर्थिक या सांस्क्ृतिक, हमें निकट से अध्ययन 
करना ही पड़ेगा | 
विज्ञान के क्षेत्र में तो हम जितने ज़्यादा शब्द पश्चिम से ले सके, हमें 
सुभीता रहेगा | भाषा का अन्तर होते हुए भी प्रायः सभी यूरोपियन देश, विश्ञान 
के क्षेत्र में, एक दूसरे से मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग ही करते हैं । 
ऊपर दिये गए सुझाव भाषा की शुद्धता के समर्थकों को ज़रूर चोंका देंगे। 
वह कहेंगे कि इस तरह से तो हमारी भाषा खिचड़ी बन जायगी, ओर ऐसी 
खिचड़ी भाषा में साहित्य का विकसित होना भी असंभव होगा । माघषा में ऊपर 
से स्वेच्छाचारी दीखने वाले परिवततनों से उन्हें डर है कि उनकी संस्कृति भी 
ख़तरे में पड़ जायगी । उदू ओर हिन्दी दोनों में भाषा की शुद्धता के समर्थकों 
का जो दल है उन्हें यही डर है। वे अपनी छोटी-छोटी, संकुचित, साम्प्रदायिक 
या प्रांतीय संस्कृतियों को, जो ०5८८० 7772725८ की तरह बन गई हैं, क़ायम 
रखना चाहते हैं । वे इस ग़लतफ़हमी के शिकार हैं कि भाषा और संस्कृति एक 
दूसरे में ऐसी गुंथी हुई हैं कि उन्हें अलहदा नहीं किया जा सकता | मुसलमान 
उद्‌' को भारतीय इस्लाम का प्रतीक मानते हैं और उसे इस्लाम के सिद्धान्तों को 
अमभिव्यक्त करने वाली दूसरी भाषाओं--फ़ारसी, अरबी आदि--के निकट्तम 
संपर्क में ले जाना चाहते हैं। वह समभते हैं कि उसे सादा बनाने से उनकी 
संस्कृति को धक्का लगेगा । उधर, हिन्दू दिन-पर-दिन हिन्दी की अपनी 
संस्कृति का द्वार-सत्ुक बनाने में प्रयत्नशील हैं | परन्तु वारीकी से देखा जाय तो 
संस्कृति और भाषा ऐसी अविच्छिन्न नहीं हैं, जेसा कि उन्हें मान लिया गया हे | 
यूरोप में कुछ अंशों तक सांस्कृतिक एकता के मौजूद होते हुए भी प्रायः प्रत्येक 
देश की भाषा अलहदा है, बल्कि छोटे-छोटे देशों में मी कई मापाएं प्रचलित हैं । 
स्वीज़रलैंड में चार भाषाएं हैं, कनाडा ओर दक्षिण अफ्रीका में सरकारी काम- 
काज में भी, दो भाषाएं काम में आती हैं। हमारे पड़ोसी अफ़ग़ानिस्तान में, 
संस्कृति की एकता के बावजूद भी, दो भाषाएं, प्रचलित हैं । 
संस्कृति को यदि हम उसके संकुचित रूप में न ले तो जैसे उसकी रक्षा के लिए 
यह ज़रूरी नहीं है कि एक गोत्र में ही शादी की जाय, वैसे ही भाषा को अपने 
में ही सीमित और शुद्ध रखना उसकी संस्कारिता की दृष्टि से बहुत आवश्यक 
नहीं है। समाज ओर भाषा दोनों ही क्षेत्रों में इस प्रकार के आंदोलन उद्दारता 
के ओतक नहों हैं, और उनसे किसी का लाभ नहीं हो सकठा। भाषा में कद्रता 
से काम नहीं चला करता | ऐसा किया गया तो उसकी निर्मेल स्वच्छु-घारा 
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कटरता की मध्स्थली में ही छितर कर नष्ट हो जायगी | संस्कृत के साथ तो हुश्ना 
भी ऐसा ही | मापाएं, ओर संल्कृतियां भी, विविध संपर्कों का परिणाम ही हुआ 
करती हैं । किसी में बाहरी प्रभाव ज्यादा होता है, किसी में कम | संस्कृत आयों 
की शुद्ध वाणी नहीं है, उसमें द्वावि़ शब्द भी प्रचुर-मात्रा में है। अस्बी, 
यूनानी, फ़ारसी और इबरानी लफज़ों का मजमृझ्रा है । और हिन्दी ही कहां की 
शुद्ध मापा है ? उसने जहां एक ओर संस्कृत से अपनी जड़ों को सींचा है, वहां 
फ़ारसी ओर अरबी की भड़ी में भी उसकी शाखें लदलद्य उठी हैं. और उसके 
पत्तों ने अपनी नतों में एक नये जीवन का अनुभव किया है। अंग्रेज़ी, फ्रेंच, 
जर्मन आदि दुनिया की सभी सम्य भापाओं का यही हाल है | दूसरी मापाओं के 
शब्दों को लेने से कोई मापा बिगड़ती नहीं, धनवान ही होती है, सशक्त बनती 
है | उन शब्दों को निकाल दिया जाय तो वह कमज़ोर होकर लड़खड़ाने लगेगी। 
भाषा में बेढंगापन तो तब आता है जब लिखने वाला अ्रनमेल शब्दों को एक 
दूसरे में गू थने की भद्दी कोशिश करता है। मेल वहीं अच्छा लगता है, जहां 
एकरसता हो, जहां सभी स्वर मिलकर एक लय बनाते हों | 

सच पृंछा जाय तो, नतो भाषा ही स्थिर होती है, और न संस्कृति ही । 
दोनों में निरंतर परिवर्तन चलते रहते हैं। हवा के हर मोंके के साथ कुछ-न- 
कुछ परिवर्तन होता रहता है । आज तो हमारा राष्ट्र शऔर भी गहरे परिवर्तनों में 
से गुज़र रहा है | हमारी संस्कृति पर पश्चिम की प्रतिक्रिया, ओर पश्चिम के प्रति 
हमारा विद्रोह, दोनों एक साथ ही, जंगल की आ्राग के समान, तेज्ञी से अपनी 
लपटें ऊँची किये आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने आज विनाश भी है, और 
निर्माण भी, ठुकड़े कर देने वाली प्रद्नत्तियां हैं. और उनकी तेज धारों के पीछे 
एकता की मज़बूत फ़ौलाद भी | इन सब फ्रव्ृत्तियों का हमारी भाषा और 
संस्कृति पर निरंतर प्रभाव पड़ता जा रहा है | हम में से जो समभदार हैं वे एक 
बड़ी मशीन के छोटे-छोटे पहियों से,जिनमें से कुछ एक ओर घूम रहे हों,भौर कुछ 
दूसरी ओर, अपनी नज़र हठाकर मशीन के उस बड़े पहिये पर नज्ञर जमा सकते 
हैं जो उसकी गति का निर्देश करता है, और उसे ओर भी तेज़ी के साथ भागे 
का ओर घुमा सकते हैं | 

भाषा के संबंध में देशी ओर विदेशी का सवाल भी नहीं उठना चाहिए। 
डा० जाकिर हुसैन के शब्दों में, “बाहर से कुछ हवायें ऐसी आती हैं. जिन से 
ज़िन्दगी की खेती मु्का जाती है, तो कुछ ऐसी भी आती हैं. जिनसे मु्काई 
खेती लह॒लह्दने लगती है। दोनों को एक जानना ओर उनके फ़र्क की न समझना 
बढ़ी ही भूल और नादानी है | 2< »< क्या वह लफज, जिनका चलन इस वह्त, 
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हमारी हिन्दुस्तानी ज़बान में हे, तरस बातचीत करने ओर क्रिस्से कहानियां 
लिखने के आगे और काम भी दे सकते हैं ! दुनिया रोज़ आगे बढ़ रही है, 
नित नयी चीजें बन रही हैं, नित नयी बातें कहनी होती हैं, नये-नये ख्याल फैलते 
हैं। इन नई चीज़ों, नये ख्यालों के लिए, नये लफज़, चाहिएं.। क्या हम यह ठान 
लें कि हम जो लफज्ञ बरत रहे हैं, बस उन्ही से काम चलायें, उन्हीं को हेसफेर 
कर नई बातें कहने की कोशिश करें, या नये लफज्ञ गढ़ें या और कहीं से उधार 
लें ! में समझता हूं कि ज़बान को बन्द कर देने का हक़ किसी को नहीं। नयी बातें 
कहनी होंगीं, तो नये लफज चाहिये ही होंगे।” पर शर्त्त यही है कि ये लफज़ चाहे 
जहां से आये, अनसेल या बेजोड़ न हों । ऐसे हों कि खप जाये | 
एक संगठित योजना की आवश्यकता 
इस बात के लिए एक बाक़ायदा कोशिश (ए]9गशा८्त ९८०४८) की 
ज़रूरत होगी । हिन्दी, उदू और देश की दूसरी भाषाओं के विद्वानों को अपना 
सहयोग, बिना किसी संकोच और मानसिक मिकक के, एक दूसरे को देना 
होगा । एक केन्द्रीय संस्था की भी ज़रूरत होगी ही, जो सारे काम की दिशा 
निर्देश करेगी | अभी तक इस दिशा में जो हुआ है, वह बहुत थोड़ा है| 
इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी एकाड्डेमी का क्षेत्र मर्यादित--केवल हिन्दी और उदू' 
को एक दूसरे के नज़दीक लाने का--था। वह उसमें भी सफल नहीं हुई। उसकी 
किताबें ओर त्रैमासिक पत्रिका तक आज भी इन दो ज़बानों में अलहदा-अ्रलहदा 
छुपती हैं । उसने उदू' और हिन्दी में थोड़ा-सा साहित्य भले ही दिया हो, 
पर हिन्दुस्तानी जैसी कोई चीज़ पैदा नहीं की | उसकी असफलता का मुख्य 
कारण यह था कि उसने ऊपर से खींचतान कर इन दोनों भाषाओं को 
एक दूसरे से मिलाना चाहा | सरकारी सहारा पाकर यह प्रयत्न एकाडेमी के 
 उत्साही प्रधान मन्‍्त्री डा० ताराचन्द के हाथों में किसी स्कूलमास्टर के आपस में 
लड़ने वाले दो उद्धत लड़कों का सिर एक दूसरे से टकरा देने के समान हो गया । 
इसे एके के अलावा कुछ भी नाम दिया जा सकता है। एकाडे मी ने हिन्दी 
और उदू्‌' को उनके खोत, जनसाधारण की भाषा, तक ले जाने का कोई प्रयत्न 
नहीं किया और केवल यही इन दोनों भाषाओं को एक दूसरे के नज़दीक लाने 
का सच्चा प्रयत्व हो सकता था | बिहार उदू' कमेटी की मीटिंग के सम्बन्ध में 
अगस्त १६३७ में जब राजेन्द्र बावू ओर मोलवी अब्दुलहक् मिले तब उन्होंने 
एक सम्सिलित योजना तैयार की जिसमें उदू' ओर हिन्दी के विद्वानों के सहयोग 
से हिन्दुस्तानी लफज्ञों का एक मूल कोष तैयार करने की दात थी | इस आधार 
पर एक हिन्दुस्तानी कमेटी का निर्माण हुआ, पर जहां ठक में जानता हूँ, उसने 
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“थी“जनता रूपी जो सूत्र इन दोनों भापाश्ं को जोड़ता है उस तक पहुंचने का 
कोई प्रयत्य नहीं किया । ऊपर जिन प्रयत्नों का ज़िक्र किया गया है, वे सब 
हिंदी और उदू से ही संबंध रखते है, अन्य प्रान्तीय भापाओं से उन्हें कीई 
सरोकार नहीं । 

इस दिशा में एक बड़ा प्रयत्न भारतीय साहित्य परिषद्‌ की खापना थी । 

यह परियद्‌ , १६३५ में इन्दौर में कायम हुई थी, और दो या तीन साल काफ़ी 

जोरदार काम करने के वाद ख़त्म हो गई । इसका उद्देश्य विभिन्न प्रान्तों में 
साहित्य का आधार लेकर जो संस्कृतिक एकता विकास पा रही है, उस पर 
जोर देना था | इसका प्रमुख उद्देश्य साहित्यिक विकास था : भाषा गीण थी। 
पर भाषा के दलदल में ही एक प्रकार से इस संस्था की अन्‍्लेपि हुई | इसका 
विश्वास संस्कृत प्रधान भाषा में था--आय संस्कृति के पुनरोत्थान की जो धारा 
हमारे हिन्दू जीवन में काम कर रही है, यह उससे अपने को अ्रलहदा काठ नहीं 
सकी | इसीसे मुसलमानों में इसके संबंध में ग़लतफ़हमियां हुई ) मुसलमानों के 
विरोध यें समस राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के लिए काम करने वाली यह संखा 
जीवित नहीं रह सकती थीं | इसलिए उसे ख़त्म हो जाना पड़ा | श्रीयुत मु शी ने 
कहीं लिखा था कि देश इस प्रकार के महान प्रयत्न के लिए तैयार नहीं था। 
वह अपने समय के बहुत पहिले हाथ में ले लिया गया था । मैं तो मानता हूं कि 
समय के मुख्य सून्न, शुद्ध राष्ट्रीयता, को जिसमें हिन्दू ओर मुसलमान दोनों हंसी- 
खुशी से हिल्सा ले सके न पकड़ गाने के कारण ही इस संखा का अ्रंत हुआ । 

जो विद्वान राष्र-भापा के विकास के इस संगठित प्रयत्ष में भाग लें उन्हें 
राजनीति ओर संप्रदायव्राद से दूर हटकर, और छोटी-छोटी संस्कृतियों, तहज़ीवों 
के भूंठे मोह से अपने को मुक्त करके, ही आगे आना होगा । यह प्रयक्ष तो 
सांस्कृतिक समन्वय का प्रयज्ञ होगा, जिसमें प्रत्येक छोटी संस्कृति की कुछ देना 
होगा, और बहुत कुछ पाकर वह अपने को समृद्ध भी वना सकेगी। राष्ट्रीयता 
में उनका कट्टर-विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा किसी अन्य देवता में उनकी 
श्रद्धा न हो। इस कमेटी के जो सदस्य हों वे वज़नदार तो हों ही, पर यह मानते हों 
कि हिंदुस्तान की क्रिस्मत में हिंदू और मुसलमान दोनों समाज ताने और बाने के 
समान एक-दूसरे में उलमे हुए हैं, और उन्‍हें देश में दूर-दूर तक फैले हुए 
उन करोड़ों ग़रीवकिसान ओर मज़दूरों कौ--चाहे वे हिंदू हों या मुतल्मान--भाषा 
के द्वारा एक-दूसरे के और भी नज़दीक गूंथ देना ही उनका उद्देश्य है। 
गांधीजी ने लिखा था, “हमारे ज्षमाने की हिंदुस्तानी तहज़ीब अभी वन रही है | 
हममें से कई इस बात में प्रयल्षशील हैं कि सब संस्कृतियों के, जो आ्राज एक- 
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दूसरे से संघर्ष करती दिखाई देती हैं, मेल से एक नयी संस्कृति पैदा की जाय । 
कोई भी संस्कृति जो अपने को अलहदा काट लेना चाहती है ज़िन्दा नहीं रह 
सकती । हिंदुस्तान में आज शुद्ध आरय॑-संस्कृति नाम की कोई चीज़ नहीं है |” 
नई संस्कृति और उसके मूल-तत्वॉ--इसमें जो लोग विश्वास करते हों, उन्हीं 
को इस कमेटी में काम करना चाहिए । 
काम की दिशा 

यह कमेटी क्‍या करेगी ! इस प्रश्न का उत्तर मेरे बूते के बाहर की 
बात हो सकती है। शायद वह हिन्दुस्तानी का एक कोष तो तैयार करेगी ही । 
कोष के सम्बन्ध में कई योजनाएं सामने आई हैं। इनमें से दो योजनाओं की 
एक संक्षिप्त रूपरेखा यहां दी जाती है--क्योंकि ये दो विभिन्न मनोबृत्तियों की 
ग्योतक हैं। एक का विश्वास भाषा के ८85अंटवों ६7874 ९८प४३ में है, दूसरी 
उसे जन-साधारण के सम्पर्क में ले जाना चाहती है| एक के प्रवर्तक अंजुमने 
तवरक्क्ी-ए-उदू' के अध्यक्ष मौलवी अब्दुल हक़ हैं; और दूसरी के मोहम्मददीन 
तासीर । मौलवी अ्रब्दुलहक़ चाहते हैं कि एक ऐसा कोष तैयार किया जाय 
जिसमें एक ओर तो फ़ारसी, अरबी ओर उदू के वे शब्द हों जो हिन्दी भाषा में 
प्रचलित होगए हैं, ओर दूसरी ओर संस्कृत और हिन्दी के वे सब शब्द हों जिन्हें 
उदू' ने अपना लिया है : इस कोष को हिन्दी और उदू के लेखकों के एक 
प्रतिनिधि सण्डल के सामने पेश किया जाय, और उनकी स्वीकृति के बाद इसे, 
एक सामान्य भाषा के भावी विकास के आधार के रूप में, प्रकाशित कर दिया 
जाय । मौलवी साहिब चाहते हैं कि कोष के प्रकाशित होजाने के बाद भी यह 
कमेटी काम करती रहे, और समय-समय पर उक्त कोष में हिन्दी और उदू के 
ऐसे शब्द ओर मुहावरे जोड़ती रहे जिनसे भाषा के विकास और नये विचारों की 
अभिव्यक्ति में सहायता मिलती हो । मोहम्मददीन तासीर का सुझाव है कि इस 
कमेटी में केवल नये दृष्टिकोण के लेखक ओर भाषा के विद्वान हों, और वे पहिले 
ऐसे मूल ( 9०»0८ ) शब्दों की एक लिस्ट बनालें जो हमारे काम-काज के 
लिए बिल्कुल ज़रूरी हों | तब हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से तीन उद्‌ जानने 
वाले ऐसे सदस्य, जो हिन्दी बिल्कुल भी न जानते हों, परन्ठ, अपने गांवों की 
भाषा से खूब परिचित हों, फ़ारसी के अलावा ऐसे सब शब्दों की सूची बनावें 
जिन्हें वे समझ सकते हों, ओर इसी प्रकार से हिन्दी जानने वाले सदस्य संस्कृत 
के अलावा शब्दों की सूची बनावे । तब इन सूचियों का मुक़ाबिला 'देसिक! 
शब्दों की लिस्ट से किया जाय । जहां मूल-भावों को व्यक्त करने के लिए हिन्दी 
अथवा उदू में शब्द न हों, वहां उसके लिए दोनों माषाश्रों ते शब्द ले लिये 
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जोये। इस प्रकार एक विसिक' कोप तैयार होगा, जिसका विकास बाद में आमीण 
साहित्य की भाषा से व ऊंचे साहित्य की भाषा से शब्दों को लेकर किया जा 
सकता है । बाद में 'टेकनिकल' बातों और राजनैतिक विचार-धाराओं को व्यक्त 
करने वाले शब्दों का एक संग्रह तैयार किया जा सकता है, लेकिन वरीक्ा वही 
होना चाहिए; यानी दोनों भाषाओं के शब्दों को लिया जाय, उनका जन-साधा- 
रण के प्रयोग में आने वाले शब्दों से मुक़ाविला किया जाय,और यदि वहां उसके 
लिए उपयुक्त शब्द न मिले, तब हिंदी ओर उदू दोनों शब्दों की रख लिया 
जाय | राजेन्ध बाबू शायद इन दोनों योजनाओं का समन्वय कर देना चाइते थे, 
जब कि उन्होंने यह सुझाव उपस्थित किया कि इस कोप में संस्कृत, फ़ारसी और 
अरबी के उन शब्दों का अर्थ दिया जाना चाहिए जो हिन्दुस्तानी में प्रयोग में 
आते हैँ और इनमें से २ या हे हज़ार अधिक प्रचलित और सुगम शब्दों को 
छांट लेना चाहिए और स्कूल और कॉलेज की शिक्षा में उन्हें ही व्यवहार में 
लाना चाहिए | 
“वेसिकः हिन्दुस्तानी का आंदोलन 
ब्रेसिक' हिंदुस्तानी के आंदोलन को बहुत बढ़ा समर्थन जवाहरलालजी के 
द्वारा मिला है | जवाहरलाल जी तरेसिक अंग्रेजी के आन्दोलन से बहुत अधिक 
प्रभावित हुए हैं | बेसिक अंग्रेज़ी में, वैज्ञानिक, टेकनिकल और व्यापारिक शब्दों 
को छोड़कर, एक हज़ार से कुछ कम शब्द हैं | इन्हें सीख कर साधारण बोल- 
चाल की अंग्रेजी में प्रवेश किया जा सकता है। हिन्दुस्तानी में भी यदि इस प्रकार 
के एक हज़ार शब्द चुन लिये जाय॑, उसके व्याकरण को सादा वना दिया जाब, 
ठो देश भर में इसका प्रचार बड़ी आसानी से हो सकता है । ये शब्द आंख 
मींचकर उठा लेने से काम नहीं चलेगा । अ्रंग्रेज़ी के समान इस काम में भी 
एक बड़ी संख्या में विद्वानों को जुट जाना पड़ेगा, और ऐसे शब्दों को ही चुनना 
पढ़ेंगा जो अधिक-से-अधिक प्रचलित हों । वेसिक हिन्दुस्तानी के बन जाने से 
राष्ट्र-मापा के प्रचार के रास्ते में बड़ी सहलियत हो जायगी | 
में समभता हूं कि यह काम दो या इससे भी स्यादा मंज़िलों में होगा। 
पहिला काम तो हिन्दी और उद' के बीच समन्वय स्थापित करने का है। इसके 
लिए हिन्दी और उदू के राष्ट्रीय, प्रगतिशील ( प्रमतिवादी हों। यद्द ज़रूरी नहीं ) 
ओर हो सके तो तरुण ( जिनके पास प्रतिमा के साथ काम की शक्ति और समय 
भी हो ) साहित्यिकों की एक कमेटी बना देना चाहिए | इस कमेटी में माषा के 
विभागों की दृष्टि से प्रांतीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उर्द' के प्रतिनिधि लाहौर, 
दिल्ली ओर हंदरावाद से लिये जाय, हिन्दी के विहार, पूर्वी यू० पी०, पश्चिमी 
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यू७ पी० और मध्य भारत से ( जिससे राजयान और मध्य-प्रांव दोनों शामिल 
हों ) लिए जाय॑। ये सातों व्यक्ति ऐसे होने चाहिएं जिनका संपर्क गांवों से हो, 
ओर जो अपने आस-पास के गांवों की भाषा जानते हों । ये लोग मिलकर हिन्दु- 
स्ानी की एक वेसिक, काम-चलाऊ डिक्शनरी तैयार करें जिसे सीखकर वह हिन्दु- 
स्तानी भी, जिसकी मातृ-साषा हिन्दी नहीं है, हिन्दी में अपनी दैनिक जरूरतों को 
व्यक्त कर सके । पर यह काम यहीं रुक नहीं जाना चाहिए। एक आगे बढ़ता 
हुआ राष्ट्र, जिसके सामने नयी कल्पनाएं हैं और नये सपने जिसकी आंखों में 
जगमगा रहे हों, नयी आकांक्षाएं जिसके प्राणों को उद्देलित करती हों, एक हजार 
शब्दों में अपने जीवन की ऊंचाई और गहराई व्यक्त नहीं कर सकता । वेसिक 
अंग्रेज़ी का आन्दोलन भी, में समझता हूं, बहुत सफल नहीं हो पाया है। यह 
बेसिक हिन्दुस्तानी हमारे स्कूल के छोटे दर्जों के लिए और देश भर के उन लोगों 
के लिए जो राष्ट्र-भाषा के पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं, निहयत ज़रूरी है, 
पर वह हमारे काम का--जो राष्ट्र-माषा का पुन्निर्माण करने का है, केवल 
पाया हो सकता है| इसके बाद इस कमेटी में दूसरे प्रांतों की माषाओं के प्रति- 
निधियों छो लेना होगा । तीन प्रतिनिधि बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र से लिये 
जायंगे, चार दक्षिण भारत से | ये लोग मिल कर एक हज़ार ऐसे शब्द चुनेंगे 
जो हमारे दैनिक जीवन में मी काम में आते हैं और समस्त प्रांतीय भाषाओं में 
सामान्य-रूप से जिनका प्रयोग होता है । 

यह हुई काम की दूसरी मंज़िल। इस मंज़िल पर पहुंचते-पहुंचते काम का 
दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जायगा | अब इन विद्वानों की इस प्रकार की बेसिक 
हिन्दुस्तानी में, जो केवल हिन्दी और उदृ्‌' की ही सामान्य-भूमि का स्पर्श न करती 
होगी, परन्तु देश की समस्त भाषाओं का आधार होगी, जनता को पत्र पत्रिकाओं 
और पुस्तकों द्वारा शिक्षित करना होगा । 

इसके साथ ही उन्हें विज्ञान, अरथशात्र, राजनीति आदि के कुछ अन्य 
विद्यनों की शामिल करके कई छोटी-छोटी कमेटियां बना देनी पढ़ेंगी, जो इन 
शास्त्रों के (£८८१7८४) शब्दों की डिक्शनरियां तैयार करेंगी | इस बड़ी कमेटी 
का समर्थन पाकर ही वे प्रकाशित की जा सकेगी, और यह कोशिश करना पड़ेगी 
कि इन कोषों को सब प्रांतीय भाषाओं वाले मान लें। संभव है कि इन कोपों में 
बहुत अधिक विदेशी शब्दों को रखना पढ़े | 

इस सारे काम में हमें किसानों, मज़दूरों और कारीगरों के संपर्क में ठो रहना 
ही होगा । परन्तु, हमें भाषा की संल्कारिता पर भी बरावर नज़र रखना होगी | 
भाषा सादा बने, पर उसकी अभिव्यक्ति को भी खूब व्यापक बनाना 


हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


' होगी । श्री मुन्शी के शब्दों में “/हरएक मापा के दो रुप होते हैं, एक रूप तो 
जीवन में व्यवहार के लिए होता है, ओर दूसरा कल्पना के विलास और विचार 
को व्यक्त करने के लिए भाषा-का पहिला रूप ऐसा होना चाहिए, जो सबके लिए 
सुलम हो, ओर दूसरा रूप भी ऐसा हो जो विचार ओर उड़ान को व्यक्त करे और 
घोषित करे |” हमारी राष्ट्रमाषरा को इतना व्यापक होना होगा,उसमें इतनी लोच 
होगी कि एक ओर तो वह लोक-साहित्य के काम आ सके, और दूसरी ओर शिए्ट- 
साहित्य के लिए सुगम-साध्य हो,एक ओर उसमें गांव वाला अपनी देनिक आव- 
श्यकता व्यक्त कर सके और दूसरी ओर बढ़े-से-बड़ा वैज्ञानिक अपनी मानसिक 
खोज की कथा उसके द्वारा दूसरों तक पहुंचा सके । किसी भी प्रथम श्रेणी की 
भाषा में यह लोच ०४४८८ होना ज़रूरी है। इन सबके होते हुए भी हसारी आज 
की भाषा का जो आधार सौंदर्य और संस्कारिता हे, वह वैसी ही अ्तुएण रहनी 
चाहिए | यह काम को कठिन ज़रूर बना देगा,पर बड़े काम आसान कब होते हैं ! 


परिशिष्ट 


कांग्रेस की कार्य-समिति द्वारा ११ द्सिस्व॒र १६४५ को स्वीकृत चुनाव 
उद्घोषणा-पत्र के छुछ आवश्यक अश्न नीचे दिये जा रहे हैं:-- 

४ कांग्रेस ने भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए--चाहे वह पुरुष हो या ञ्ली- 
तमान अधिकार का समर्थन किया है। उसने सब सम्परदायों और धामिक दलों 
में एकता और पारस्परिक सहिष्णुता की भावना देखनी चाही है । उसकी सदा 
यह इच्छा रही है कि लोगों को समन्वित रूप से अपनी व्यक्तिगत इच्छा और 
प्रेरणा के अनुकूल विकास प्राप्त करने का पूर्ण अवसर मिले | साथ-ही-साथ, वह 
यह भी चाहती रही है कि देश के प्रत्येक दल और घटक को राष्ट्र की इहत्तर 
सीमा के भीतर रह कर अपने निजी जीवन और संस्कृति की उन्नति करने की स्व- 
तन्‍्त्रता है। इस सम्बन्ध में उसने यह भी कहा है कि इस प्रकार के घटकों और 
प्रांतीं की स्थापना जहां तक हो सके, भाषा और संस्कृति के आधार पर होनी 
चाहिए। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस ने उन सब व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन 
किया है, जो सामाजिक अत्याचार और अन्याय के शिकार रहे हैं, और कहा है 
कि समान अधिकार में रुकावट डालने वाले सभी प्रतिबन्ध उन पर से हटा दिये 
जाने चाहिएं,। 

“कांग्रेस ने सदा एक ऐसे स्ववन्त्र और प्रजावादी राज्य की खापना चाही है 
जिसके विधान में समस्त जनता के बुनियादी अधिकारों और ख्वतंत्रताओं की 
रक्षा की व्यवस्था की गई हो । कांग्रेस की राय में यह विधान संघ के ढंग का 
होना चाहिए, जिसके सभी भिन्‍न-भिन्‍न घटकों को सुशासन का अधिकार प्राप्त हो 
ओर जिसकी घारा-सभाश्रों का चुनाव सभी प्रोढ़-व्यक्तियों के मत पर आश्रित हो | 

“आारत का संघ निमश्नय ही अपने मिन्‍न-मिन्‍न भागों की स्वेच्छित एकता का 
प्रतिरू्प होना चाहिए । घटकों की अधिक-्से-अधिक खतंत्रता देने के लिए संघ 
संबंधी सामान्य और आवश्यक विषयों की एक ऐसी छोटी-से-छोटी सदी वनायी 
जा सकती है जिसका सब में प्रयोग हो सके । इसके अतिरिक्त, सामान्य दिपयों 
की एक वैकल्पिक सूची भी होनी चाहिए, जिसे जो लोग चाहें मानें और जो न 
चाहें, न माने । 
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हमारे बुनियादी अधिकार 
7 “विधान में घुनियादी अधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनमें निम्म- 
लिखित अधिकार भी सम्मिलित हों : 

भारत के प्रत्येक नागरिक को, किसी ऐसे काम के लिए जो क्रानून और 
नेतिकता क्े/विरुद्ध न हो, खत्तंत्र रूप से अपनी सम्मति प्रकट करने, मिलने-जुलने 
ओर शांति-पूर्वक तथा बिना हथियार लिये सभा-सम्मेलन करने का अधिकार है । 

२, प्रेथेक नांगरिंक को अपनी इच्छा के अंनुसार कार्य करने की खतंत्रता 
होगी और संर्य॑जंनिक शांति वया नेतिकतवा को दृष्टि में रखते हुए खतत्रवा पूर्वक 
अपने धर्म का प्रचार और पालन करने का अधिकार होगा | 

३, अल्पसंखंयक जातियों श्रमाषा के आधार पर बनाये गए, विभिन्‍न घटकों 
की संस्कृति, भाषा और लिंपि की रक्षा की जायगी । 

४, कानूत की दृष्टि में सभी नागेरिकि एक समान होंगे, चाहे उनका कोई 
धर्म, कोई भी जाति और कोई मी वर्ग क्योंन हो, और चाहे थे . स्री हो या 
पुरुष । 

पू, कोई भी स्त्री या पुरुष अपने घर्म, जाति-या बर्ग के कारण नौकरियों, 
ऊंचे ओहदों और व्यापार आदि के लिंए अयोग्य न समकका 'जायगा । 

६. सब नॉयरिकों का उन कु, तालाबों, सड़कों, स्कूलों, और सार्वजनिक 
स्थानों पर समान अंधिकार है जो या तो सरंकारी या स्थांनीय कोप से चल रहे 
हैं या सार्वजनिक प्रयोग के लिए। विशेष व्यक्तियों द्वारा बनाये गये हैं । 

७, प्रत्तेक नागरिक को शस्त्र संबंधी कानूनों की सीमा में रहकर शस्त्र "रखने 
ओर घारण करने का अधिकार है | 

६, क़ानून के विंरद्ध कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतत्रता से चंचित 'नहीं किया 
जा सकेगा ओर उसके मंकान या सम्पत्ति को न कोई ज़वब्त कर सकेगा न उसमें 
अवेश ही कर सकेगा | 

६. समी घममों के-प्रति'सरकार तट्य्थता की 'नीति बरतेगी | 

१०, मत देने काअधिकार- सब प्रोढ़ व्यक्तियों की होगा । 

१९१, सरकार की ओर से 'सुफेत और अनिवांर्य-घुनियादी शिक्षा की व्यवस्ण 
की जायगी-। 

१९२. अत्येक  नगिर्कि को इंस बात की आजादी पै कि वह समस्त भांरतवंष 

चाहे जाय, क्रिंसी भी माग में ठहरे और 'रहे, कोई भी व्यापार-धंधा करे, 
ओर क़ानूत्ती दण्ड या'रक्षा के संबंध में भारतवर्ष के सभी हिस्सों “में “समान 
व्यवहार प्राप्त करे । 
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इसके अतिरिक्त, शासन-संस्था की ओर से पिछुड़ी हुई या दलित जातियों 
की रक्षा और उन्नति के लिए आवश्यक प्रवन्ध किये जायंगे ताकि वे शीघ्रतापूर्वक 
उन्नति कर सके और राष्ट्रीय जीवन में पूरा और समान भाग ले सके | विशेष 
रूप से कबीले वालों को अपनी योग्यता के श्रनुसार उन्नति करने और परिगरणित 
जातियों की शिक्षा सम्बन्धी और सामाजिक तथा आर्थिक विकास प्राप्त करने में 
सहायता दी जायगी | 

विपदा की कहानी 

“पिछले १४० वर्षों से भी अधिक समय से विदेशी राज्य होने के कारण देश की 
उन्नति रुक गई है और हमारे सामने ऐसी असंख्य समस्याएं आ खड़ी हुई हैं जिन्हें 
शीघ्र-से-शीघ्र हल करने की आवश्यकता है। इतने दिनों से भारत और भारतीयों 
का जो व्यापक-शोषण होता रहा है उससे विपदा का पारावार नहों रहा है और 
जनता को भूखों मरना पड़ रहा है। हमारा देश न केवल राजनैतिक दृष्टि से ही 
दासता की जंजीरों में जकड़ा और अपमानित किया गया है बल्कि उसे आर्थिक 
सामाजिक, सांस्कृतिक और आत्मिक अ्धोगति का भी सामना करना पड़ा है । 

“भारतीय हितों और मतों की पूर्ण उपेक्षा करते हुए इस प्रकार उत्तरदायित- 
हीन अधिकारियों द्वारा शोषण का किया जाना ओर शासन व्यवस्था की अयोग्यता 
लड़ाई के दिनों में इतनी अधिक बढ़ गई कि उससे भयंकर दुर्भिज्ष और व्यापक- 
विपदा का विस्तार हुआ । इनमें से एक भी समस्या बिना स्वतन्त्रता प्राप्त किये 
हल भहीं की जा सकती । राजनैतिक आज़ादी के साथ-ही-साथ आर्थिक और 
सामाजिक स्वाधीनता भी प्राप्त होनी चाहिए | 

हमारी सससस्‍्याएं ओर उनका हल 

“जनता पर से दाखिय का श्राप किस प्रकार हठाया जाय और उसका जीवन- 
माप किस प्रकार ऊचा उठाया जाय, यही भारतवर्ष की सब से मुख्य ओर 
आवश्यक समस्या है | इसी जनता के कल्याण के लिए कांग्रेस अपना विशेष 
ध्यान देती रही है ओर उसी के लिए रचनात्मक कार्य भी करती रही है । उसी 
के हिंद और विकास की कसौटी पर उसने-सारे प्रस्तावों और परिवत्तनों को कसा है 
आर यह घोषित किया-है कि जो कुछ भी देश की उन्नति में वाधक सिद्ध-हो उसे 
रास्ते से हटा दिया जाय । है 

“देश के धन-धान्य में दृद्धि करने के लिए ओर उसे दूसरों पर निर्भर रटे बिना 
'ही स्वतः विकसित होने की क्षुमठा प्रदान करने के लिए उद्योगघंधों, रूपि और 
सामाजिक तथा-सार्वजनिक लाभ के साधनों, आदि को प्रोत्ताहन देना, उन्हें नये 
दंगमें डालना चाहिए और तीव्र गति के साथ फेलाना चाहिए। किन्तु ये सब दाम 


' हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


हि 


धमनता को. लाभ पहुंचाने, उसके आर्थिक, सांस्कृतिक और आत्मिकस्तर को 
ऊंचा उठाने, बेकारी दूर करने ओर व्यक्तिगत मान को बढ़ाने के ऊद्देश्य से ही 
किये जाने चाहिएं। 

“इस कार्य के लिए यह आवश्यक है कि सभी मिन्न-मिन्नज्षेत्रों में सामाजिक 
उन्नति की योजना बनाई जाय और उसका संगठन किया जाय; किसी एक व्यक्ति 
झोर दल के पास धन और अधिकार को केन्द्रित न होने दिया जाय | समाज के 
विरोधियों को बढ़ने से रोका जाय और धातु और यातायात के साधनों पर और 
भूमि, उद्योग तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम के सभी दूसरे क्षेत्रों में उपादन और विवरण 
की मुख्य प्रणालियों पर सामाजिक पथुत्त प्राप्त किया जाय, ताकि स्वतन्त्र भारत 
सहकारिता की प्रणाली का उपनिवेश बन सके | 

“इसलिए, शासन-संस्था को सभी बुनियादी और मुख्य उद्योगों ओर नौकरियों, 
धातु सम्बन्धी साधनों, रेल के रास्तों, समुद्री रास्तों ओर जहाजों तथा यातायात 
के दूसरे साधनों पर आधिपत्य या अधिकार प्राप्त करना चाहिए | मुद्रा, विनिमय, 
बेंक और बीमा को राष्ट्रीय हित के अनुकूल संगठित करना चाहिए | 

“वैसे तो दरिद्रता सारे भारतवर्ष में है परन्तु इसकी समस्या मुख्यतः गांवों में है। 
दरिद्रता का प्रधान कारण भूमि की कमी और दूसरे घनोत्यादक कार्यो का अ्रभाव 
है । ब्रिटिश अधिकार में रहते हुए. भारतवर्ष क्रशः एक ग्रामीण देश बना दिया 
गया है, उसके कारबार के अनेक रास्ते बंद कर दिये गए हैं और एक विशाल 
जनसमुदाय खेती पर आश्रित छोड़ दिया गया है। खेतों के लगातार ठुकढ़े किये 
जाते रहे हैं,.यहां तक कि अब अधिकांश खेत आर्थिक दृष्टि से अलाभकर होगए 
हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि भूमि संबंधी समस्या पर सभी पहलुओं से 
ध्यान दिया जाय। कृषि को वैज्ञानिक ढंग से उन्नत बनाने और उद्योग को उसके 
बढ़े, मक्ोले श्र छोटे सभी रूपों में बढ़ाने की आवश्यकता है; ताकि केवल 
घन का ही उत्पादन न हो सके बल्कि कृषि पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति भी 
उनमें खपाय जा सकें। गह-उद्योगों को पूर्ण ओर आंशिक दोनों पेशों के रूप में 
विशेष रूप से प्रोत्साहन देना प्रयोजनीय है। यह आवश्यक है कि उद्योगों की 
रूपरेखा बनाने ओर उसे विकसित करने में जहां एक ओर अधिक-से-अधिक 
धन के उत्तादन का ध्यान रखा जाय वहां दूसरी ओर यह भी याद रखा जाय 
कि ऐसा करने से नई बेकारी न पैदा हो जाय । योजना के बनने से अधिक-से- 
अधिक लोगों को और निस्संदेह सभी पुष्ट व्यक्तियों को काम मिलना चाहिए | 
जिन लोगो के पास खेत नहीं हैं, उन्हें काम करने का अवसर प्रदान करना 
चाहिए, और उद्योगों या खेती में खपा लेना चाहिए. । भूमि-संबंधी सुधार के 
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लिए, जिसकी भारतवर्ष में घोर ग्रावश्यकता है, किसानो और शासन-संस्था के 


बीच के ( मध्यस्थ ) व्यक्तियों को हटा देना चाहिए और उनके अधिकारों को 
बराबर का. मुआंवज़ा देकर खरीद लेना चाहिए | 


“व्यक्तिगत खेती और किसानों की मिल्कियत की प्रथा चलती रहनी चाहिए, 
लेकिन उन्नतिशील कृषि और नयी सामाजिक प्रेरणाओं आदि के निर्माण के लिए 
भोरतीय स्थितियों के अनुकूल सहकारिता ढंग की खेती की कोई. प्रणाली होनी 
चाहिए | ये परिवर्तन कृषकों की सहमति और सहानुभूति से ही होने चाहिएं । 

“इसलिए यह वांछुनीय है कि सरकार की सहायता से भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न 
भागों में प्रयोग रूप से सहकारिता की प्रणाली पर फ़ारम खोले जांय | प्रदर्शन 
और प्रयोग के कार्य के लिए बड़े-बड़े सरकारी फ़ारम भी होने चाहिएं। 


“कृषि ओर उद्योग के विकास के लिए आमीण ओर नागरिक श्र्थ-व्यवसायों 
में समुचित संगठन और संतुलन होना चाहिए | अब तक ग्रामीणों को आर्थिक 
क्षति ही उठानी पड़ी है और उनसे लाभ उठा कर नगरों और कस्त्रों वालों ने 
उन्नति की है। इस स्थिति में संशोधन की आवश्यकता है | देहातों तथा कस्त्रो 
के निवासियों के जीवन-माप को यथासाध्य बराबर करने की चेश करनी चाहिए। 
उद्योगों का किसी एक प्रांत में केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए ताकि सभी प्रांतों की 
आर्थिक-स्थिति में संतुलन स्थापित किया जा सके । श्रकेन्द्रीकरण करते समय इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो किसी की विशेषता पर 
आधात न पहुंचे । 

;, कृषि और उद्योग दोनों के विकास के लिए और साथ-ही-साथ जनता के 
स्वास्थ्य तथा हित के लिए भी हमें उस महान्‌ शक्ति पर अधिकार करना और 
उसका उचित प्रयोग करना चाहिए जो हमें भारत की विश्यल नदियों के रूप में 
उपलब्ध है और जो अधिकतः न केवल वरबाद ही जाती है बल्कि भूमि के लिए 
ओर भूमि पर निवास करने वालों के लिए बहुधा क्षति का कारण बनती है । 
इस काम को करने के लिए नदियों से संबंध रखनेवाले कमीशन बनाये जाने 
चाहिएं, ताकि वे सिंचाई के काम को प्रोत्साहन प्रदान कर. सके अर इस बात 
की व्यवस्था कर सके कि लोगों को सिंचाई के लिए लगाठार और समान-रूप 
से पानी मिलता रहे | इसके अतिरिक्त उनका काम संहारक बाढ़ को रोकने श्र 
जमीन को कटने से बचाने का भी होना चाहिए । उर्न्हें मलेरिया को रोकने, 
जल-विद्य्‌ त शक्ति को बढ़ाने और दूसरी युक्तियों द्वारा विशेषतः ग्रामबालियों के 
जीवन-माप को बढ़ाने का काम सोपना चाहिए. । उद्योग और कृषि के बिक्ास 


हमारी राजनैतिक समस्याएं, 


' 'के लिए आवश्यक आधार प्रदान करने के अभिप्राय से इस देश के शक्तिदायक 
' साधनों को हर रूप से बढ़ाना प्रयोजनीय है । 

“जनता के बौद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने 
के लिए और उसे अपने सामने आने वाले नये कार्मो और व्यवसायों के योग्य 
बनाने के लिए शिक्षा का पर्योप्त प्रबंध होना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य के 
कार्मो की, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक हैं, अधिक-से-अधिक व्यवस्था 
होनी चाहिए और इस बात में, दूसरी बातों की तरह ही, आमीणों की आरवश्यक- 
ताश्नों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनमें प्रसूति ओर शिशुपालन संबंधी 
विशेष व्यवस्थाएं भी सम्मिलित होनी चाहिए । 

#४इस प्रकार हमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिएं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति 
को हर राष्ट्रीय कार्य-क्षेत्र में उन्नति करने का समान अवसर मिले और सबके 
लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध हो । 

वेज्ञानिक विकास की आवश्यकता 

“विज्ञान अपने असंख्य कार्य-क्षेत्रों में मनुष्य-जीवन को प्रभावित और परि- 
चर्तित करने में सबसे अधिकाधिक भाग लेता रहा है, ओर भविष्य में भी इससे 
अधिक मात्रा में भाग लेता रहेगा | श्रौद्योगिक, कृषि-सम्बन्धी और सांस्कृतिक 
उन्नति यहां तक कि राष्ट्री-रक्ञण का काये भी इसी पर निमेर है। श्रतः वैज्ञानिक 
अ्रन्वेषण का कार्य शासन-संस्या का बुनियादी और श्रावश्यक कार्य है और 
उसको व्यापक से व्यापक रूप में सज्ञठित ओर प्रोत्साहित करना चाहिए । 

“जहां तक मज़दूरों का सवाल है, शासन-संस्था औद्योगिक श्रमजीवियों के 
हितों की रक्षा करेगी और इस बात की व्यवस्था करेगी कि उन्हें एक निश्चित 
सीमा से कम मज़दूरी न मिले, देश की आर्थिक अवस्था को दृष्टि में रखते हुए , 
जहां तक सम्भब हो, उनके जीवन का माप अंवर्राष्ट्रीय माप की ठुलना में उचित 
हो | उनके लिए रहने का यथेष्ट प्रबन्ध हो और काम के घएटे और मज़दूरी की 
शर्ते भी ठीक हों | इसके अतिरिक्त शासन संस्था मजदूरों और मालिकों के भगड़ों 
को तय करने ओर मज़दूरों को बुढ़ापा,बीमारी तथा बेकारीके आर्थिक दुष्परिणामों 
से बचाने के लिए उचित व्यवस्था करेगी । मज़दूरों को अपने हित की रखता के 
लिए संघ बनाने का अधिकार होगा । 

“ऋण ने किसानों को कुचल रक्‍्खा है ओर यद्यपि विभिन्न कारणों से पिछले 
दिनों उनके ऋण का बोझ कुछ हल्का होगया है तथापि वह अब भी है ओर 
ठसे दूर करना आवश्यक है | इसके लिए किसानों को सहकारिता-संस्थाओं छारा 
कम दर पर झपया उधार दिलवाना चाहिए | 


परिशिष्ट सर्प 


“सहकारिता-संस्थाओं का दूसरे कामों के लिए भी गांवों ओर शहरों - दोनों 
स्थानों में निर्माण होना चाहिए | शोद्योगिक सहकारिता-संस्थाओं को विशेष रूप 
से प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि प्रजावादी आधार पर छोटे-छोटे उद्योगों के 
बिकास के लिए वे विशेष-रूप से उपयोगी होती हैं । 

“यद्यपि यह सत्य है कि भारतवर्ष की तत्कालीन ओर आवश्यक समस्याओं 
का दल राजनैतिक, आर्थिक, कृषि-सम्बन्धी, औद्योगिक ओर सामाजिक सभी 
दिशाओं से एक साथ सम्मिलित प्रयल्ष करने पर ही हो सकेगा, वथापि कुछ 
आवश्यकताएं आज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सरकार की निपट अयोग्यवा और 
दुब्यंवस्था के कारण भारतीय जनता पर विपदा का पहाड़-सा दूट पड़ा है | लाखों 
लोग भूखों मर चुके हैं, ओर अन्न तथा कपड़े का आज भी व्यापक अभाव है। 
सभी नौकरियों में और जीवन सम्बन्धी सभी आवश्यक पदाथों के नियंत्रण आदि 
के मामलों में बड़ी बेईमानी और घूसखोरी चल रही है जो हमारे लिए असह्य हो 
गई है। इन आवश्यक समस्याओं पर फौरन ही ध्यान देना आवश्यक है। 

“जहां तक अनन्‍्तराष्ट्रीय मामलों का संबंध है, कांग्रेस खतन्‍्त्र राष्ट्रों का एक 
विश्व-संघ स्थापित करने के पक्ष में है । जब तक कि यह संघ क्रियात्मक रूप ग्रहण 
कर सके, भारतवर्ष को सभी राष्ट्रों, विशेषतः अपने पड़ोसियों, से मेत्री के संबंध 
स्थापित करने चाहिएं | सुदूरपृवं, दक्षिण-पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया से 
भारतवर्षका पिछले हज़ारों वर्षों से व्यापारिक ओर सांस्कृतिक संबंध रहाहै ओर यह 
अनिवार्य है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ-ही-साथ वह इस संबंध को भी पुन- 
जीवित और विकसित करे | संरक्षा की भावना ओर व्यापार के भावी क्रुकाव को 
देखते हुए भी इन क्षेत्रों से घनिष्टतर सम्पर्क रखना आवश्यक है । 

“भारतवर्ष ,जो अहिंसा के आधार पर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई आप लड़ता 
रहा है, इस विश्वव्यापी शांति ओर सहयोग का ही पक्ष अहण करेगा | वह दूसरे 
दास-देशों की भी खतनत्रता का समर्थन करेगा क्योंकि इसी स्वतंत्रता के आधार 
पर ओर साम्राज्यशाही को सब जगहों से हटा कर ही विश्व-शांति की न्यापना 
हो सकेगी !? 


